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 wat  के  मौखिक  उत्तर  ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तार  संख्या

 S.Q.  Nos.

 770  कोठीपुर  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  Rotting  of  Sugar  and  Rice  Bags  in  FCI

 Godowns,  Cossipur

 बोरियों  का  सड़ना

 Amount  5]  ae 11  on  Research  Activities 771  बिड़ला  इंस्टीच्यूट  श्राफ  टैक्नोलोजी

 एंड  पिलानी  द्वारा  झ्रनुसन्धान  by  Birla  Institute  of  Technology  and

 Science,  Pilani  श
 कार्यों  पर  किया गया  व्यय

 773  गेहूं  श्नुमनित  वसूली  Estimated  Yield  in  Procyrement  of  Wheat

 776  डबल  रोटी  के  उत्पादन  के  लिये  Setting  up  Units  for  Producing  Bread

 सरकारी  क्षेत्र  में  एककों  की  स्थापना  Loaves  in  Public  Sector  .  10

 12 777.0  गेहूं  के  निर्गम  मूल्य  में  वृद्धि  Rise  in  issue  price  of  Wheat

 778  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  मोटे  Ban  on  movement  of  coarse  Grains  in

 Eastern  Districts  of  U.P.  16 अनाज  के  लाने  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध

 780  में  मामूल-चूल  परिवर्तन  Scheme  for  radical  changes  in  Education  17

 के  लिये  योजना

 SHORT  NOTICE  QUESTION अल्प  सूचना  प्रश्न

 Death  of  Cattle  and  Sheep  Imported  for aa  प्रदेश  ate  कर्नाटक  में  पशु  प्रजनन  फार्मों

 के  लिये  विदेशों  से  मंगाये  गयें  ढोरों  ak  breading  Farms  in  Andhra  Pradesh

 18 and  Karnataka.
 भेड़ों  मृत्यु

 अ  नाथ  ह  क  ह

 किसी  नाम  पर  अंकित  ae  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  सभा  में  उस  सदस्य  ने
 वास्तव  में  पुछा

 The  Sign  +  marked  above  the  name  of  a
 Member  indicated

 that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 त(ण्प्र०  संख्या  विषय  SUBILCT  TS
 PAGES S.Q.  No.

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIGNS

 Suggestion  by  Acharya  Vinoba  Bhave
 772  ०५ चश्म  के  रूप  में  भू-राजस्व वसूल  for  collection  of  land  Revenue  in  kind  21

 करने  सम्बन्धी  बिनोवा  भावे

 ग  सुझाव

 774  निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  खरीफ  Failure  of  National  Seeds  Corporation
 21

 की  फसल  कें  बीज  वसूल  करनें  में  राष्ट्रीय  to  procure  Targetted  Kharif  Seeds

 वीज  निगम  की  सफलता

 775  दिल्ली  दिल्ली  में  कम  a  वग  Construction  and  Allotment  of  Flats

 शौर  मध्यम  राय  वर्ग  के  लोगों के  '
 under  the  Low  Incgme  Group  and.

 Middle  Income  Group  Schemes  in
 faq  योजना  के  अन्तर्गत  फ्लैटों  का

 Delhi/New  Delhi  .
 e निर्माण  कौर  araca

 779  भारत  र  विदेशों  के  बीच  am  Increase  in  freight  rates  on  the  carriage

 जाने  माल  पर  भाड़े  की  दरों  of  Carg  elween  India  and  Forcign
 s  23 ne
 में  वृद्धि ८

 Countries  ह

 781  समुद्री  मत्स्य॑  संसाधनों  सर्वेक्षण  Discussion  with  Polish  Delegation  re-

 के  सम्बन्ध में  पोलैंड  के  garding  survey  of  Marine  Fisheries

 resources  .  ह 23
 मंडल  के  साथ  बातचीत

 782  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  पुस्तकालय
 Libraries  Getting  Central  Aid  24

 783  बीज  सम्बन्धी  सौदे  की  जांच  राष्ट्रीय  Seeds  deal  probe  and  resignation  of

 बीज  निगम  की  जांच  समिति  के  Chairman  of  Enquiry  ( (091)1111 1100  of
 श्व मैन  का  त्यागपत्र  National  Seeds  Corporation

 784  जमन  जनवादी  गणतन्त्र  से  तेज  High  Speed  Container  fron’GDR  द

 मालवाही  जहाज

 786  वन  नीति  और  ग्रादिवासी  लोगों  पर  Forest  policy  and  its  Impact  on  Tribal

 इसका  प्रभाव  People  26

 787  ae ast  बाइलेरस  ट्रैक्टर  AN All  otment  of  Zetor  2011  and  Bylarus

 का  आवंटन  Tractors  27

 788  27 तमिलनाडु  में  विश्वविद्यालयों  की  स्थान  ना  Setting  up  of  Universities  in  Tamil  Nadu

 789  पश्चिम  बंगाल  के  लिये  पटसन  सम्बन्धी  Package  Programme  on  Jute  for  West

 Bengal  8
 पैकेज  कार्यक्रम

 (ii)



 अता ०  ठ  संख्या  fang  SUBJECT

 U.S.Q.No  PAGES

 7503  केरल  द्वारा  मांगी  गई  ate  उसे  Quantity  of  Sugar  demanded  by  and

 सप्लाई  की  ्  x  चीनी  की  मात्रा  supplied  to  Kerala  30

 =  fa  Recommendations  of  '  Govinda  Reddy 7504  इंजीनियरों  की  faa  पीयर  पद  OUT
 Committee  regarding  Departmental के  बारे  में  रोबिन  रेही  समिति
 Promotions  of  Engincers  .  30

 की  सिफारिश

 7505  केन्द्रीय  ar  निर्माण  विभाग  के  Suspension  of  running  works  in  C.P.W.D  31

 ह चलत  कामा  +|  गणित  करना

 7506  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  शराब  को  Take  over Vt  of  Lique  yr  UT tre ‘ade  by  Delhi  Ad-

 ministration  31
 व्यापार  अपन  att  में  लिया  जाना

 7907  सीवेज  स्कीम  बंग लिंग  दीपक  Sewage  scheme  bungling’  News  item  32

 स  समाचार

 7505  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  जनजाति  Maharashtra  State  Cooperative  Tribal

 Development  Corporation  32
 विरासत  निगम

 7  5109  अ्रखिल  भारतीय  आधार  पर  बस  N  l  on  of  Bus  Transport  on  an

 परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  All  India  basis  33

 7510  भारतीय  खात्  निगम  द्वारा  aa  Disposal  of  stock  of  Saccharine  by  FCI  33

 रिन  के  स्टाक  का  निपटान

 79511  तमिल  बक  ्  न  मे  श्रमिक |  है  ह  ह  Unsold  books  with  NBT  33

 Delay  in  setting  up  medium  size  units  of 7512  माइन  बेकरी  पट ड
 Modern  Bakeries  (India)  Limited  34 मध्यम  दर्ज  के  एककों  की  स्थापना

 करने  में  विलम्ब

 7913  गन |  तथा  तान  के  Government  employees  entitled  for  type

 क्वाटर  लेने  के  अधिकारी  सरकारी  V,  1V  and  111  Quarters  a  34

 कर्मचारी

 Api aur  राशन  यर WHE ग्रथियों  Suspension  of  food  Inspectors  due  to 7514.0  दिल्ली  मे
 failure  to  check  bogus  ration  units  in

 को  पकड़ने  में  सफलता के  कारण
 Delhi  35

 का  निलम्बन खाद्य  निरीक्षकों

 7515  केन्द्रीय  जल  परिवहन  के  are  Constitution  of  New  Board  of  Central

 Inland  Water  Transport  35
 का  गठन

 7516  अ्रखिल  भारतीय  मिटी  ऑर  afi  Upgrading  of  All  India  Soiland  Land  Use
 o

 उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन  का  2  |  Survey  Organisation  36

 Delivery  of  Wheat  purchased  by  USSR
 7517  रूस

 '
 द्वारा  खरीदा  gat  गेहूं  भारत  to  India  ह  ह  .  37

 को  दिया  जाना

 (111)



 विषय  SUBJECT  पीठ अता ०  प्र०  संख्या
 U.S.  No.  PAGES

 c
 37 7518  खाद्य  पदार्थ  शाद नहर  cal  लागू  करना  Application  of  Food  Product  Order

 7519.,1974  कें क  Groundnut  in  Stock  for  production  of

 उत्पादन  के  लिये  मूंगफली  का  Vegetable  Oil  during  1974  38

 डार

 7520  खाद्यान्न  वसूली  के  तरीके  में  Change  in  Method  of  Procurement  of

 वतन  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  Foodgrains  and  resultant  reduction
 in  FCI  Staff  39

 भारतीय  खाद्य  निगम  ‘

 संख्या  कमी

 7521  वर्ष  1972-73  में  भारतीय  खाद्य  Procurement  of  FCI  during  1972-73  39

 निगम  के  घसूली  प्रभार

 752  eA  Promotion  of  Bharat  Natya,  Khathakkali 2  भरत  कथाकली

 गान  का  विकास  and  Yakshagana  40

 Kuderemuk-  Wildl Mar  as  National
 7523  कुदरेमुक-मंगलौ  र  को  राष्ट्रीय  ngalore

 41
 पथ  करना  Highway

 Road

 in 7524  राजौरी  दिल्‍ली  में  भूमि  पर  Unauthorised.  Occupation  of  Land

 Rajouri  CQarden La  Fadel  Delhi  4} नाजायज  कब्जा

 7525  गत  म  उत्तर  जरी  Rice  Gel dem  la al  nd TE  led  by  and  supplied  to  Uttar

 x io
 द्वारा  मांग  गया  तथा  उसे  सप्लाई  Pradesh  during  last  six  months

 क्या

 Widening  of  Rot  Wak tak  Road,  Delhi-35  42
 7526  में  रोहतक  रोड  का

 चौड़ा  जाना

 7527  दिल्‍ली  में  ड्राइंग  टीचरों  एस०  S.A.V.  Certificate  to  Drawing  Teachers

 in  Delhi  42
 पाछ  वी  प्रमाणपत्र

 7328  दिल्ली  नगर  निगम
 s n  विद्यालयों  Selection  Grade  to  Assistant  Teachers

 in  MCD  Schools  . के  सहायक  अध्यापकों  को  सलेक्शन

 ग्रेड

 Ine  rea  se Yaw 7529
 देश  के  नौवहन  टन-भार  में  वृद्धि  in

 Shipping  Tonnage  of  the

 country  43

 7530  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  Financial  Assistance  to  States  from
 Na  tin: से  राज्य  को  वित्तीय  सहायता  iva  (10  nal  (0067811#0  Development

 .  44 Corporation
 7532  मध्य  प्रदेश  के  qa  निमाड़  क्षेत्र  Survey  conducted  by  Central  Team  for

 में  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिये  Drinking  Water  in  East  Nimad  area

 केन्द्रीय  दल  द्वारा  गया  44 of  Madhya  Pradesh

 सर्वेक्षण

 Number  of  Motor  Vehicles  on  the  rcad 7533  भारत  में  चल  रही  मोटर  गाड़ियों

 संख्या  in  India  44

 (iv)



 शता ०  संख्या  विषय  SUBJECT
 U.  5.  (0.  No.  PAGES

 7534  डी०  डी०  ए  के  मंजूरी  के  लिये  Building  Plans  pending  sanction  with

 पड़े  मकानों के  नक्शे  DDA  45

 7535  पटना  के  पश्चिमी  क्षेत्र  की  उपजाऊ  Acquisition  of  Fertile  Land  in  Western

 Area  of  Patna.  .  .  45 का  अधिग्रहण

 7336  जनजातीय  बच्चों  की  शिक्षा  Education  of  Tribal  Children  45

 7537  चावल  की  भूसी  का  उर्वरक  के  Rice  husk  as  a  Fertiliser  46
 म रप  ॥  प्रयोग  करना

 7538  Cases  of  Selection  Grade  of  S.C.  and  5.1. मंत्रालय
 के  पास  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  Teachers.  pending  with  Ministry  46

 श्रध्याप का  के  ग्रेड  सम्बन्धी

 विचाराधीन  मामले

 47 7339  दिल्‍ली  दिल्‍ली  में  पर  भ्र स्प ताल  Veterinary  Hospitals  in  011,  lew  Delhi

 >
 7540  बारानी  खेती  ञ  जताई  Tilling  and  Sowing  of  Land  under  Dry

 कौर  खुदाई  कार्य  Farming  .  .  48

 7541  नई  दिल्ली  Carving  of  /(01110118]  Plots  at
 niketan.  New  Delhi  .  48 अतिरिकत  प्लाटों  का  काटा  जाना

 7542  शाई ०  सार  To  कार  में  सुधार  Improvement  in  ICAR  49

 River  Irrigation  501  ब  व 1111  es  in  Orissa  49 7543  उड़ीसा  में  नदी  सिंचाई  योजनायें

 54141.0  aia  को  संघ  सुची  में  सम्मिलित se |
 Inclusion  of  Agriculture  in  Union  List  50

 करना

 7545  चानो  क्रि  शैक्षिक  तथा  जीवन  Special  Central  Cell  to  Enquire  into

 >  Students’  Academic  and  Living  Con-
 निर्वाह  स्थिति  की  जांच  करने  if  Ase:

 qaition  ty  50
 लिये  विशेष  केन्द्रीय  aa

 754G  Project  for  Fruit  Canning  and  Processing
 जम्मू  य्रौर

 inJ&K  .  51
 परिष्करण  के

 लिये  पार  जना

 Project  for  Producing  Sugar  from  Beet
 7517  जम्मू  और  कश्मीर  में  चुकन्दर  से

 RootinJ&K.  .  51
 चीनी  बनाने  की  परियोजना

 न्७+
 7548  दिल्ली  शर  बम्बई  म  Self  Contained  Sanitary  System  in  Delhi

 and  Bombay  .  .  51
 कार्ड  सैनिटरी  सिस्टम '

 7549  तम्बाकू  की  खेती  के  aaa  अधिक  More  Area  under  Tobacco  Cultivation  51

 भूमि

 7350  राउ या  द्वारा  अत्यावश्यक  न» बस्तुञ्रा
 Improvements  in  Supply  of

 Essential
 n  Commodities  by  States  52

 का  सप्लाई  में  सुधार  करना

 (v)



 अता ठ  SUBJECT प्री  संख्या  विषय  पृष्ठ
 U.S.  (0.  No.  PAGES

 7551  meter  मंडियों  में  चीनी  तथा  Fancy  Price  for  Sugar  and  Basmati  Rice
 in  International  Market  53 बासमती  चावल  के  बढ़े  हुए  मूल्य

 7552  स्टेज  नहर  की  गाद  निकालने  ध्  Contribution  of  India  for  Desilting  of

 fat  भारत  का  अंशदान  Suez  Canal  53

 73553  तम्बाक  के  लिये  न्यूनतम  मूल्य  Fixation  of  Minimum  Price  for  Tobacco  54

 निर्धारित  करना

 7554  प्रोजक्ट  टाइगरਂ  बाघ  परियोजना  Project  T  |  है it BY! ser  and  रि  otection  of  Lion  54

 कौर  भरा  का  संरक्षण

 पठित  Annual  Budget  of  Birla  Institute  of  Tech-
 cie  55 संस्थान  पिलानी  का  वार्षिक  बजट  nology  and  चन  च  nce,  Pilani

 ह
 7556  Central  Allocation अधिक  उपज  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  for  Schemes  fot

 ग्रोजनाश्रों  Assessment  Survey  of  High  Yielding सर्वेक्षण  के  लिखे  aq
 Programme  56

 केन्द्रीय  नियतन

 7557  Recommendations पूर्वी  राज्यों  के  सहकारिता  मंत्रियों  of  Conference  of

 Cooperation  Ministers  of  Eastern के  सम्मेलन  at  सिफारिशें
 States  56

 73558  Committee  on*  Works  under  Crash  Pro-
 झुंझुनू  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिये

 gramme_  for  Rural  Employment  in
 द्रुत  कार्यक्रम  के  ग्रन्थित  कार्य  ynunu thitnt  56 Jhuny
 सम्बन्धी  समिति

 Donations  received  by  Birla  Institute
 73559  टेक्नालाजी

 of  Pilani  कप Technology  and  Science,
 एंड  पिलानी  द्वारा  प्राप्त

 चन्दा

 7560  उत्तर  किनारा  में  बिनागा  का  Development  of  Binaga  in  North  Kanara

 गाह  के  रूप  में  विक़ास
 as  a  Harbour  59

 7561  New  Pavement  shops  in  Delhi  Metropoli-
 tan  Area  39 पर  नई  दुकानें

 7562  फ्री  विश्वविद्यालय  Free  University  59

 7363  सांविधिक  तश्ना  संबोधित  Population  under  Statutory  and  Modified

 व्यवस्था  के  Wed  जनसंख्या  Rationing  .  60

 7564  विधानमण्डलों  में  विकलांग  का aq  Represen  tation  of  Handicapped  in

 Legislatures  .  ‘  60
 प्रतिनिधित्व

 7565  Non  Supply  of  wheat  to  the  Border  Areas उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  के  सीमावर्ती

 of  U.P.  and  Bihar  .  60
 क्षेत्रों

 को  गेहूं  सप्लाई  किया

 जाना

 61
 7566  केन्द्रीय  मद्य/निषंध  समिति  की  बैठक  Meeting  of  Central  Prohibition  Committee

 (vi)



 श्र  ता०  To  संख्या  aaa  SuBjecr
 U.S.  No.  PAGES
 7567  पारादीप  पत्तन  की  क्षमता  Capacity  of  Paradip  Port  63

 7568  न्यायालयों  में  भारतीय  कृषि  wa  Cases  of  Grievances  of  Employces  0

 wart  afore  के  कर्मचारियों  की  ICAR  Pending  in  Courts  63

 शिकायतों  सम्बन्धी  अनिर्णीत  पड़े
 hat

 मामले

 7569  ठेकेदारों  की  बजाये  राज्य  झ्नावास  Construction  of  Government  Building

 निगम  द्वारा  सरकारो  भवनों  वं  by  State  Housing  Corporation  instead

 of  by  Contractors  63
 निर्माण

 7570  Meeting  of  Educational  Experts  from राप्ट्रमण्डलीय  देशों  के  शिक्षा

 विशेषज्ञों  की  बैठक  Commonwealth  Countries  64

 7571  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  asia
 a

 Increase  in  Operating  Rate  of  Private

 चल  रही  गैर-सरकारी  '  बसों  क  Buses  run  by  DTC  64

 चालन  दर
 वद्ध

 7572  उचित  दर  की  दुकानों  से  सप्लाई  Increase  in  Price  of  Wheat  Supplied  from

 किये  जाने  वाले  ae  के  मूल्य  में  Price  Shops  e  .  65

 ats

 7573  दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  Concession  in  Admission  for  Students

 पान  art  भ्र तु सूचित  जाति  तथा  belonging  to  S.C.  and  5.1.  in  Central

 Schools  in  Delhi  |  66
 अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  को

 रियायतें  |

 राज्यों  में  प्राइवेट  कक्षा  तक  Education  upto  VIII  Class  in  States  67 73574

 शुल्क  शिक्षा

 7570  ै
 A oh  ड् riculture  in  Orissa  during  Fifth  Plan उड़ीसा  में  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना

 and  Credit  Facilities  to  Tribals  in
 में  कपि  तथा  इस  राज्य  में  इरादी

 that  State  67
 वासियों  at  ऋण  सुविधायें

 ~ हन  नन  ना 7377  सड़क  (  Loan  Assistance  to  Construct  Bridge
 over  Bansadha  on  Gunupur  Rayagada पर  बंधा

 नदी  के  पुल
 Road  (Orissa)  e  e  69

 बनाने  के  लिये  ऋण  सहायता

 न  नए 75798.0  Cooperative  in  Adivasi  Area  of  Tripura  69 faye  के
 आदिवासी

 क
 7580  पश्चिम  बंगाल  में  चौथी  योजना  म  Target  of  rivu Lou:  sing  during  Fourth  Plan  in

 श्रीवास  सम्बन्धी  लक्ष्य  West  Bengal  e  e  70

 73581  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  Target  of  Agricultural  Production  of

 70
 बंगाल  में  कृषि  उत्पादन  का  लक्ष्य

 «We  st  Bengal  for  Fourth  Plan

 (v1)



 विषय  पीठ अता  प्र०  संख्या  SUBJECT
 U.S.Q.  No.  PAGES
 7582  पश्चिम  महाराष्ट्र  तथा  Schemes  for  Agricultural  Research  in

 West  Bengal,  Maharashtra  and  Gujarat  71.0
 गुजरात  में  कृपि  ग्रनुसन्धान  योजनायें

 7383  विश्वविद्यालयों
 a

 के  उप कृ लप तियों  Meeting  of  Vice-Chancellors  of  Universi-

 बैठक  ties  ह  e  1.0

 7584  भ्र ौर  कालेजों  संख्या  Number  of  Schools  and  Colleges  72

 7555.0  Percentage  increase  in  Literacy  in  States राज्यों  में  साक्षरता  में  वृद्धि  की

 प्रतिशतता

 75386  तूतिया  aaa  Allotment  of  Government  accommoda-
 > श्रेणी  के  केन्द्रीय  सरकार  q  tion  to  Class  1,  1,  11]  and  1४  employees

 |  72.0
 चोरियों  को  सरकारी  श्वास  का  of  Central

 Government

 ग्रांट

 7587  खाद्य  तल  के  कारखानों  के  राष्ट्रीय  Demand  for  nationalisation.  of  edible  oil

 factory  .  ध  |  |  73 की  मांग

 =~
 प्  58४ 8./छात्रों  छात्रवृत्तियों  नल  राशि  Increase  in  Amount  of  Scholarships  to

 Students  .  |
 में  वृद्धि

 e  ह  |  73

 73 7589  चुकन्दर  के  मरीजों  में  श्रात्मनिर्भरता  Self  sufficiency  in  Seeds  of
 Sugarbeet

 7590  श्रहमदावाद  में  परीक्षाओं  के  वीरुध  Violent  Stir  Against  Examinations  in

 Ahmedabad  .  .  74

 भूमि  Allotment  of  Lands  to  Colleges  in  Delhi  74 ल् न् / दो ४1  दिल्ली  में  कालेजों  को

 प्राचीन

 7592  ट्रैक्टरों  की  मांग  भ्र ौर  सप्लाई  75 Demand
 and  Supply  of  Tractors

 7593  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  Visit  of  a  Team  of  ICAR  to  50101 0811,

 श  °  a  76 के  एक  दल  का  पश्चिम
 West  Bengal

 बंगाल  का  दौरा

 7594
 Production  of  Edible  Oil  in  West  Bengal.  78 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य

 तेल  का
 उत्पादन

 Amount  sanctioned  for  fishing  Ports  dur- 7595  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मत्स्य  पत्तन

 ing  1V  Plan  80
 के  लियें  स्वीकृति की  गई  राशि

 F596  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  स्वीकृत  लग  Minor;  Irrigation  Schemes  sanctioned  by

 सिचाई  योजनायें  West  Bengal  *  ह  81

 7597  भूमिहीन  कृषक  मजदूरों  की  श्रीवास  Madhya  Prade  1  Scheme  Re:  Accommo-

 समस्या  के  बारे  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  dation  [00100  of  the  Landless  Agrit

 cultural  Labour  ह  81
 की  योजना

 Aid  frem  IDA  frem  11 (1:51 0  Cattle
 ्  oS  मध्य  प्रदेश  में  स्तन  पशु  एवं  दुग्ध

 किरपा छु  Milk  Devicyiment  ir,  M.P.  ज  82
 विकास  परियोजना  के  लिये  ग्रंतर्राष्ट्री य

 वकास  अभिकरण  द्वारा  सहायता
 f

 (vit)



 अता ०  प्र् संख्या  विशय  SUBJECT
 पृष्ठ

 U.S.  (0.  No.  PAGES
 7599  शोधकर्ता  छात्रों  छात्रवृत्ति की  Demand  for  enhancement  in  Amount  of

 yin में  वृद्धि  की  मांग  Scholarship  to  Research  Scholars  g2

 UGC  Regulation  द  gar "7600  संस्कारों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  ~5a  rding  Recognition
 of  Institutions  82 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के

 विनिमय

 ॥ ३६  nal  Co
 7601  नाटक  कपि  योग  की  Report  of  IN  atio  Nal  WOT  amission  on  Agri-

 प्रधान  फसलों  रिपोर्ट  culture  on  Export  Oriented  Crops  83

 Creation of  Post  of  Personnel  Adviser  in 7602  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर
 83 में  कामिक  सलाहकार

 WIT,  Kharagpur

 गवां  का  पद  बनाया  जाना

 7603  v  खाद्य  नीति  के  लिये  प्रस्ताव  Proposal  for  new  Food  Policy  84

 7604  कितना  के  लिये  नई  बसें  प्यार  Central  Assistance  to  acquire  new  Buses
 and  ramcars  for  Calcutta  84

 सहायता

 7605  समुद्र  में  दुर्घटनाओं के  समय  Ait/Sea  Rescue  Organisation  for  Mari-

 समुद्री  बचाव  संबंधी  संगठन  time  Disasters  85

 Commercial  Con ne  | 7.606  vad  दिल्ली  के  नाम  कौर
 KA.

 nplex  under  style  of

 Mar  ket,  Delhi  ह  85 दंग  का  वाणिज्यिक  समूह  Raghushri

 7607  दि  सल्ल  मे  रिहायशी  मकानों  की  Scheme  for  allotment  of  Shops  on  the

 भांति  कानों  के  आवंटन  के  लिये  Pattern  of  Residential  Houses  in  Delhi  86

 योजना

 7608  विकास  प्राधिकरण  की  बस्तियों  Terms  and  (:011010110115  of  Allotment
 in  ING! Ref,  ugees  Colonies  as  Compared  to

 की  तुलना
 में  शरणार्थी  बस्तियों  में

 DDA  Colonies  ह  87
 अ्रावंटन  की  शर्तें

 Co  111
 70109  ी  डी०  ए०  की  कालोनियों  में  ity  Centte  and  other  Welfare

 Projects  in  the  DDA  Colonies  ह  87
 सामुदायिक  केन्द्र  तथा  ग्रन्थ

 का  रो  परियोजना  नं  यें

 70110  वाणिज्यिक  फसलों का  उत्पादन  Production  of  Commercial  Crops  and

 Shift  to  Cultivation  of  Cash  Crops  88 aa  फसलों  की  बजाय  उन्हें  बोना

 Edible  Oil  supplied  to  States  during  last 7611  गत  तीन  वर्षों  में  राज्यों को
 दिये  गये

 three  years  ह  89
 खाद्य

 तल

 Khosla  Committee  on  Sahitya  Akademi  .  89
 7612  साहित्य  weed के  बारे  में  खोसला

 समिति

 90
 7613  साहित्य  अकादमी  द्वार  गया

 Expenditure  on  Sahitya  Akademi

 व्यय

 (ix)



 अता ०  To  संख्या  विषय  SUBJECT  पीठ
 U.  Q.  No

 PAGES
 7614  शिमला  द्रोह  काल  में  श्रीवास  90 Housing  Colonies  in  Simla  and  Kulu

 बस्तियां

 7615  मंच  1974  दूध  के  टोकनों  के  Apoli Vpn  cations  Registered  for  Milk  Tokens
 id I लिये  पंजीकृत  श्रीचंदन-पत्र  योर  aitud  ssue  of  Milk  Tokens  during  March

 1974 ध  टोकन  जारी  किया  जाना  90

 7616  समय  प्रदेश  को  वनस्पति  उत्पादों  का  Or  Vegetable  Products  to

 Madhya  Pradesh  9 ग्रावटन

 7617  गत  तान  बर्पा  के  दौरान  कृषि  संबंधी  Rise  in  pric se  af  Maine C  Or  Miajor  Ag  ricultural  Inputs
 खाद-बीज  जसी  प्रमख  वस्त्रों  के  during  last  three  years  91

 मलय  में  बि

 7615  ग्रामीण  दृष्टि  से  निर्वल  बर्ग  को  राज्य  Plan  to  provide  subsidised  houses  to  Eco-

 सहायता से  मकानों  रक  व्यवस्था  nomically  Weaker  Section  92

 करने  संबंधी  योजना

 7619  दिल्ली  में  शिक्षा  की |  ar तीन  चरणों  वाली  Three  Phase  pattern  of  Education  in  Delhi  y?

 वाली

 7620  सभी  ग्रा कार  के  जहाजों  से  माल  उठा  Prot  sal  to  equip  ports  to  handle  ships
 +

 रने  चढ़ाने के  लिये  पत्तनों पर
 oO!  all  sizes  9  है

 उपकरण  लगान  का  प्रस्ताव

 7621  ग्रस्त  esa
 फसल  अनुसंधान  Aid  from  UNDP  to  international  Crop

 हैदराबाद  को  सोनम  और  ज्वार  की  Research  Institute,  Hyderabad  for  De

 अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के
 velopment  of  high  yielding  varicties  of

 Sorghum  Millet  94.
 विकास के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  विक्रास
 कार्यक्रम से  सहायता

 उच्चतर  माध्यमिक  Notices  to  Employees  of  Bal  Bharti  High- 402 2  बाल
 er  Secondary  School  रि्ुंडा 01 घात धा विद्यालय  राजेन्द्र  नई  दिल्ली
 Ne  Delhi  Qs

 कें  कर्मचारियों  को  नोटिस

 7523  ग्रा वास  का  क्रम  का  समस्या  Problem  of  Shortage  of  Houses  95

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  ग्राफ  Free  lition  Fee  10516!  Seat  and  Book 762
 t  Grant  to  S.C.  and  S.T.  Students  in  IITs  96

 में  भ्रनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्रों

 के  लिये  फीस  मुफ्त  छात्रावास

 स्थान  अर  पुस्तक  श्रमदान

 Review  of  Post  Matric  Scholarship  rates  7
 7625  मैटिकोत्तर 1. ड  छात्रवत्ति  दरों  के  बारे

 में  प्रनविलोकन

 7626  भ्र कोला में  भर  a  एक  व्यक्ति  Death  of  a  pers®n  in  Akola  due  tooStar-

 की
 valion  ह  ry  97

 (x)



 जता ०  £* ह ०  संख्या  विषय  SUBJECT  पृष्ठ U.S  Q.  No.
 PAGES

 2G  oi  श्रीलंका  को  चावल  सप्लाई  करने के  Indo  Sri  Lanka  Agreement  for  supply  of

 भारत-श्रीलंका  करार  rice  to  Sri  Lanka  96
 a

 7628  eto,  नई  दिल्‍ली  में  Appointment  in  HT  New  Delhi  98

 नियुक्तियां
 7H29  राज्यों  में

 ~~
 एक  लाख  घर  बनाने  of  one  lakh  Houses  pro-

 gramme  in  States  98 की  प्रा जना दों  क्रियान्वयन  चा

 7O30  राज्यों  में  कमी  सुधारों  में  Setting  up  of  Land  Commissions  for  Im-
 in

 वयन  हेतु  भीतर  ऑ्रायोगों  की  स्थापना  plementation  of  Land  +  Reforms
 States  100

 763)  गोहाटी  के  एक  व्यापारी  द्वारा  Enquiry  into  turning  wheat  ceeds  ines  Atta
 ग  a

 ्  के  बीजों  की  oer  बनाये  जाने  by  a  Gauhati  dealer  .  e  थक  100

 के  संबंध  में

 7632  दिल्ली  में  टैक्सी-बसें  चलाने  के  Buses  in 24  Routes  for  running  Taxi

 लियें  24  मार्ग  Delhi  .  e  100

 76OR3  भारतीय  नौवहन  निगम  में  स्थायी  Absence  of a  permanent  Chairman  in  the

 चैयरमैन  का  न  होना  .  101 Shipping  Corporation  of  India

 TOS 4  व्यापार  गों  को  आयातित  मछली  Allotment  of  imported  fishing  trawler  to

 business  houses.  .  e  .  101 पकड़ने  वाली  नौकाओं  का

 eq

 7635  उत्तर  प्रदेश  में  ताला  वटी  के  Loss  to  cash  crop  (Tobacco)  due  to  hail-

 कारण  ,  नकद  फसल  (  तम्बाक ू) ्  storm  in  U.P.  |  101

 को  हुई  क्षति

 7636  वनस्पति  का  कलम  अभाव  Artificial  scarcity  of  Manaspati  a  102

 7697  राष्ट्रीय  बीज
 निगम

 में  खाली  Posts  lying  vacant  in  National  Seeds  Cor-

 पड़े पद  poration  .  |  102

 7TG3S8  परवीन  चित्त राष्ट्रीय  मोटर  Setting  up  of  National  Motor  Transport

 निगम  की  स्थापना  Finance  Corporation  a  103

 7639  Inclusion  of  DMC  area  in  NDMC  Juris- नई  दिल्ली  नगरपालिका  के  क्षेत्रा

 diction  .  103 शिकार  में  दिल्ली  नगर  निगम

 क्षेत्र  का  शामिल  किया  जाना

 7640  हरी  खाद  के  उत्पादन  के  समन्वयन  Agency  for  coordinating  production  of  or-

 103
 gt  उसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लियें  ganic  manure  and  its  Popularisation

 ऐजेंसी

 7641  कालेजों  दौर  विश्वविद्यालयों  Pension  for  teachers  of  schools,  colleges
 and  Universities  .  ह  105

 के  शिक्षकों  के  लिये  पेशन

 7642  105 भारतीय  शिपयार्ड ों  में  बने  जहाज  Ships  made  in  Indian  Shipyards

 7643  अकाल  को  रोकन  के  लिये  want  Massive  food  production  drive  to  check

 amine  .  =  |  106 संबंधी

 7644  सहायक  प्रबंधक  ग्रेड  में  स्थायी  Permanent  vacancies  in  the  grade  of  Assis-

 tant  Manager  106 रिक्त  स्थान

 (xi)



 पता  प्र०  संख्या  विधय  SUBJECT  पृष्ठ
 U.S.  No.  PAGES

 7645  कराई  आउट  नई  दिल्ली  Inquiry  against  senior  members  of  teach-
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 LOK
 SABHA

 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)
 ee  >>  री-स्‍

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 22  1974/2  1896  )

 Monday,  April  नल बन  थे श  1974/Vaisakha  2,  1896  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  पीठासीन
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  |

 4  के  दत्त

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कोसो पुर  स्थित
 मार तोय  खाद्य  निगम  के  गोदाम  में  चीनी  he  चावल

 को  बोरियों  का  सड़ना

 "770.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  माता  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलकत्ता
 क्या  हाल  ही  में  कोर  cue  MENETINSTE  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  सड़ने

 कारण  चीनी  कौर  चावल  की  बहुत  सी  बोरियां  व्यथ  गई

 त

 a) यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  कौर  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  क्पूर्यवाही  की

 ate

 गत  एक  वर्ष  के
 दौरान

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों

 स्टाक  व्यर्थ  जाने  के  कितने  मामले  हुए  हैं
 ?

 कृषि  संचालक  में  राज्य  मंत्री  श्रग्गासाहेब  पी०  :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 1972-73  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  विभिन्‍न  गोदामों  में  कुल  407  मी ०  टन

 चावल  att  630  किलोग्राम  चीनी  क्षतिग्रस्त  हुई  थी  ।  यह  क्षति  उस  क्षेत्र  में  was  भारी  वर्षा  होने

 ait  बाढ़  खाने  क  कारण  वर्षा  का  पानी  चने  अथवा  जमीन  के  नीचे  के  पानी  के  रिसने  के  कारण  हुई

 थी
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 थो  देवे  नाथ  महाता  :
 मेरी  समझ  में  नहीं  रखता

 कि
 मंत्री  महोदय

 ने
 प्रशन

 के
 पहले  भाग

 के  उत्तर  में  यह  कसे  कह कहा कि  प्रश्न  हूं
 3  नहीं lat  Vo उठता  ।  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  पश्चिम

 बंगाल  के  खाद्य  श्री  पी०  के ०  घोष  ने  इस  मामले  में  कुछ  कहां  था  जो  कि  समाचार  पन्ना  में

 भी  प्रकाशित  eal  ।  वहं  समाचार  इस  प्रकार  > re

 श्री  घोष  न  इस  बात  पर  meq  किया  कि  1970  में  जमा  किये  गये  चावल  को

 अभी  तक  वितरित  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  उन्होंने  कहा  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गोदामों

 की  देख-रेख  समयानुसार  नहीं  की  जा  र  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  उन्होंने  यह  भी  स्वीकार

 किया
 कि  बार-बार  निगम  द्वारा  लिखें  जाने  पर  भी  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  ऑ्रावश्यक  मरम्मत

 नहा री  की  गयी  ्

 पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमंत्री  श्री  राय  ने  इसे  आपराधिक
 असावधानी

 कहा  है 21  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता

 कि  माननीय  मंत्री  ने  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  के  उत्तर  से  बचने  ar  प्रयास  क्यों  किया  हैं  |  क्या  मंत्री  महोदय

 को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  ofan  बंगाल  के  खाद्य  ara  इस  wae  को  जांच  wea  के  लिए

 चार  सदस्यों  की  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  उन्होंन  यह  भी  कहा  कि  चीनी  एक  सीले  पदाथ

 के  रूप
 में  ग्रा  रही  है  ।  जव  उस  क्षेत्र  के  लोग  भुखमरी  के  शिकार  हो  रहे  उस  समय  गोदाम की

 3? देखरेख  नहीं  की  गईं  |  वह  बात  को  टालने  वाला  उत्तर  क्यों  दे  रहें  ह

 श्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे
 .:]

 बात  को  टालने  का  कोई  ही  नहीं  सदन  को  विदित

 कि  मैंने  सदैव  ही  उनके  समक्ष  तथ्य  प्रस्तुत  किये  ।  जहां  तक  इस  विशेष  गोदाम  का  ताल्लुक  इसके
 is

 बारे  में  माननीय  सदस्य  के  लिए  यह  जानना  रूचिकर  होंगा  ।  इसका  सम्बन्ध  अ कासापुर ध्  से  ध  ra  ।  कोसी पर

 में  71,000  टन  की  भण्डारण  क्षमता  में  से  62,000  टन  भण्डारण  क्षमता  राज्य  सरकार  की

 इसकी  देखरेख  तथा  मरम्मत  शादी  का  दायित्व  भी  राज्य  सरकार  पर  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  गोदाम

 किराये  पर  लिया  हुआ  है  ।  इसके  wea  जहां  कहीं  भी  हानि  हुई  मैंने  उसका  नख  अरपन

 तर
 में  कर  दिया  ह्  पश्न  से  बचने  का  कोई  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  देवेन्द्र नाथ  माता  :  इसका  दायित्व किस  पर  है  ?  मैं  ह  जानना  चाहता  चूंकि  क्या

 गोदामों  की  देखरेख  करने  का  अधिकार  भारतीय  खाद्य  निगम  को*  है  ?  गोदामों का  प्रभार  किस  पर  @

 qa जब य  १
 नायला  स्ितारियं  की  anew  में  पादा  गयां बला  मा

 को
 hs  पालित

 बंगाल  क
 मुझ  मंतर नै wt  खाद्य  मंत्री  के  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  पर  arg  क्यों  लगाया  गया  ?  प्रश्न  तो  a  |

 att  झग्गासाहिब  पो ०  शिन्दे  श्रीमान  चंकी  माननीय  सदस्य  er  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य

 मन्ना त तथा  मंत्री  के  वक्तव्यों  का  उल्लेख  किया गया  उन्हें  उनकें  साथ  सम्यक
 स्थापित  करें

 यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  वे  हमसे  चाहते  क्या  परन्तु  जो  निवेदन  मैं  करना  चाहता  हू ंहूं  वह  यह  है

 कि  पश्चिम  बंगाल  में  जो  गोदाम हैं  दुर्भाग्यवश  उनमें  से  अधिकांश  का  निर्माण  द्वितीय  a  a  a

 किया  गया  था  ।  ये  गोदाम  aga  ही  कराने  इनकी  हालत  खस्ता  है  कौर  राज्य  सरकार  वितीय

 कठिनाइयों के  कारण  इनकी  मरम्मत  करवाने  या  उन्हें  पर्ण  रूप  से  हमें  हस्तांतरित  करने  की  स्थिति  में

 हीं  रही  ।  यहीं  कठिनाई रही  है  ।

 श्री  देवेन्द्र  नाथ  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  अन्य  किसी

 may  गोदाम  की  जानकारी  हैं  जहां  इसी  प्रकार  खाद्य  ध पदाथ  सड़  रहें  हों  a  बह  मानवीय  उपयोग

 के  योग्य  न  रहे  हो ं?



 फे
 पिलवा  किम  ।  मौखिक  उत्तर

 ec

 अध्यक्ष  महोदय  :  होने  स्पष्ट  बता  दिया  है  कि वे  गोदाम  बहत  परान  हैं  ।

 श्रीमती  एम ०  मोड  मैं  मंत्री  महोदय  से AS
 यह

 जानना
 चाहती

 हूं पन  AGN  ve  क्या  उन् टू  इस  बात  का

 जानकारी  2 1.0  कि  खासियतों  के  गोदामों  में  सड़ते  के  अन्य  जीव  वो  रियो ग्न  1  तथा  खाद्यान्नों Smal,  नह  lst

 a को  खाते  रहते  हैं  जिससे  कि  वह  खाने  योग्य  पदार्थ  नहीं रह  जाते  ?  बया  मंत्री  महोदय  को  इसकी

 जानकारी  ह ै?

 श्री  झ्ण्णासाहिब पी०  राज्य  सरकारों  के  पास  दो  प्रकार  की  भण्डारण  सुविधाएं  उपल  ब्र

 कुल  SO  लाख  टन  की  भण्डारण  क्षमता  में  से  50  लाख  टन  की  भण्डारण  क्षमता  का  निर्माण  नारायण

 खाद्य  निगम  द्वारा  किया  गया  हैं  ।  ये  गोदाम  wats  कौर  उन्हें  हों  तथा  वर्मा  इरादी  द्वारा  किलो

 प्रकार  क्षति  नहीं  पहुंचाई  जा  सकती  कुछ  गोदाम  जो  प्राइवेट  पारियों  या  राज्य  सरकारों  से

 लिये  गये  थे  दुर्भाग्यवश  वे  ग्रहों  स्तर  के  नहीं  थे  ae  इसलिए  कुछ  हानि  हुई  ।  जहां  तक  भारतीय

 पद ह  नए  | प्  | खाद्य  निगम  के  गोदामों  का  सम्बन्ध  वे  पूर्णतया  प्राथमिक  उनमें  बहत  कम  हानि

 Shri  Ishaque  Sambhali  May  know  if  the  Government  is  aware  of  the  places  from
 which  such  complaints  have  been  received  I  can  quote  at  Jeast  one  case  regarding  which
 4  wrote  to  the  hon.  Minister  also  and  Consequently  some  officer  visited  Majholi  of  Mura-
 dabad  District  According  to  the  Government's  statement  0,000  quintals  of  wheat  had
 got  rotton  there  and  was  wasted.  The  F.C.1.  may  not  accept  it  but  it  is  a  fact  that  a  good
 godown  was  available  but  instcad  of  storing  the  wheat  in  that  godown,  it  was  stored  in
 a  lower  place  in  the  field,  which  was  given  the  name  of  open  godown.  When  It  started
 raining  it  was  filled  with  water  and  that  way  20,000  quintals  of  vere  wasted  May

 know  if  the  Government  has  received  such  complaints  that  despite  the  availability  of  a
 good  godown,  wheal  was  stored  in  an  open  air  godown?  Secondly,  when  (0४0९111112111. ५
 attention  was  drawn  towards  this  incident  of  Majholi,  was  somebody's  responsibility  fixed
 for  this  wastage  of  wheat?

 Mr.  Speaker :  It  is  a  good  question,  but  we  wanted  to  combine  ourselves  to  Cossi-
 pur  only.

 Su Shri  Ishaque  Sambhali  it  is  quite  near  Cossipur

 भ्रण्णाघाहिव  पी ०  शिन्दे  जहा  TH  मझ  जानकार  इस  बप  उत्तर  प्रदेश म  लगभग श्री  द

 10  टन  को  हानि  हुई  है
 severe  शद  हका  जिस  बाग

 का
 उत्  लिया  या  है  हम  उसको

 दामों जाच  करने  ।  जब  भी  भारतीय  खाद्य  निगम  कें गों  थ  खाद्यान्न  जाते  हैं  तो  उन्हें  बहुत

 कम  हानि  होती  है  |  Wa  माल  मंडी  या  रेलवे  स्टेशन  से  ले  जाया  जा  रहा  होता  है  अर  वर्षा  al  जाती

 तो  कछ  हानि  होना  स्वाभाविक  ही  है  ।  इस  विशेष  मामले  का  तथ्यात्मक  ब्यौरा  मेरे  उपलब्ध  नहीं

 यदि  इसके  लिए  कोई  ब्यक्ति  उत्तरदायी  तो  उसके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करने  में  मझे

 किसी  प्रकार  हिचकिचाहट नहीं  होगो  ॥

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  ;  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  stated  by  the  hon.  Ministe
 that  the  F.C.I.  godowns.are  in  good  condition,  they  are  waterproof  and  fully  secured.
 want  to  submit  that  when  foodgrains  are  purchased  from  farmers,  they  are  sifted  thrice,
 and  nicely  cleaned  before  storing  in  the  godowns  but  when  the  same  foodgrains  come  to
 Fair  Price  Shops,  they  mixed  with  concrete.  1  want  to  know  if  there  are  any  arrange-
 ments  for  sand-pruci  storage  also?

 at  श्रण्णासाहिव पी  ०  शिन्दे  प्रायः  खाद्यान्नों  को  देने  की  एक  प्रक्रिया  ह्लोती हैं  ।  यदि  खाद्यान्न

 होती है  क  qe  क  @ xr  ब  का उचित  स्तर  के  होंने  तो  उचित  दर  दुकानवाला  को  यह  छूट

 asa  किस्म  खाद्यान्न ल  ल  ।  जा  ated  दिये  जात  हैं  उनका  एक  नमना  सील  करके  दिखाने  के
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 में
 लिए  दुकानदार  को  दे  दिया  जाता  है  ।  यह  नमना  भण्डारी  तथा  मुख्यालय
 लिए  एक  सुनिश्चित  प्रकिया  cet  फिर  भी  मैं  इम  बात  की  गारंटी  नहीं  दे  सकता  कि  उसमें  कुछ

 मानवीय  न्टियां है  नहीं  हैं  ।

 at  To  के ०  एम०  इसहाक  Hal  महोदय  ara  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  खाद्यान्नों

 की  कुछ  हानि  हुई  चाहे  उसकी  मात्रा  कितनी  ही  हो  ।
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  प्रत्येक

 राज्य  में  गोदाम  स्थापित  करने  की  जिम्मेदारी  भारतीय  खाद्य  निगम  की  नहीं  है  ?  क्या  पश्चिम  बंगाल  में

 भारतीय  खाद्य  निगम  का  कोई  श्रपना  गोदाम  भी  है  ।  खाद्यान्नों  को  होने  वाली  हानि  के  लिए  जिम्मेदारी

 निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  ऐसे  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  दण्डात्मक  कार्यवाही
 की  गयी  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  यह  क्यों  सुनिश्चित  नहीं  किया  गया  कि  गोदाम  खाद्यान्न

 लिए  ठीक  हैं  ?.

 श्री  श्रण्णांसाहिब  पी ०  माननीय  सदस्य  द्वारा  दो  या  तीन  प्रश्न  खाद्य  निगम  द्वारा  विभिनन
 +

 स्थानों  पर  उठाए  गये  हैं  .।  भारतीय  विशेषतया  ऐसे  स्थानों  पर  जहां  अधिक  खाद्यान्न  होते  गोदाम

 बनाये  गये  हैं  ।  इस  समस्या  का  अध्ययन  चार  वर्ष  पूर्व  एक  विशेषज्ञों की  समिति  द्वारा  किया  गया  था

 रोक  भारत  सरकार  द्वारा  उसका  प्रतिवेदन  स्वीकार कर  लिया  गया  था  ।  बंगाल  में  भी  कुछ  गोदाम  हैं  यद्यपि

 मुझे  उनकी  कुल  भण्डारण  क्षमता  की  पूरी  जानकारी  नहीं  जहां  तक  हानि  के  उन  मामलों  का  संबंध

 है  जिनका  उल्लेख  किया  गया  +  उनके  बारे  में  मुझे  यही  कहना  है  कि  इसके  लिए  रच्छ  खासे  नियम

 निर्धारित  किये गये  हैं|  शौर  उसमें  यदि  कसी  व्यक्ति का  दोष  होता है  तो  उसकी  जिम्मेदारी  निर्धारित

 उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 att  fafea  चौधरी  :  मैं  यह  जातना  चाहता ता  हूं  कि  क्या  खाद्य  कोसीपुर  तथा  पश्चिम

 बंगाल  के  अन्य  गोदामों  के  विरुद्ध  जो  आरोप  लगाये  गये  उनका  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पश्चिम

 बंगाल में  श्र  श्रमिक गल्ला  खरीदने  से  इनकार  करने  से  कोईਂ  ताल्लुक  है  ों

 ् a  | at  श्रण्णासाहिब  पी०  प्रश्न  केवल  वसूली  से  सम्बद्ध

 att  राज  राज  सिह  देव  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  &  लिए  पश्चिम  बंगाल

 के  खाद्य -  मंत्री  द्वारा चार  सदस्य  समिति  गठन  किया  गया है  ?  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  किया  गया  है  कौर  यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 श्री  श्रग्गासाहिब  पी०  शिन्दे  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  fat  जाने  वाले  खाद्यान्नों  से  सम्बद्ध

 समस्या  का  अध्ययन  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  किसी  समिति  की  नि  कवित
 की  गयी  थी  ।  इसका  प्रतिवेदन  एक  प्रकाशित  दस्तावेज  21  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  इसकी  एक

 प्रति  हमें  भी  भेजी  गई  थी  ।

 Shri  R.  R.  Sharma  Mr.  Speaker,  Sir,  it  has  been  accepted  by  the  hon.  Minister
 during  the  course  of  his  reply  that  a  good  quantity  of  wheat  was  damaged  in  the
 godowns  of  U.P.  {would  like  to  know  from  the  hon.  Minister  the  total  loss  cf  food-
 grains  in  U.P.  and  what  action  has  becn  taken  against  the  cfficers  responsible  fer  it  ?

 श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  मैं  पहले  ही  दे  चुका  जो  जानकारी

 मेरे  पास  उपलब्ध  है
 ।

 उसके  सच  पानी के  रिसने  से  लगभग  10  टन  खाद्यान्न हानि  हुई ।  अन्य

 wine  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 श्री  dita  भट्ट
 Toarrir tA  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  से  यह  mez  होता  है  कि  भारतीय खाद्य  निगम

 य  a नर  पश्चिम  बंगाल  के  सभी  गोदाम  पुरानी  किस्म  mal  ध  ।  राहत  सरकार  या  भारतीय  खाद्य  निगम  art

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्य  Val
 rar  की  गई  a  of  चम  diiic  के  इन  परानी किस्म  के

 गोदामों  में  खाद्यान्नों  को  न  रखा  जाये
 ?

 प्रो  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  जव  eo  गोदाम  उपलब्ध  लात  तो  प्राथमिकता  उन्हों  को  दी

 4.0  ता  द्य दूसरा जाती  21  | क |  जब  किसी  स्थान  विशेष  पर  गोदामों  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  होती  a

 a  ] श्रेणी  के  श्रन्तगंत  तन  वाले  गोदामों  का  ही  waar  किया  जाता

 इला  इंस्टोच्यट  श्राफ  टेक्नोलोजी  एंड  पिलानी  द्वारा  अ्रनसधान  कार्यों पर

 किया  गया  व्यय

 771.  श्री  शिवनाथ  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  तरह  बताने  की  कृपा

 करेंगे थि

 बिड़ला  इंस्टीच्यूट  are  टैक्नोलोजी  एण्ड  पिलानी  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 अनुसंधान  कार्यों  पर  कितनी  राशि  स्प खच  की  तथा  किस  रूप  में  खच  की  प्रौढ़  ट  धन  किन  स्रोतों  से

 प्राप्त  किया  गया  और

 कार्यों  > क्या  इन  तीन  वर्षों  में  भ्रनुसंधान  TIL हि  ह  घ  लिए  प्राप्त  समची  धनराशि  को  aa  कर  दिया

 a  राए ं  दौर  यदि  तो  शेप  रा  श  का  क्य

 समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरुल  एक  वितरण  संलग्न

 प्रत्येक  वर्ष  शेष  राशि  को  अनुसूचित  चका  के  प्राथमिक  जमा  खाते  में  रखा  जाता

 विवरण

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  में  जिन  स्रोतों  से  धन  प्राप्त  ह्री  वे  इस  प्रकार  हैं

 निम्नलिखितों  से  प्राप्त  दान  इस  प्रकार  हैं

 लाखों  में  )

 as  कि  =a  ran  re
 1970-71  1971-72  197  2-

 न्

 ग्वालियर
 & सन्  )  मैन्यूफैक्चरिंग  एण्ड  वीविंग  कठ

 नागदा  नगर  .  20.  00  20  00  20  09

 सेन्दरी  स्पिनिंग  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  fo  बम्बई  20.00  न्  नन  20  00
 e

 बिरला  कन् सल टेटस  प्रा०  लि०  बम्बई  .  2 ae oe 25  00  00

 हिन्दुस्तान  भ्र लसी नियम  कारपोरेशन  fo  रणकट  20.  00  20  00  20  00

 श्री  सनत  प्रंजीवन  मेहता  बम्बई  25  a0

 G  जल  पी०  मिल्ज  ्  ग्वालियर  20  00  20  00

 पिलानी  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  लि०  विरला  नगर
 00 रवालियर  00

 कुल  रुपय  62.  25  G  25  90.50
 ह  अ  a  अ आ  |.  ए  ee eS ि  ह
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 इस  राशि  में  से  श्रनुसंघान  के  कार्यक्रमों  के  श्रावस्ती  नथा  अनावर्ती  विषयक  खर्चे  इस  प्रकार हैं

 लाखों
 ५

 aaa  के  लिए खच  की  गई  afar
 qq  a

 a  |  है  ह नावर्ती  कल
 ee

 970-71  ह  24  aw  20 96

 971-72  265  OS  82  90
 ष् 1972-73  aw ध  So  ?  Qo?  |  ff

 oo

 Shri  Shiv  Nath  Singh  :  Mr.  Speaker,  Sir,  the  statement  given  by  the  hon.  Minister
 indicates  the  donations  given  by  Birla  concerns.  But  want  to  know  whether  thts  Insutute
 was  given  any  amount  for  fesearch  work  by  the  Government  in  the  form  of

 Foreign
 Aid,

 by  Ford  Foundation,  under  PL-480  and  by  the  University  Grants  Commission?

 Prof.  S.  Nurul  Hasan  If  the  hon.  Member  desires  I  can  provide  to  the  House  the  full
 details  of  the  amount  secured  from  University  Grants  Commission  alongwith  the  schemes
 for  which  that  was  received  and  their  utilisation  Certificates.  As  far  as  my  knowledge ¢ (0९5,
 the  Institute  has  not  received  any  Cash  amount  from  any  other  organisation  except f
 Foundation  But  if  he  15  interested  in  foreign  aid,  I  can  reply  to  that  question  sepa rately,

 2.0 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंन  अनुसंधान  कार्यों  के  लिए  दी  गई  धनराशि  के  बारे  में  प्रश्न  पघा  र

 होन  वाली  ध्रतराशि  का  गा प्रो ०  एस  ०  नसल  हसन  :  तुलना-पत्न  प्राप्त  उल्लेख  नहीं  र  गया

 ar x  f  सम  प्राप्त  होने  बालों  सेव्राश्रा  FT  उल्लेख  मल  ही  प्रिया  गया  Tt  यदि  माननीय  सदस्य  die  ता

 में  उसका  faq  ब्यौरा  कर  दंगा  ।

 Shri  Shiv  Nath  Singh :  Kindly  look  at  my  question.  1  have  written *  ‘amount  and  in
 what  shapeਂ  That  is  w  hy Therefore,  it  includes  the  money  received  as  foreign  aid  also.
 I  need  not  ask  a  separate  question.  A  number  of  charges  of  tax-erasion  have  been  icvelled
 against  this  Institution  and  it  is  apparent  from  the  statement  also  In  1972-73,  the  Institu-
 tion  got  aboul  one  crore  rupees  out  of  which  31  lakhs  of  rupees  were  spent,  in  1971-72,  the
 Institution  got  62  lakhs  of  rupees  and  spent  rupees  27  lakhs  and  in  1970-71  it  got  62  lakhs
 of  rupees  and  only  23  lakh  were  spent.  So,  that  way  a  lot  of  money  is  lying  with  the  Ins-
 titulion  and  about  rupecs  60  lakhs  are  lying  with  the  Institution  from  the  last  year.  है  want
 to  know  whether  it  has  been  carried  forward  or  not?  When  this  surplus  amount  of  60
 to  65  lakhs  of  rupees  is  Iving  with  the  Institution  and  there  is  no  scope  for  spending  the
 same,  then  why  Birla  ts  permitted  this  tax  erasion?

 Regarding  part  (b),  1  want  to  know  whether  any  profit  has  been  given  to  the
 concerns who  gave  money  for,  research  work?  In  a  way,  this  Institution  appears  to  be  another

 concern  of  Birlas  for  the  purpose  of  tax  erasion.  would  Jike  to  know  the  research  ad-
 vantages  got  by  this  Institution  from  the  money  received  from  Birla  Concerns  and  what  is
 the  research  work  done  by  the  professions  and  officers  engaged  there?

 प्रो
 ०

 एस
 ०  नुरूल हसन  :  जिन  विभिन्न  सार्थों  zr  इस  संस्थान  को  दान  दिया  गया  a  अपक र

 तथा  प्राय  करों  में  कुछ  छुट  दी  गई  या  प्रश्न  का
 संबन्ध

 तो
 वित्त  मंत्रालय

 के
 कम्पनी  कार्य

 कती विभाग सो  है  a
 ग्रसने  मंत्रालय

 की
 अनुदानों  पर  चर्चा

 का
 उत्तर  देते  समय

 | ब र  a  यह  कह  चका

 श a  fe  जो  भी  प्रश्न  उठाये  गये  डे  उनकी 51०1  ह  S14  ्  oT  2  सुचना  ्  संबद्ध  मंत्रालयों  को  दे  दंगा  जहां  तक  इस  माम

 से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  के  ब्यौरे  का  प्रश्न  उसके
 लिए

 मुझे  अलग  नोटिस  की  श्रावश्यकक्त  है  ।
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 श्री  जलदाय  राव  मैं  यह  चाहता  हू ंं  कि  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  श्रनुसंघान  परिषद

 या  भारत  सरकार  के  किसी  अन्य  संस्थान या  ऐसे  लोगों  द्वारा  चलायें  जा  रहे  विभिन्न  उद्योगों  द्वारा  जो

 अनसंधान कार्य  किया  गया
 ed र  क्या  उनके  कुछ  परिणाम  निकले  हं  गर  यदि  तो  क्या  तरह  परिणाम

 जनसाधारण  को  उपलब्ध  करवा  गये  ् ठ  ?

 प्रभ  महोदय

 यह  प्रश्न  तो  बहुत  सीमित  जिसका  संबन्ध  ग्र नस धान  कायों  पर  खच  का  जान

 वाली  धनराशि  से  है

 श्री  जगन्नाथ  राव  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  धनराशि  का  उचित  ढंग  से  उपयोग  किया

 क्या  उसके  कछ  निकले  शर  क्या  बह  परिणाम  जनसाधारण  को  उपलब्ध  करवा

 दिये  गये  हैं  ।  हमें  यह  aa  जानने  का  अधिकार

 अध्यक्ष  महोदय  :  air  काफी  ब्रिस्टल  ब्योरे  सांग  रहे  हैं ।

 प्रो ०  एस०  नुरुल  हसन  :  सदन  तथ्य  से  अवगत  है  कि  जब  भी  किसी  शैक्षिक  संस्थान  द्वारा  कोई

 a
 aaa  कार्य  आरम्भ  किया  जाता  ती  बह  सतत  PHA  थ्  |  यदि  श्रनसंधान  के  परिणाम

 अच्छा  होत
 2  तो  उन्हें  विभिन्न  वैज्ञानिक  पत्चिकाय्रों  ba |  प्रकाशित किया  जाता  ।  श्रतुसधान  पत्निकास्रों

 में  प्रकाशित
 हो  जाने

 पर
 वह  संपूर्ण  देश

 को
 उपलब्ध

 हो
 जाने  है

 |  कई  are  ऐसा  भी  होता  है  कि  कार्य

 किया  जांता
 2
 हू  परन्तु  उसके  परिणाम  सकारात्मक  नहीं  निकलते  ।  उन्हें  प्रकाशित  न नहीं  किया  जाता  |

 जब  तक  कोई  निश्चित  बात  नहीं  पूछी  जाती  तब  तक  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  मेरे  लिए  बहु
 कॉटन

 पी०  जी  ०  मावलंकर  :  गत  तीन  वर्षों  में  से  पिछला  ag  अधिक  महत्वपूर्ण  था  क्योंकि  इस  वर्ष

 972-7  में  केवल  31  77 उन्हें  90.50  लाख  रुपया  प्राप्त  जबकि  वक्तव्य के  अनसार  उन्हें

 लाख  रुपया  प्राप्त  zat  जिसमें  से  85  लाख  रुपया  ran  राशि के  रूप  में था

 इन  ग्राहकों  के  परिपेक्ष  में  मैं  यह  जानना  चाहता  कि  क्या TAL  बकाया  धनराशि  को  आगामी  दो

 वर्षों  में  अनुसंधान  परियोजनाओं  पर  खर्च  कर  दिया  जायेगा
 ?

 दूसरी  बात  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 श  ही  में  पिलानी  के  प्रांगण  में  जो  दंगे  ही  उनके  लिए  अ्रनुसंधान  कार्यों  पर  खर्चे  न  की  जाने  वाली

 धनराशि  किस  सीमा  तक  उत्तरदायी

 प्रो
 ०

 एस  ०  नुरुल  हसन  मैं  इस  प्रश्न  के  बारे  में  तो  कुछ  नहीं  कह  सकता  कि  विद्याधीं  भ्र सं तोप

 के  लिए  खर्च  न  की  गई  धनराशि किस  सीमा  तक  उत्तर  हाथी  ।  विचारणीय  विषय  यह  है  कि  जब  भी

 सरकार  हारा  संसदीय  नय प्रनमति  के
 ग्राघार  पर  अनुदानों  की  मंजूरी  दी  जाती  उस  समय  यह  सुनिश्चित  मान

 लिया  जाता ह ैहै ंकि  भ्रनुसंधान  कार्यों पर  होंने  वाले  श्रावतेक  व्यय  के  लिए  नियमित  धनराशि  उपलब्ध  हो  जायेगी  ।

 परन्तु  जहां  प्रतिबंध  कार्य  दान  के  रूप  में  प्राप्त  होने  वाली  धनराशि  के  प्राकार  पर  किया  जाना  होता  है  तो  उसका

 सतत  रूप  से  चलना  सुनिश्चित  नहीं  १  सकता  ।  संभव है  कि  संस्थान  के  शासी  निकाल  ने  धन  संग्रह  करने  का

 निश्चय  किया  हो  ताकि  उसे  सतत  रूप  म्रतसंधान  कार्यों  पर  लगाया  जा  सके  ।

 a श्री
 दीनेश  चन्द्र  गोस्वामी

 वक्तव्य से  ऐसा  प्रकट  होता  र  अनेक  बिड़ला  पार्थो  at  पिलानी

 संस्थान  को  धनराशि  जाती है  जो  कि  बिडला  संस्थान  हो  इस  प्रकार वे  एक  आर  तो  ग्राहक

 मे  लाभ  उठा  @  हैं  tos  a @ ZTeT  oie  सांविधिक  जमा राशि  से  भी  बह  श्राय  प्राप्त  करते  रहते
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 म 2  तथ्यों  के  संदर्भ  1  रकार  से  यह  जानना  चाहता  हं  कि  सरकार

 परिणामों को  संपूर्ण  देश  को  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  क्या  कार्य  ही की  गई  है  ?  क्योंकि  सरकार  द्वारा  जो  उत्तर

 a feat  गया  वह  बिलकुल  संतोषजनक  नहीं  ः  ?  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हस

 अनुसंधान  ढारा  प्राप्त  किये  जाने  वाले  परिणामों  की  केवल  बिड़ला  संस्थान  तथा  घि इला  सार्थों  तक  ही
 > सीमित  रखने  की  अपेक्षा  उन्हें  सम्पूर्ण  देश  की  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रहीं  ्

 ्र
 क्योंकि  वह  सरकार  से  सब  प्रकार  का  लाभ  उठा  रहे  द्  |

 प्रो०  एस०  नुरुल हसन  :  प्रथम  तो  यह  है  कि  सांविधिक  जमाखातों  से  होने  वाली  झाय  को

 संस्थान के  तुलना-पत्न  में  जोड़  दिया  गया  है  कौर  उसका  उपयोग  संस्थान  के  व्यय  के  लिए  किया  जा  रहा
 ह प्र

 ie  ्  |  तक  दूसरे  प्रश्नों  का  संबन्ध  उनके  बारे  में  मेंने  निवेदन  कर  दिया  है  कि  यदि  वह  अच्छे

 स्तर  के  समझे जाते  हैं  तो  उन्हें  प्रकाशित  कर  दिया  जाता  है  ।  वास्तव  में  अनुसंधान  कार्य  पर  किया  गया
 व्यय  प्रद्योगिकी के  oer  संस्थानों  कौर  कुछ  विज्ञान  विभागों  की  तुलना  में  काफी  कम  है  ।  फिर  भी

 यदि  सदस्य  महोदय  कोई  ब्रिलिएंट  प्रश्न  पुराना  चाहते  तो  मैं  उसका  उत्तर  देने  को  तैयार  हूं  या  वह

 मनन  लिखें  तो  मैं  उन्हें  सम्बद्ध  जानकारी  उपलब्ध  करवा  दूंगा

 x
 at  दीनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  मेरा  प्रश्न  यह  कि  क्या  यह  संस्थान  की  स्वेच्छा  पर  निरभर  करता

 है  कि  बह  जो  चाहें  वही  प्रकाशित  करें  या  उसके  अनुसंधान  परिणामों  को  प्रकाशित  करने  के  लिए  कोई

 प्रणाली  सुनिश्चित  at  गई  है  ?

 महोदय :  श्राप  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  अनुसंधान-परिणामों  को  प्रकाशित  करना

 a
 प्रो ०  एस०  नुरुल  हसन  :  यह  एक  संगठन  ।  यदि  कोई  विशिष्ठ  sot है  तो  मैं  उसका

 उत्तर  दे  सकता हूं  ।  भ्रनुसंघान  कार्य कई  प्रकार  का  होता  है  ।  अनुसंधान कार्य
 की  पत्निका  में  प्रकाशित

 किया  जाता  है  ।  संस्थान  द्वारा  wear  संस्थानों  चाहे  वह  संसद  द्वारा  स्थापित  किये  गये  प्रौद्योगिकी संस्थान

 विशेष  इंजीनियरिंग  कालेजों  या  रीजनल  इंजीनियरिंग  कालिजों  की  तरह  ही  परामर्श  कार्य

 भी  क्या  जाता  © >  ।  मैं  निवेदन कर  चुका
 घ्
 श  कि  यदि  कोई  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  जाता

 a र  च  अपनी

 योग्यता  के  शभ्रनुसार  मैं  उसका  उत्तर  देने  का  प्रयास  करूंगा  ।

 श्री  एच  ०  एम
 ०

 पटेल  :  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहियें  :  जो  जानकारी  उन्होंने  दी

 है  उसका  संबन्ध  बिड़ला  सार्थों  द्वारा  दान  के  रूप  में  दी  गई  धनराशि  से  है  ।  दान  केवल  ग्रनुसंघान  कार्य

 के  लिए  ही  नहीं  दिया  जाता  ।  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दान  किन

 शर्तों  पर  दिया  जाता  है  ?  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  जो  वार्षिक  दान  प्राप्त  होता  है  उसकी  तुलना में  as
 =>

 होने  वाली  धनराशि  काफी  कम  बची  हुई  धनराशि  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  जाता
 ?  मंत्री

 महोदय ने  कहा  कि  शायद  धन  संग्रह  किया  परन्तु  क्या  वास्तव  में  ऐसा  किया  जाता  है  या  नहीं

 या  क्या  पिलानी  संस्थान  के  घाटे  को  पुरा  करने  के  लिए  उसका  उपयोग  किया  जाता  रद

 में  स्थिति  स्पष्ट  की  जानी  चाहियें  ।  संस्थान  को  सकुशल  ढंग  से  चलाने  के  लिए  विभिन्न  बिड़ला  सार्थक

 द्वारा  दान  दिया  जाता  है  ।
 यदि  यह

 बात  न
 तो  क्या  बकाया

 ध्रनराशि
 का  संग्रह  किया

 जायेगा
 ?  परन्तु

 x
 क्या  इस  का  उपयोग  घाटे  को  परा A  करने न  ST  if  किया Ua  जायगा MUR  aASET
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 प्रो  एस०  नुरुल  हसन  तुलना-पत्र  से  जा  जानकारी  प्राप्त  हाती है  उसके  अनुसार  दान  आपका

 bw  >
 के  श्रस्तर्गत दिया  गया  ्र  (1  थान  के  कार्यों के  लिए  (  )  वैज्ञानिक  ग्रनुसंघान  ।  माननीय  सदस्य

 > द्वारा  जा  जनकारी  मोगा  गई  a  उसका  संबन्ध  वैज्ञानिक  अ्रनसंघान  से  ic  |  कटों

 के  sear  के  अन्य  कार्यों  के  लिए  बिड़ला  tarry  see  are  1972-73  में  32  लाख

 रपये  दिये  गये  41  मेंने  इसे  शभ्रनसंघान  कार्यों  के  साथ  नहीं  जोड़ा  क्योंकि  प्रश्न  का  संबन्ध  अनुसंधान

 धनराशि  से  था  मनत  केवल  उन्हीं  दान स्वरूप  धनराशियों  का  उल्लेख  किया  जो  वैज्ञानिक  श्रनसंधान

 के  लिए  दी  गई  ।

 अ्रध्प क्  महोदय  गलना  प्रणत  |

 ig  को  अनुमानित  वसूलो

 “773.  श्री  बी  ०  alo  नायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1974  को  घोषित  नीति  संबंधी  के  परिणामस्वरूप  कितने  az  की (#)  28  मार्च

 का  सभा वन  > ड  ate वसूली

 किए

 गह

 et  ह  ड

 किशी  काचा  गालों  को  पिली  प्रतिशत
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्ण्णासाहिबमस पो  ०

 अर ALS  )  नई  नीति
 ग्रीन  afar  की  जा  सकने  वाली  ग्  की  मात्ना  का  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना  इस  समय  सभी

 नहीं  हैं  |

 श्री  बी० बी  ०  नायक :
 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  अभी इसके  वारे  में  ठीक-ठीक  अनुमान

 नहीं  लगाया  जा  सकता  इसका  तात्पर्य  यह  है
 कि  नये  लाईसेंस  धारियों

 बया
 व्यापारियों  किसी

 अकार  के  ठीक  ower  सरकार  से  साथ  करार  के  माध्यम  से  सिसिल  alee  निर्धारित  नहीं t  किया  गया

 श्री  श्रण्णासाहिब  पो०  शिन्दे  सरकार के  साथ  किसी  के  SH  अथवा  करार  का  कोई  प्रश्न

 ही
 उत्पन्न  नहीं  होता

 ।
 अत्यावश्यक  वस्तु  श्रध्िनियम  प्रन्तगत डन

 50  प्रतिशत  लेबी  के  ore  जारी  कर

 दिये  गये  2 मैँ  |  यह  एक  प्रकार  से  सांविधिक  देयता
 मैंने  ऐसा  उत्तर  इस  लिए  दिया  कि  बहुत  कुछ

 इस
 बात

 पर
 निर्भर  कर्ता

 है  कि
 मंडी  में  कितनी  पैदावार  राती  गेहूं  की  पैदावार  मुख्यतः

 6-.

 सकता  मंडी  में  ग्रा  जातीं है  |  जून  के  अंतिम  सप्ताह  में  हम  इस  स्थिति  में  होंगे  कि

 मंडी  मेरा  वाले  गेहूं  का  gama  लगा  सकें  कौर  यह  बता  सके  कि  उस  में  से  कितनी  पैदावार

 मर्व  के  पास  श्रायगो |

 श्री  बी०  वी  ०  नायक  :  मंत्री  महोदय  ने  इस  तथ्य  पर  बल  दिया  कि  इस  समय  खरीद  जाने

 वाले  गेहूं  के  बारे  में  ठीक  ठीक  अनुमान  लगा  पाना  कठिन  परन्तु  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  18

 को  ही  इस  बात  की  गारंटी  की  गई  थी  कि  50  लाख  टन  की  सिलाई  होगी
 ?

 एक  सम्पादकीय

 में  यह  वान  देखने  को  ई  थी  कि  गेंहूं  नीति  में  परिवहन  करने  से  पुर्व  व्यापारी  समुदाय  का  भारत

 कार  के  कृषि  मंत्रालय  के  साथ  इस  प्रकार  का  करार  हुमा  था  जिसके  व्यापारी समदाय  को  50

 a  देश
 गह  खरीदना  क्या  यह  केवल  समाचार  मात्र  ही  था  ?  यदि हां  तो  इसके  लिए  कौन  उत्तर

 रक  लोग oi  अ
 गा ;  पारी

 र
 संघ  या  सरकार  ?  देश  ्  समझने

 रहे  कि  इस  परिचित  नीति  से  पूर्व
 ही  50  लाख  टन  खरीद  जायेगा
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 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  व्यापारी  सगठन  पहित  विभिन्न  लोगों  द्वारा  विभिन्न  अनुमान  प्रस्तुत

 fra  गयें  यह  ठीक  है  कि  खाद्यान्न  के  व्यापारियों के  संगठनों  ara  आरम्भ  में  कछ  प्रस्तुत

 fra  गय  ।  परन्तु  सरकार  न  कंबल  इन  कें  झ्राधार पर  ही  कार्यवाही  आरम्भ  नहीं  कर  दी  ।

 जसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चका  नीति  में  संशोधन  करने  के  पश्चात  सरकार  यह  चाहती  थी  कि  उसे

 सांविधिक  arent  तथा  श्रावक  वस्त  झ्रधितियम  के  अन्तरगत  लाग  किया  जाए  न  कि  किसी  प्रकार  के

 समझौता  क  श्राघार

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Is  it  a  fact  that  even  after  imposition  of  levy  on  traders
 Central  Government  or  State  Government  will  procure  some  wheat  directly  from  farmers
 if  so,  at  what  price?  Wheat  is  expected  to  be  purchased  from  traders  at  the  rate  of  rupees
 105  per  quintal  In  that  case,  will  the  traders  be  at  liberty  to  sell  rest  of  their  wheat  in  the
 market  at  the  prices  of  their  choice  and  loot  the  public?

 Sto मध  दंडवते  :  यह  तो  वह  पहले  ही  कर  रहे
 प् ि  |

 a श्री  अण्णांसाहिब पी०  शिन्दे  :  मुझे  खेद  ्र  कि  सदस्य  महोदय  इसे  परों  तरह  से  समझ  नहीं  पाथे

 ,  सब  से  पहली  बात  तो  यह  है  कि  जहां  तक  उत्पादकों  से  सीधे  खरीद  करने  का  सवाल  उसका

 समन  तो  सरकार  ९ बल  दो  प्रकार  की  परिस्थितियों  में  ही  करती  21  इन  में  से  प्रथम  यह  है  कि  हमने

 सहायता  वाले  राज्यों  के  उत्पादकों  को  यह  areas  दिया
 2 द्  कि  यदि  मूल्यों  में  गिरावट  भाई  ता

 105  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  से  गेह  खरीदने  का  दायित्व  सरकार का  होंगा  ate  किसानों  को  अपनी  फसल

 उससे  कम  दामों  पर  नहीं  बेचने  दी  जायेगी  परन्तु  बाजार  के  रुख  से  ऐसा  लगता  है  कि  किसानों  को

 चारू  अधिक  ही  दाम  इस  प्रणाली  में  यह  व्यवस्था  की  गई  ि  कमी  वाले  राज्यों  के  बारे  में

 हमने  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  दिया  था  कि  वे  उत्पादकों  से  105  ग्य  के  मलय  पर  वर्गीकृत  लेवी

 वसल  करें  कुछ  राज्यों  न  यह  शरू  भी  कर  दी  है  ate  इसीलिए  पप  वसली  बाजार  भाव  पर

 होगी  |  उत्पादकों  से  खरीदने  के  भी  प्रबन्ध  गए  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  कि  वह  मन

 चाहे  दर  पर  बेचे  टीक  नहीं  कि  मेरे  सहयोगी  ara  नीति  संबंधी  प्रथम  वक्तव्य  में  बता  चके
 x क  मूल्यों  की  अधिकतम  निर्धारित  करने  का  विचार  रबर  किस  स्थिति  में  ऐसा  किया  जाएगा  और

 क्रिस  प्रकार  feat  जाएगा  जैसे  प्रश्नों पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  करने  की  श्रावण्यकता  क्योंकि

 सरकार  की  कोई  भी  घोषणा  ऐसी  नहीं  होनी  चाहिए  जिससे  मूल्यों  में  विधि  हो  at  इसीलिए  सरकार

 ्  लिए निर्णय  करने  से  पूर्व  सावधानी  से  काम  समझा  यह  जा  रहा  है  कि  व्यापारी श्यो

 बाले  सत्य  की  श्रशिकतम  सीमा  निर्धारित  की  am

 डबल  फोटो  के  उत्पादन  के  लिये  सरकारो  क्षेत्र  में  एककों  को  स्थापना

 *'776.  श्री  Sto  alo  चन्द्र  गोड़ा  क्या  कृषि  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचर  डबलरोटी  के  उत्पादन  के  लिए  सरकारो  क्षेत्र  में  एकक  स्थापित

 करने का  है

 यदि  तो  उक्त  एककों  की  स्थापना  कहां-कहां  की  कौर

 क्या  सरकार  का  नई  दिल्‍ली  में  बिस्कुट  ae  डबलरोटी  लपेटने  वाले  कागज  कला  एक  aaa

 लगाने का  भी  विचार

 10



 मौखिक  उत्तर 2  चित्र
 1890

 )
 ee

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रष्णासाहिब  पी०
 :  कौर  :  मानें  बेक्रीज

 )  भारत  सरकार  के  एक  प्रतिष्ठान  ने

 कानपुर  ate  मद्रास  में  सरकारी  क्षेत्र  में  डबलरोटी  का  उत्पादन  करने  के  लिए  9

 यूनिट  पहले  ही  स्थापित  कर  दिए  यह  कम्पनी  इंदौर  कौर  भुवनेश्वर  में  भी  1  बाए

 यूनिट  स्थापित  कर  रही  है  कौर  इसके  भ्र लावा  कुछ  मौजूदा  यूनिटों  का  विस्तार  भी  कर  रही  कम्पनी

 भविष्य  में  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  उपयुक्त  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  ae  भारत  आधार
 पर  सर्वेक्षण  भी  कर  रही

 कम्पनी  प्रोटीन  बिस्कुट  प्लांट  ब्रेड  रैपर  यूनिट  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  पर  विचार

 कर  रही  स्थान  ote  ower  व्यौरों  को  कभी  afer  रूप  दिया  जाना

 श्री  डी०  बो  चख  गौडा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि इस  समय  डबलरोटी  की  अत्याधिक

 कमी  है  झ्र स्प तालों  के  रोगियों  तक  को  यह  नहीं  मिल  रही  सरकार  तत्काल  मांगों  को  पुरा  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  अण्णा साहिब पी  ०  शिन्दे  सभी  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लाने  का  कोई  विचार  नहीं
 सरकारी  एकक  का  उद्देश्य  आधुनिक  को  चलाने  का  लग  बताना  है  शर  यह  एकक  कार्य

 को  भली  भांति  कर  रहे  हैं  att  सदन  भी  इससे  अवगत  मेरा  शभ्रनुरोध  है  कि  कुछ  माननीय  सदस्य
 || कुछ  एकक

 में
 अनेक  गैर-सरकारी  व्यापारी  भी  डबलरोटी  वना  रहे

 श्री  डी०  ato  चन्द्र  कया  मंत्री  महोदय  यह  जानते  हैं  कि  डबलरोटी  की  काफी  मात्रा  में

 तस्करी  दिल्‍ली  से  रोहतक  तथा  wey  स्थानों  को  की  जा  रही  है  तथा  दिल्ली  की  डबलरोटी  दुगने  भावों

 पर  हरियाणा  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  बेची  जा  रही  यदि  zi,  तो  इस  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए
 तै  ld सरकार

 द्वारा  क्या  तत्काल  कार्यवाही  करने का  विचार
 ‘

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  हमने  सामान्य  रिपोर्टों  को  दे  इससे  माडर्न  डबलरोटी  की  लोकप्रियता

 को
 wat

 मिलता  है  ।

 श्री  प्रिपरंजनदास  मुंशी  :  चूंकि  विशेषकर  निधेन  at  के  को  डबलरोटी  नहीं

 क्या  सरकार  ने  मिटाई  बनाने  वालों  तथा  सरकारी  एककों  को  केक  श्र  के  प्रयोग  अथवा  उत्पादन

 करने  देने  तथा  डबलरोटी  बनाने  के  लिए  दिए  गए  कोटे  को  हस्तान्तरित करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  नीति

 निर्णय  कर  लिया  है  ताकि  डबलरोटी  का  अधिकतम  उत्पादन  किया जा  सकें  ?

 श्री  अ्रण्णासाहिब  पो०  शिन्दे  नई  नीति  में  कोटा  के  झ्रावंटन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  उत्पादकों

 को  व्यापारियों  से  खरीदे  गए  माल  पर  निर्भर  रहना

 श्री  ज्योति  बसु  :  ज्रितानिया  बिस्कुट  कम्पनी  ने  अ्रपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  में  तीन  गुना  वृद्धि
 की  है  श्र  यह  निश्चित  है  कि  इवलरोटी  बनाने  के  लिए  me  को  बिस्कुट  बनाने  के  लिए  प्रयोग में

 लाएं  विना  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इसके  वारे  में  बतायेंग े?

 mea  महोदय  :  ग्राहकों  कुछ  दिन  पूर्व  पर्याप्त  मिला  था ॥

 a श्री  ज्योतिर्मय  बस  मंत्री  महोदय  उत्तर
 देने  के  लिए  तेयार

 at  श्रण्णासाहिब  पी०  इसके  लिए  नोटिस  अपेक्षित  है  ॥
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 (Saka) ee  एसएम  ie

 छी  विश्वनारायण  शास्त्रो  :
 हुई  आत  मे  yen  at  लाए

 स
 कयों  नहीं  किया  गया  |  क्या  इस  क्षेत्र

 मं  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  माडर्न  बेकरी  संबंधी  कोई  योजना  नाग  की  गई

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०
 ्  म  चाहता  कि  माननीय  सदस्य  इस  बार  म  सुझाव  ।  ह्म

 rae  करेंगें  ate  इसके  परिणामस्वरूप  यदि  योजना  लाभप्रद  दिखाई  देगी  तो  हम  इस  पर  ध्यान  द्ग

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  मंत्री  महोदय  से  यह  जानकर  बड़ी
 द्य
 ge  कि  9  एकक दश  की

 विभिन्न  भागों में  काम  कर  रहे  क्या वें  पुरी  क्षमता  से  कार्य  कर  रहे  यदि  हा  ,  तो  कया  लक्ष्य  निर्धारित

 किए
 गए  थे  te  क्या  वे  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  अथवा  नहीं  ?

 श्री  श्रष्णासाहिब पी  ०  शिन्दे  :  सदन  तथा  माननीय  सदस्यों  को  यह  बताते  क्र  मुझे  प्रसन्नता  हो

 रहो  है  कि  सरकारी  एकक  भला  भांति  कार्य  कर  खड़े  ।  गत  वर्ष  उन्होंन लगभग  62  लख  का  लाभ

 दिखाया था

 श्री  राम  सहाय  पांडे  मैं  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  बारे  में  जानना  चाहता  ग्राम  सदन  भा  यहा

 जानना  चाहता
 > 2

 xr
 श्री  श्रष्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  मैं  पहले  चका  श  कि  वे  लगभग  पूरी  क्षमता  से

 ये  कर  रहे  a  ।

 नगर
 ait  नटवर  लाल  पटल  :  यह  सच है  कि  देश  के  बड़ें  लोग  डबलरोटियों  का  प्रयोग  कर

 ग्रोवर  उनकी  पत्नियां  ata  कार्यों  के  लिए  डबलरोटी  का  प्रयोग  कर  रही  यदि  तो  सरकार

 ऐसे  लोगों  पर  प्रतिबन्ध  लगाएगी ?

 श्री  श्रष्णांसाहिब पी०  शिन्दे  :  इस  सुझाव  पर  बिचार  किया  जाएगा  ।

 श्री  एच०  एम  ०  पटेल  :  इस  उपक्रम  ने  डबलरोटी  से  कितना  लाभ

 at  श्रण्णासाहिब पो०  ी  बाजार  में  भ्रमण  यूनिटों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा चल  रही  है  ।  यदि

 मार्डन  वेक रीज़ सस्ती  दरों  पर  डबलरोटी  बेचे  तो  यह  अनचित  गैर  सरकारी  उपक्रम  ऊंचे  दामों

 पर  डबलरोटी  बेच  रहे  यदि  सरकारी  उपक्रम  भी  ऐसा  करें  तो  शायद  माननीय  सदस्य  इसकी

 चना  करेंगें  ।  wer  भी  कई  कठिनाइयां  उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  शायद  सरकारी  एककों  को को  झ्राथिक  गतिविधियों

 का  सामान्य लाभ  जाना  चाहिये  ।

 गेहूं  के  निर्गम मूल्य  में  वृद्ध

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि 77.  श्री सध  दंडवते  :  क्या  कृषि  मंत्री

 क्या  यह  सच  है  कि  गेहूं  की  वसूली  तथा  मूल्य  संबंधी  नयी  की  घोषणा के  तुरन्त

 पश्चात्‌  गेहूं  के  निर्गम  मूल्य  में  40  प्रतिशत  वृद्धि  हो  गई
 प्यार

 यदि  तो  क  के  निर्गम  मलय  कम  करने  के  लिए  तुरन्त  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
 >?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णाताहिब  पी०  :  (  2 ६  ह  )  गेहूं के  क्रय

 मूल्य  में  वृद्धि  होने  के  फलस्वरूप  गेहूं  का  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य
 सभा  किस्त  के  लिए  पदक  agg

 प्रति  क्विन्टल  कर  दिया  गया  है  जबकि  पहले  साधारण  किम  के  लिए  90  रुपये  प्रति  क्विंटल  और  बढ़िया

 किस्मों  के  लिए  96  रुपयें  प्रति  क्विन्टल  निर्धारित  किया  गया  था|
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 oft  मत  dead  अध्यक्ष  अनपरा  प्रश्न  पछन  से  पव  मे  ध्यान  बात  लाता

 चाहूंगा  कि  उन्होंने  प्रश्न के  भाग  का  उत्तर  बालकल ही  नहीं  दिया  हैं  ।  मैं  पना  श्रीनगर प्रश्न

 तव  पूछा  जब  बे  मेरे  प्रीत  के  भाग  का  उत्तर  दे  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप यह अपन यह  अनपरा  प्रश्न  कटारा  सकत  हैं  ।

 at  मत  दंडवते  :  मेरे  विचार  में  मंत्री  महोदय  मरे  प्रीत  के  TT  का  उत्तर  भूल  गए
 पहल  व  उस  का  उत्तर द  ।

 नप्ता  चाउ गा fall)  पा  कि  माननीय  सदस्य  का  कुछ  दूसरा  ही श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  मैं  यह  क

 कोण  हो  सकता  है  ।  मैंने  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  किया  >
 ष  ।  हो  सकता  उनके  विचार

 भिन्न  हों

 at  मधु  दंडवते  :  प्रश्न  का  भाग  है  मलय  कम  करने  के  लिए  तत्काल  क्या  कार्य

 वाही  की  जा  रही  हैਂ  ।  इसक  उत्तर  म  एक  भा  शब्द  नहों  कहा  गया ह  |  स्वय  उत्तर  पढ़  लीजिए  ।

 यदि  दत्त  न
 देना  ही  उत्तर  का  एक  भाग  है  तव  दूसरी  बात  है  ।

 mua  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  पहिले  ही  उत्तर  दे  दिया  हूं  |  अव  माननीय

 सदस्य  परक  प्रश्नों  द्वारा  मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  मांग  सकते  त् @  ।

 थो  मधु  दंडवते  :  निर्गम  मूल्यों  में  35.8  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  देखते  जेसा  कि  मंत्री  महोदय

 ने  स्वीकार किया  मैं मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  पर्याप्त  केन्द्रीय  खाद्य  रियायत  देने का

 करेगी  जिससे  बड़ा  gar  निर्गम  Arey  कम  किया  जा  सके
 ?

 थ्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  शिन्दे  :  हम  बढ़े  हुए  निगम  मूल्यों  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता

 को  समझते  हें  परन्तु  मैं  सदन  ate  माननीय  सदस्य  से  ग्रसित  करूंगा  कि  वें  यह  सोचें  कि  क्या  इसका

 निराकरण  संभव  था  क्योंकि  सदन  की  यह  इच्छा  थी  कि  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  दिया  जाये  तथा  सभी

 सदस्यों  की  लगभग  यह  सर्वसम्मत  मांग  थी  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  राष्ट्रीय हित  में  उत्पादन

 को  कम  न  होने  दिया  जाये  कौर  ऐसा  कोई  मूल्य  निर्धारित  किया  जाए  जिससे  उत्पादन  कम  हो  MIST OTT
 कम  उत्पादन के  कारण  देश  की  कठिनाई  में  पड़  जाये  इसलिये  105  का  लाभप्रद

 मलय  निर्धारित किया  गया  है  ।  '

 अब  प्रश्न  कि  क्या  इसको  रियायती  दर  पर  बेचा  जाये  ।  निर्गम  मलय  की  वर्तमान  दर  पर

 भी  हमारा  श  है  कि  प्रति  fice  पर  राज  सहायता  का  7  रुपये  होगा  ।  इसका  मतलब  है  कि

 यदि  30  लाख  टन  गेहूं  बेचा  जाता  है  तो  कुल  सहायता  लगभग  21  करोड़  रुपये  जायेगी  ।  इसलिए  श्राधिक

 सहायता  की  व्यवस्था  पहले  से  ही  विद्यमान है  यदि  we  भ्रमित  आ्राथिक  सहायता  की  व्यवस्था  की

 जाती  ह ैa

 इसका  मतलब  होगाਂ

 सर

 की  आर्म

 तथा  ay  कठिनाईयां  भी  उत्पन्न  हो  जाएंगी  +

 जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्य  श्रवगत  है

 श्री  मघ  दंडवते  मेरा  तात्पर्य  खाद्य  की  पर्याप्त  सहायता  से
 था  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  मैंने  आपकी  टिप्पणी सुनी  है  लेकिन  यदि  मैं  एक  वात  का

 करण
 न

 कर  दूं
 तो

 संभवतः  माननीय  सदस्य  मुझे
 गलत

 इस  समय
 हम  ऑ्रायातित  गेहूं  अधिक  मूल्य

 पर  खरीद  wes  जबकि  इसे  सते  मलय  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।  बजट  में  हमने  जो  100  करोड़  रुपये
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 सपन  नाका जनना का

 की  सहायता  की  व्यवस्था की  है  वह  इसमें  खप  जायें  यह  ame  निर्णय पर  है  कि  क्या  100  करोड़

 पये  से  अधिक  राशि  की  सहायता  संभव  है  अथवा  क्या  इसे  हमारी  अर्थ-व्यवस्थ  झेल  सकती  है
 ?

 मत  दंडवत े:  we  के  निर्गम  मूल्य  में  वृद्धि  शौर  भ्र पर्याप्त  वसूली  को  देखते  हुए  सरकार

 सरकारीकरण  की  नीति  के  प्रति  समग्र  रूप  से  पुनर्विचार  करेंगी  ताकि  कम  से  कम  समाज  के  निर्दल  वर्गों
 को  गट  कम  मलय  पर  मिल  सके  ae  उन्हें  संरक्षण  मिल  सके

 ?

 श्री  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  का  नीति  पर  पुनर्विचार  करने

 से  क्या  तात्पर्य  ।  समस्या पर  गंभीर  रूप  से  विचार  करने  के  पश्चात  ही  सरकार  कुछ  निष्कर्षों  पर  पहुंची

 है  or  इस  समय  नीति  पर  am  पन बिचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ||

 जहां  तक  निर्बल  वर्गों  को  खाद्यान्न  देने  का  संबंध
 गी @)  सरकार  भी  इस  बारे  में  चिन्तित  है  कौर

 हम  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  करेंगे  कि  राज्य  सरकारों  को  125  रुपये  के  निर्गम  मलय  पर  खाद्यान्न

 सप्लाई  करके  देश  में  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  बनाया  जाये  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  Is  it  a  fact  that  Punjab,  Haryana  and  farmers  of  the  whole
 country  have  expressed  dissatisfaction  over  the  issue-price  of  wheat  as  fixed  by  Govern-
 ment?  Has  Government  taken  into  account  the  cost  of  Production  while  fixing  this  price  ?

 If  so,  whether  the  farmers  are  losing  from  the  price  which  they  are  getting  now  and  it  will
 affect  thetr  production?

 पर्त मझ पता लगा मझ  पता  लगा श्री  श्रण्णासाहिब  पी  ०  शिन्दे  :  इसके  बारे  में  मिश्रित  प्रतिक्रियाएं हुई

 कि  काफी  सीमा  तक  किसानों  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  के  प्रति  weer  समर्थन  दिखाया  है  ।

 परन
 इस  वार  में  लिमिट  दिवार

 ही  शरत  है  क्योंकि  खाद  शादी  की  सप्लाई  कम  है  तथा  wea  कई

 कठिनाइयां  भी  हैं  ||  तथापि  मूल्यों  को  निर्धारित  करते  समय  किसानों  के  हितों को  ध्यान  में  रखा  गया
 त्र  |

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Does  the  hon.  Mintster  know  that  wheat  which  was  pur-
 chased  at  Rs.  70  per  quintal  in  some  states  is  now  being  sold  at  Rs,  140  per  quintal  through
 fair  price  shops?  Was  it  necessary  at  this  stage  to  increase  the  prices  of  wheat  being  sold

 through  fair  price  shops?  Does  the  hon.  Minister  know  that  as  a  result  thereof  the  farmer
 is  not  to  sell  his

 produce
 atycheap  rates  because  he  sees  that  wheat  is  being  sold  at

 Rs.  140  per  quintal?

 tt  श्रण्णासाहिब पी०  शिन्दे  :  जव  निर्देश  मूल्य  बढ़ाया  जाता  ठ a  तब  सभा  जगह  साव -
 जनक  व्यवस्था  द्वारा  एक  निश्चित  तिथि  से  नए  मूल्य  लागू  किये  जाते  हैं  ।  गत  वर्ष  वसूल  किया

 गया  अघिकांश  गेहूं  पहिले  ही  वितरित  किया  जा  चुका  है  ।  केवल  कुछ  क्षेत्र  ऐसे  बचे  हैं  जहां  गेहूं  वितरित

 किया जा  रहा  हैं  ||  देश  के  अधिकांश
 भागों  में  आयातित  गेहूं  वितरित  किया

 जा
 रहा  है

 कुछ  विशेष

 क्षेत्रों  में  वसूल  किए  गए  गेहूं त  की  थोड़ी  मात्ना ही  बेची  जा
 x Q  |  लेकिन  ऐसा  होना  बम  जब

 सरकार  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  निर्णय  लेती  है

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  When  Govern-
 ment  is  paying  high  price  for  imported  wheat,  why  cannot  they  pay  more  to  the  farmers?

 Mr.  Speaker  No  point  of  order  during  Question  Hour

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  My  question  has  no  been  a  swered.  I  had  asked  whether
 it  was  necessary  for  Government  to  increase  the  issue  pi  now  and  whether  it  has  not
 created  a  doubt  in  the  minds  of  farmers  that  they  are  bein,  aid  less  and  Government  are
 selling  wheat  at  high  price  through  fair  price  shops  ?
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 लनाााणाण  ee क

 att  श्रण्णासाहिब  पो०  शिन्दे  :  नई  नीति  में  किसानों  के  हितों  का  पूरा  wa  रखा  गया है
 ।

 माननीय  सदस्य  इस  बात  की  सराहना  करेंगे  कि  105  रुपये  का  निर्घारित  मूल्य  न्यूनतम  मूल्य

 होगा  न  कि  वसूली  मूल्य  ।  विपणन  व्यवस्था  के  शरण  यदि  मूल्य  110  मये  अथवा  115  रुपये हो  जाता

 र ag  नीति  में  अधिक  उत्पादन  are  उत्पादकों है  ता  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सकता  |  नई
 a a  |  मेरे  विचार  में के  लिए  प्रोत्साहन  सुनिश्चित  किया  गया  इस  नीति  के  प्रति  प्रतिकूल  धारणा  नहीं

 बनाई  जानी  चाहिए ।

 थ्री  शिवाजी राव  एस  ०  देशमुख  :  क्या  राज  सहायता  सिद्धांत  एक  असंगत  उत्साह  सिद्ध  gar  है  जिससे

 वितरण  लागत  बढ़कर  40  प्रतिशत  तक  हो  गई  है  ?  राजसहायता  के  उस  सिद्धांत  में  सरकार  कब  तक

 प्रजातन्त्र  शर  समाजवाद  पर  श्री  रहेगा  जिसके  meats  शहरी  क्षेत्रों  में  रहते  वाले  लोगों  को  खाद्यान

 की  लागत  तथा  बढ़े  हुए  वेतन  तथा  मंहगाई  भत्ते  के  राजसहायता  मिलती है  ?

 at  श्रष्ञासाहिब  पी  ०  शिन्दे  :  माननीय  सदस्य  ने  aoa  विचार  व्यक्त
 कर  दिया

 है  |
 इसका  उत्तर

 देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  यह  प्रश्न  संगत  नहीं  ।

 श्री  शिवाजी  राव  एस०  देशमुख  :  यह  प्रश्न  संगत  है  ।

 श्री  श्रण्णासाहिव  पी०  शिन्दे  :  इसके  ग्रुक्तियुक्त  कारणों  पर  विचार  किए  बिना  सरकार  यह

 matt  है  कि  ग्रसित  राजसहायता  से  श्रथव्पवस्था  के  लिए  ate  कठिनाईयां  उत्पन्न  हो  जाएंगी  तर  इसी

 लिए  निर्गम  मुल्य  में  राजसहायता  के  तत्व  को  कम  करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा है  ।

 श्री  शिवाजी  राव०  एस०  देशमुख  :  मरे  प्रशन  का  उतर  नहीं  fear  गया  है  ।  मैंने  पूछा  था  कि  क्या

 वितरण  लागत  40  प्रतिगत  a =  कम  कम  सरकार  को  तथ्य  तो  बताने  ही  चाहिएं  ।

 श्री  श्रण्णासाहिब  पो०  शिन्दे  :  यह  सच  नहीं  है  कि  वितरण  लागत  +0  प्रतिशत  है  ।  वास्तविकता

 यह  हैं  कि  ऊपरी  लागत  के  बारे में  सदन  में  कई  बार  बताया  जा  चुका है  ।

 श्री  शिवाजी  राव  देशमुख :  क्या  यह  40  प्रतिशत है  ?

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  काल  को  वाद-विवाद  न  बनाये  ।

 Some  hon.  Members  get  up  and  others  follow  suit,  A  number  of  question  have  been
 asked  whereas  a  debate  has  already  been  allowed  on  the  subject.

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  जव  वसूली  मूल्य  105  रुपये  प्रति  क्विंटल  नियत  किया  गया  तो  केंन्द्रीय ॥

 मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  निर्गम  मूल्य  एक  रुपये  25  प्रैसे  प्रति  किलो  से  धिक  नहीं  होगा  1

 तब  ग्र नाज़  व्यापारी  संघ  के  जिसके  कहने  से
 व्यापार  गेर  सरकारी  क्षेत्र  को  सौंपा  गया

 ने  यह  बताया  कि  मूल्य  1  रुपयें  50  पैसे  किलो  तक  चला  जाएगा  शर यह  बात  ठीक  सिद्ध  हुई  है  |

 निर्मम  मुल्य  निर्धारित  करने  का  झ्राघार  क्या  है  ?  क्या  वसूली  मूल्य  के  आ्राघार  पर  इसका  निर्धारण  किया
 T

 जाता  है  waar  राजसहायता  दी  जाती  है  ताकि  उपभोक्ता  को  लाभ  मिले  अथवा  ऐसा  wart  व्यापारी

 रांघ  के  कहने पर  किया  गया  है  जिसने  सरकार  को  अपना  निर्णय  बदलने  के  लिए  farm  कर  दिया
 a  ह र a
 2

 श्री श्र प्रिया  स  ato  पालियों 4190  [Req  जैसा  कि  ञ
 ९  पहलें  कह  चुका  किसी  संगठन  के  कहने  में  शूमाकर

 सरकार  अपनी  नीतियां  नहीं  बनाती  ।  वस्तुतः  सरकार  सभी  विचारों  ake  सुझावों  की  जांच  करती

 यह  मामला भिन्न  है  ।

 15

 22LSS/74—3



 ‘Oral
 Answers ण  Vaisakha

 2  ,  1896
 (Saka)

 श्री  पीलू  मोदी : :  सरकार  इन  लोगों  के  कहने  में  जाकर  नीति  बनाती  है  ग्रोवर  किन्हीं  श्र  लोगों  के

 कहने  में  जाकर  नीति  बदलती  है  ।

 श्री  अण्णा साहिब  पो  ०  शिन्दे  सभी  माननीय  सदस्यों  को  विदित  कि  काफी  राजसहायता  दी

 जाता  |  वसूली  मलय  और  निर्गम  मलय  में  बहत  कम  ग्रस्त  था  ।  सभी  संभावनाश्रों  पर  विचार  करने  के

 बाद  रकार  इस  पर  पहुंची  हैं  कि  जब  न्यूनतम  मुल्य  105  स्पा  हा  जाएगा  तो  निर्गम  मुल्य
 125  रुपये  हो  जाएगा  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  लगाए  गए  हिसाब  के  अनुसार  इसमें में  7  प्रतिशत

 सहायता  शामिल  होनी  चाहिए  क्योंकि  भंडारण  मूल्यों  fe  को  मिलाकर  32  प्रिये  हो  जाती

 यह
 उपरी

 व्यय  है  इसका  ad
 eer  राजसहायता  प्रतिशत  प्रति  क्विंटल  होनी  चाहिये

 अध्यक्ष  महोदय  ग्र गला  प्रश्न |

 श्री  एस०  बी  ०  गिरि  :  क्षेत्र  में  ie  नहीं  दिया  जा  रहा  ः  q  प्रश्न  पूछना  चाहता ह

 ध्यक्ष  महोदय  :  ग्रुप  बैठ  जाइए ।

 Ban  on  moyement  of  coarse  grains  in  Eastern  Districts  of  U.  P

 “778.  Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  ban  on  the  movement  of  coarse  grains  from  the  State  to  another  no
 '

 longer  exists,  85  per  recent  announcement  made  by  him  in  Parliament;

 (b)  whether  such  movement  of  coarse  grains  is  not  being  permitted  in  the  Eastern
 Districts  of  Uttar  Pradesh,  especially  in  Balia;  and

 (c)  if  sq  the  reasons  therefor  and  the  action  being  taken  by  Government  in  this
 regard?

 एक  विवरण  सभा कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  से
 पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 मोटे  wail  के  संचलन  पर  सभी  प्रतिबंध  घने  संबंधी  भारत  सरकार  के  निर्णय  की  घोषणा

 6  1974  को  संसद  में  की  गई  थी  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  राज्य  के  इन्दर  राज्य  के  बाहर  मोंटे

 अनाजों के  लाने-ले-जाने  पर  लगें  सभी  प्रतिबन्ध  उठा  लिए  हैं  श्र  इसके  ग्र लावा  लेवी  मुक्त  «७  ग्रामों

 को  बलिया  समेत  cal  जिलों  में  aara  रूप  से  लें  जानें  की  इजाजत

 Shri  Chandrika  Prasad  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  all  the  restrictions  have
 been  withdrawn.  There  was  a  resiriction  on  coarse  grain  dealers  to  store  250  quintals

 1  would  like  to  know  whether  this  restriction  has  also  been  withdrawn? of  foodgrains

 att  अ्ण्णाचाहिय
 पी०  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  निर्णय  किया  गया  है  श्र  राज्य

 कारों से से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  इसे  क्रियान्वित  करें
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  कठिनाईयां  आई  हैं
 ।

 हम  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  स्थापित  किये  हुए  हैं  site  उनकी  सलाह  लें  रहे  हैं  ताकि  सभी  राज्य  सरकारें

 सरकारी  निर्णय  के  अनुरूप चल  सकें  ।
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 Scheme  for  PaUitdl radical  AMAR changes  in  Education

 *780.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture
 be  pleased  to  state

 (a)  w  |  अ  iether  the  Central  Government  have  drawn  up  a  scheme  for  bringing  about
 radical  changes  in  the  field  of  education  or  have  considered  this  matter  by  convening  a
 meeting  of  the  Education  Ministers  of  various  State  Governments;

 (b)  if  so,  when  such  a  mecting  was  held  and  the  decisions  taken  therein;  and

 (c)  whether  the  present  cducational  system  is  not  practical  and  job-oriented  and  there
 is  necd  to  change  it?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नर्स  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया है  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  सरकार  की  पहल  पर  केन्द्रीय  सलाहकार  ae  दिनांक  15-19

 सितम्बर  1972  को  प्रायोजित  बैठक  में  3320  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  ea  पर  पांचवीं

 पंच-वर्षीय  प्रायोजना  की  अवधि  में  संस्कृति  सहित  शिक्षा  पद्धति  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव तैयार  किये  हैं  ।
 राष्ट्रय  विकास  परिषद  द्वारा  यथा  श्रतुमोदित  पांचवीं  पंच-वर्षीय  आयोजना  के  प्रस्ताव  पर  हुए  विचार-विमर्श

 कौर  उसमें  दिये  गये  निर्देशकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  प्रस्तावों  को  परिशोधित  किया  गया  था  ak

 अनुमानित  खर्चे  को  कम  करके  2200  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  था  ।  केन्द्रीय  शिक्षा  सलाहकार

 की  स्थायी  समिति  ने  13  जून  1973  को  afar  wet  बैठक  में  इन  परिशोधित  प्रस्तावों  का

 श्रीमान दन
 कर  दिया  था  ।  इस  बैठक  में  सभी  राज्यों  शर  निर्वाचित  विधान  सभाश्रों  सहित  संघ  शासित  प्रदेशों

 के  शिक्षा  मंत्रियों  को  आमंत्रित  किया  गया  था  ।  saa  दोनों  बैठकों  के  कार्यावृत्त  संसद  के  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध  हैं  ।  प्रायोजना  आयोग  ने  स्थायी  समिति  द्वारा  अनुमोदित  इन  परिशोधित  प्रस्तावों  को  मोटे  तौर

 पर  स्वीकार  कर  लिया  परन्तु  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  पोषण  श्रीमान  को  छोड़कर  शिक्षा-सेक्टर

 के  कुल  ग्रावंटन को कम करके को  कम  करके  1726  करोड़  रुपये कर  गया  था  ।  पांचवीं  पंच-वर्षीय  प्रायोजना  के

 प्रारूप  में  शैक्षणिक  कार्यक्रमों  की  मुख्य-मुख्य  बातें  दिनांक  4  ara  1974  को  पूछे  गये  लोक  सभा
 रोहित  प्रश्न  संख्या  1778  के  उत्तर  में  दी  गई  हैं  ।

 शी  मूलचन्द  डागा  :  उत्तर  नहीं  दिया  गया  मंत्री  महोदय  ने  मुझे  प्रश्न  का  हवाला  देखने

 को  कहा है

 epee
 ग्रध्यक्ष  महोदय  :'  विवरण  सभा  पटल Soa |  पर  जा  चुका  नई  बातें  न  करें  ।

 माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  को  शायद  समझा  नहीं  है  ।  उनका  कहना  है att  पीलू  मोदी :

 कि  विवरण  में  कहा  गया  है  कि  वे  ग्रंथालय  में  जाकर  देखें  |

 श्री  mas  क्या  मैं  ग्रंथालय जाकर  उत्तर  देखूं
 ?

 मैं  योजना  का  ब्यौरा  चाहता हूं

 मंत्री  महोदय  ठीक-ठीक उत्तर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझा  नहीं  ।  जब  मंत्री  महोदय  कह  रहे  कि  विवरण  सभा-पटल  पर

 रख  दिया  गया  है  तो  माननीय  सदस्य  क्या  चाहते  हैं  ?
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 श्री  पोल  मोदी  :  माननीय सदस्य  की  शिकायत  है  कि  उन्हें  ग्रंथालय  में  जाकर  उत्तर
 देखने

 का  टीं  गया  र
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  ह  अपनी  ot  से  जोड़  रहे  हैं  ।  वास्तविकता  यह  नहीं  है

 श्री  म
 चन्द  डागा  :

 शिवं
 सा

 जहां  जों  ह  कि  सात
 दोनों  बैठकों  के  कार्य  art  संसद

 के  ग्रंथालय  उपलब्ध हैं  ।  यह  ७५ ०५  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं

 महोदय :  बाद  _  मंत्री  महोदय से  कहिए

 दिक  है  लगाव  य

 कर  ए
 ह

 we  हैकि  जिन  प्रश्नों  के  साथ  सुलभ  कागजात महोदय  :  ऐसे  उत्तरों  के  सम्बन्ध
 ज

 नियम
 होते  or  हमेशा  इसी  प्रकार  उत्तर  दिया  जाता

 ह  > ः बिहारी  वाजपेयी  :  विवरण  में
 प्रश्न  के

 ~
 यदि  सदस्य  4 ०

 एस०  नूरुल हसन  को  दिये  गहरे  उत्तर  को  दख

 भीड  पता  awa  कि  काय  प्र नू भवन  तथा  व्यवसाय  शैक्षणिक  योजना  की  मुख्य

 पहले  ही  बताई  जा  चुकीं  |  जरगर  माननीय  सदस्य  चाहें  देकर  सुना  सकता

 ४  औ  al  Bihari  Vajpayce  :  The  ma  ot
 coves  ent  ing  serious  pr

 pet
 tion.

 ब  fror  all  the  states  are  organising  a  mc ove!  ange  the  structure  of  education.
 This  reply  w  add  fuel  to  fire.

 Mr.  Sp  .  s  the  use  of  put  ee  This  can  be  a
 subicct  to  be  di  Seve  lOW  Can  Suc  Supp plementary  help?

 क्
 अल्प  सूचना  फ्र

 यानी
 shone |

 Qu

 व
 are  प्रदेश  कौर

 कर्नाटक  में  पशु अजनन  फार्मों मों
 के

 लिए  विदेशों
 से  मंगाने  गये  ढोरों

 ौर  भेड़ों  at  मृत्य

 ae  की  कृपा  करेंग  कि Ho  Fo  To
 संध्या  10.  श्री  ज्योतिमय  बस ु:  क्या  कृषि

 ह
 हस्वेंडरी  कमिश्नर

 बया
 यह

 प  लगाया  गया  है
 है  कि  भारत  सरकार के

 द  तथा  कर्नाटक  राज्यों कुन्नबन्ध  तथा  कठोर  व्यवहार
 कारण

 ary  प्रद

 के  उन  भेंड़  तथा  Hl फ़र  प्रजनन  फार्मों  जिनका  प्रबन्ध  केन्द्रीय  सरकार
 क
 करती है

 ढोर  तथा  भेड़
 बड़ी  संख्या  में  हाल  ही  में  मर  गये  और

 प्रहार

 समो

 बस  ग

 )  यदि  तविक

 काए ८  ा मंत्रालय  में  राज्य
 पतों  oe

 वो  ०  पो  ०  मौर्य )  :  ा  हर  मेसर में  कोई

 न्  आपा  oer
 गती  ey  जाद

 नह
 सि  नए

 द्  कोई  सरकारी  पशु  प्रजनन  फार्म
 स्थापित

 नहीं  किया  गया

 gi  टैसरघट्टा  मी  द  कं  =  प्रजनन  फार्म  स्थापित  गया  हैं  ।  हेसय्घटटा

 फार्म  में  1962-63  से  am  इस  फार्म  के  लिए  रायात  किये  गये  पात्रों  में से  1973-74
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 ् >
 निए

 मौखिक  उत्तर बैसाख  1596

 में  31
 परणामों  की  मृत्यु  हो  गयी  थी ।  फार्म  में  गणित  की  मृत्यु  क्षय  रोग  हो  जाने  के  कारण  हुई  थी

 इन  की  मृत्यु  रोगों  के  निवारण  के  लिए  किये  गयें  उपायों  के  बावजूद हुई  इस  संबंध में  कोई
 at सुप्रबन्ध  का  मामला  नहीं  था  कौर  न  ही  सरकार  की  गलत  नीतियों  के  कारण  इनकी  मृत्यु  लिट

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ् -- र  x re  | at  ज्योति  तक भाग्य  की  बात  कि  मंत्री  महोदय  ने  सदन  को  गुमराह  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  स्रध्यक्ष  पशुपालन  ष्  डाक्टर  के०  सी०  राव  की  गलती  के  कारण
 ~

 दस  तथा  हार्ड  डेनਂ  नस्ल  के  तीन  सौ  पशु  मर  गये  हैं  अथवा  से  ग्रस्त  घोषित  करके  उन्हें

 areal  स्थित  सरकारी  फार्म  में  मार  दिया  गया  था  ate  इसके  कारण  देश  को  एक  रुपयों  की

 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हुई
 ?

 wt  ato  पी०  मौर्य  केवल  252  पुत्रों  का  आयात  किया  गया  था  इसलिए  300  पाठ  के

 मरने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मुझे  सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  तथा  डेनਂ  तथा  अन्य  नसलों  के  500

 पशु  मर  गये  या  तो  उन्हें  क्षय  रोग  होने  के  कारण  मार  दिया  गया दि  कख  द  |  “141  am  Lit Ad dt प्रिया  विभागाध्यक्ष
 की  गलती के  कारण

 वे  क्षय  रोग  के  होते  हुए  प्राकृतिक  मौत  से  मरे  ।  मंत्री  महोदय  ने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  इस  रोग

 का  पता  ी  1969  में  लग  गया  था  ।  प्रबन्धक  वर्ग  के  ढारा  कोई  कार्यवाही न  करने  के  कारण  यह

 घटना  घटी  ।

 कृषि  मंत्री  फखरूद्दीन  wat  माननीय  सदस्य  मूल  प्रश्न  के  बारे  में  पूछे  गये  अन्य
 >

 ट्रक  प्रश्न  तक  ही  सीमित  रहें  ।  माननीय  सदस्य  ने  मैसुर  ग्रांट  प्रदेश  में  पशतूनों  के  मौतों  के  बारे
 में  पूषा था  मेरे  सहयोगी  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  द्रांध्र  प्रदेश  अथवा  मैसर में  भेड़ों  के  लिए  कोई

 सरकारी  फार्म  नहीं  है  मैसूर  में  पशु  प्रजनन  फार्म है  a  इस  फार्म  में  1962--69  की  अवधि  में

 252  पशतूनों का  आयात  किया  था  ।  इनमे ंसे  केवल  34  १. 5  की  मृत्यु हुई  300  गगरा
 के  मरने  का  प्रशन  ही  नहीं  उठता  है  क्योंकि  इतने  शिक्षा  का  तो  ara  ही  नहीं  किया  गया  ।  यदि  माननीय

 सदस्य  पूरे  देश  के  बारे  में  जानकारी  चाहते  हैं  तो  वह  कौर  प्रश्न  भेजें  श्र  मैं  उन्हें  उत्तर  दूंगा  ।

 भरी  ज्योति  क्या  यह  मच  है  कि  डा०  राव  ने  मैसेज  फार्मास्यूटिकल्स  लिमिटेड के
 ५
 क दो

 आवेदकों
 को

 लाइसेंस  देने  के  लिये  औद्योगिक  विकास  मंत्री
 से  सिफारिश की  थी  कौर  इस

 अतिरिक्त  डा०  '  राव  ने  सिनेमा  कम्पनी  जो  कि  ब्रिटिश  कम्पनी
 के  नाम  से  साड़  तीन

 करोड़  रुपयें  प्राप्त  किये

 अध्यक्ष  महोदय  यह  प्रश्न  किस  प्रकार  संगत

 agt  ज्योतिर्मय  उन्होंन  भ्र व्यवस्था  पैदा  कर  रखी  एक  जोर  तो  वे  फार्मास्युटिकल  लिमिटेड

 we  दूसरी  कौर  लापरवाही  के  कारण  वे  पुश्तों  को  मार  रहे  मंत्री  सर्वोदय

 अरपना  पीछा  छुड़ाने  के  लिये  सदन  को  गुमराह  कर  रहे

 ड
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित  नहीं  ्  |

 श्री  प्यार  बी०  स्वामीनाथन  क्या  यह  सच  है  कि  हेसरघट़ा  काम  डेनमाकं  सरकार  के  ग्रीन

 था  कौर  उसे  डेनमार्क  के  विशेषज्ञों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  30  पशतूनों  की  मृत्यु  डेनमार्क  के  विशेषज्ञों

 की  देखरेख  की
 mata

 में  हुई  थी  अथवा  area  के  विशेषज्ञों  की  देखरेख  को  अवधि  के  दौरान  हुई
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 ee  rs ee

 ha
 ato

 किल

 मौर्य  :  ैं  पहले  a  बता  चुका हूं  fa  34  पात्रा  को  मृत्यु  लापरवाही  के  कारण

 wa है  f
 क  इस  समय  फोन  की  देखरेख  भारतीय  डाक्टर  wi  विशेषज्ञ  कर  र  दें  2+?

 ४७  र

 ६.  श्री  प्यार  बो०  स्वामीनाथन  क्य  की  मृत्यु  डेनमार्क  विश  ai  की  देखरेख  की  अवधि

 दौरान  थी  भ्रमणा  भारत  के  विशेषज्ञों  को  देखरेख  की  अवधि  के  दौरान  हुई

 श्री  बो०  पी०  मोर्य :  मृत्यु  वर्ष  1973-74  मे ंह  जैसा  कि  मैं  पहले  कड़  चुका हूं  कि  ऐसा

 प्रबन्धक  झ्रथवा  डाक्टरों  की  गलती  के  कारण  नहीं  ये  पण  बप  1973-74  में  क्षय  रोग  होने के

 कारण  मर  गय

 श्री  निम्बालकर :  मंत्री  महोदय  ने  कहा है  कि  पणजी  का  रायात  1962-69  की  ख्रचधि ह में  किया

 गया  at  क्या  उक्त  अवधि  में  प्रजनन  नहीं  पत्थरों  की  संख्या  300  से  अधिक  होनी  चाहिये  थी ।

 श्री  बो  पो  अ्रवश्य
 प्रयत्
 S  alt |

 at  बाण  ato  नायक  चाहे  वे  झांयात  किये  गये  हों  भ्राता  स्वदेशी  या  दो-नस्ली  हों  यह  नहीं

 कहां  जा  सकता  क  बे  मरेंगे  नहीं  ।  उन्हें  संकरीकरण  अथवा  दा-नस्ली  बनाने  के  उद्देश्य  से  आयात  किया

 गया  था  ।  इन  34  पत्रा  की  कीमत  कितनी  मेरे  विचार  में  10  वर्षों  की  अवधि  में  200  पणों

 म  से  30  के  लगभग  अवश्य  ग्रा प्राकृतिक  मौत  के  कारण  मरें  होंगे

 .

 maa  महोदय  श्राप  प्रश्न  की  सीमा  से  बाहर  जा  रहे  (७

 श्री  ato  ato  नायक  अथवा  गरंड  डन  था  किसी  भी  नस्ल  के  ये  34  पण  की  कीमत

 कितनी

 => अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  श्राप  को  जानकारी  ता  श्राप  बाद  सूचना  द  सकत  र  |

 श्री  ato  qto  मौत  :  सन  1962-69  के  दौरान  ara  किये  गये  252  पणों  में  से  131

 पण

 सदस्य  पणजी  का  कामत  जानना  चाहत  | अध्यक्ष  महोदय

 श्री  ato  पो०  सौय  ह  भ॑  इस  समय  नहीं  बता  सकता

 Shri  Ram  Kanwar  :  1  would  like  to  know  whether  a  number  of  shecp  died  of  1.8.  in

 Rajasthan  Farm  I  would  also  like  to  know  the  number  of  heads  of  cattles  last  at  different
 farins  due  to  mismanagement?

 Mr.  Speaker  The  question  is  about  Karnataka  and  Andhra  Pradesh  and  not  about

 Rajasthan
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 22  अपील  1974
 लिखित

 उत्तर
 ae  ee  सबा

 = केलि लिखित  उत्तर

 WRI  TTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 विस्तारों  क  रूप  में  भ-राजत्व  वसल  करने  संबंधो  त्राबाय  विनोबा  ala  wi  ania

 772.  श्री  पी०  केक्टासव्बपा

 श्रीमती  पावती  कृष्णन

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वस्तुद्नों  रूप  में  भ-राजवीर  वसूल  करने  सम्बन्धी  ara  विनोबा  भावे  के  सुझाव

 की  जांच की  गई  ्
 ह

 यदि  ी  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  wit

 इस  में  या  कार्यत्राहीं  करने  का  प्रस्ताव

 कृषि  मंत्रालय  मसें  राज्य  wat  (sit  श्रण्णासाहिब  पो०  से  जिस के  रूप

 में  भ-राजस्व  वसूल  करने  सम्बन्धी  ora  विनोवा  भावे  के  सुझाव  की  जांच  की  जा  रही

 निर्धारित  लक्ष्य  के  अनुसार  खरीफ  को  फसल  के  बीज  वसूली  कर  में  राष्ट्रीय बीज  निगम

 की  असफलता

 774.  श्री  मना  प्रसाद  मंडल

 शी  डो०  के० पं  द्र

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  निर्धारित  लक्ष्य  के  ope  खरीफ  की  फसल  के  वीज  वसूल  करने
 म  सह रह  ्  we

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  क्राइम  हैं  भ्र ौर  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  संचालक  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब  पो०  भ्रधरिप्राप्ति  के  प्रत्याशित

 स्तरों  की  तुलना  में  गत  खरीफ  वर्ष  की  अवधि  में  राष्टीय  बीज  निगम  द्वारा  व्यवस्थित  बीज  उत्पादन  के

 ठेके  के  कार्यक्रमों  से  बीजों  की  ग्र घि प्राप्ति  में  कमी  हई

 प्रभावों बीज  उत्पादन  कृपि-जलवायु  फसलों  पर  कृमि  तथा  रोगों के

 इरादी  कई  परिवर्तनशील  बातों  पर  fade  करता  इन  बातों  के  उबर कों  की  उपलब्धि  में

 होने  बाली  बिजली  की  कमी  तथा  wart  का  अपेक्षित  बाजार  मलय  शरीक  होने  के  कारण

 भी  राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  उत्पादक  ठेकेदारों  के  बीजों  के  उत्पादन  की  मात्रा  पर  प्रभार  पड़ा कौर

 इसके  फलस्वरूप  बीजों  की  अधिप्राप्ति  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  परन्तु  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  निगम  ने

 अधिक  अधिप्राप्ति  की  a ar
 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  निर्णय  किया

 s
 कि  az  खरीफ  उत्पादन  एवं

 अधिप्राप्ति  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये
 ज्वार  के  सम्बन्ध  में

 रवी  मौसमों woe  च  |  |  |  Ae  ANUTEE  में |  बीज  उत्पादन

 काग  करमा  का  वि mare -  करेगा बच्चा  च  HOT  |
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 दिल्‍ली /नई  दिल्ली  में  कम  श्राय  वर्ग  site  म् मध्यम  राय  वर्ग  के  लोगों  के  =  योजना  के  अन्तर्गत

 a
 ।  कां  दे  be  दे  द  शर  आवंटन

 775.  श्री  नवल  किशोर  zat  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  दिए  विकास  प्राधिकरण  धारा

 कमी के  प्लाटों  की  नीलामी  के  बारे  में  4  ज  1974  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  701  %  उत्तर  की

 सम्बन्ध  में  यह  न»  की  कृपा  करेंगे  कि

 | ||  नई ई  दिल्‍ली  में  कम  a  वर्ग  ak  मध्यम  राय  वर्ग  के  लोगों  के  लिये  योजना

 के  genia  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कितने  ste  बनाये  जा  राक  (1  श्र

 इनका  निर्माण  कहां  कहां  क्या  जा  रहा है  और  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितने  फ्लैट  निर्माणाधीन

 हैं  कौर  वे  आवंटन के  लिये  कब  तक  तैयार  हो

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  भोला  पासवान  शास्त्री )  निम्न  art  वर्ग  के  अन्तर्गत

 2,652  फ्लैट  तथा  मध्यम  गाव  बर  क  अ्रन्तग  933  FAS

 न  सक

 क्रम  स०  क्षत्र  मध्यम बम  निम्न  बग

 ee

 का  पलटा  का  पर्ण  होते  की पूर्ण  होने  की

 संभावित  तिथि  सख्या  वित  fafa

 मना  सका  382  मार्च  1975

 शफ  ईस्ट  श्राफ  कैलाश  85  1975

 3  कालकाजी  1026  197

 मदन गिर  31  दिसम्बर  1974

 जनक  पुरी  348  1975

 प्रसाद  नगर  280  1975  237  1974

 जी  ०-8  aa  149  Lo74

 8  राजौरी  गाडन  360  1974

 स  1975  तक

 9.  मालवीय नगर  20  दिसम्बर  1974

 10.  कटवाड़िया  रा राय  66  1974  8  1974

 बजार  पुर
 38  9  1975  1121  1973

 er  te  es

 1933  2652
 ee  er  क  न

 (1)
 i

 की  सम्भावित  fafa  भवन  निर्माण  सामग्री  तथा  सेवाओं  के  उपलब्ध  होने  पर

 निभा  करती  द्  |

 9
 (  ~  )  उपर्युक्त  के  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  निवर्तमान  सरकारी  कर्मचारियों

 लिये  भी  शेख  सराय में  मध्यम  बर्ग  के  138  तथा  राजौरी  गाडन  में  निम्न

 वर्ग  के  150  फ्लैटों  का  निर्माण  कर  रहा

 ह लि



 9  लिखित बैसाख  1890  )
 oo

 भारत  si  विदेशों  के  बीच  ढोये  जाने  वाले  माल  पर  भाड़े  को  दरों  में  बद्धी

 779.  श्री  एस०  एन ०  मिश्र :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माल  पर  भाड़े  की  दरों  में क्या  भारत  orm  विदेशों  के  बींच  लायें  ले-जाये-जाने  वाले  माल

 विधि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  oak

 यदि  | ल  तो  कितनी  वृद्धि  करने  का  बिचार  था  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या

 नौवहन  vic  परिवहन  मंत्री  कमलापति  ब्रितानी  wie  :  भारत  के  निर्यात

 ग्रा यात  पर  सलाई नर  भाड़ा  दरे  भारत  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  waar  शभ्रनमोदित  नहीं  क्रि  जाती  ।

 ये  भारत  के  विदेशी  व्यापार  में  परिचालित  नौवहन  सम्मेलनों/लाईनों  द्वारा
 तय

 की  जाती  है  अथवा  इनमें
 संशोधन

 किया  जाता  कुछ  नौवहन  सम्मेलन/लाइनें परिचालन  की  लागत  में  वृद्धि
 के  कारण  समय-समय

 पर  भाड़ा  दरों  में  सामान्य  वृद्धि  करती ह ैरे  ।  सम्मेलनों  द्वारा  प्रभी-प्रभी  भाड़  दरो ंमें  की  गई  सामान्य

 वृद्धियाँ  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  हैँ
 ९

 सम्मान का  नाम  वद्धिकी  प्रभावी  निधि

 प्रतिशतता

 i  ae

 इंडिया/पाकिस्तान/मिडिल  ईस्ट  कान्फ्रेंस  15  1-1-  74

 1-  2-74 वेस्ट  कोस्ट  श्राफ  इंडिया  पाकिस्तान [%  ०  एस०  ए०  कान्फ्रेंस  12  ०]

 20  1-4  7-4 वे  ome  बंगाल  बे  ग्राफ  बंगाल  कान्फ्रेंस

 13  1-  1-74 पैस्फिक  इंडिया/पाकिस्तान/सी लोन  एग्रीमेंट

 ह  ध

 anal  मत्स्य  सं  नों  के  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  पोलैण्ड  के  प्रतिनिधिमण्डल  के  साथ  बातचीत

 “781.  थ्रो  हरविन्द एम  ०  पटेल

 भरी  बोरिस  सिह

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 '
 क्या  भारत

 में
 समुद्री  मत्स्य  संसाधनों  का  सर्वेक्षण  करत  क  संबंध  म  पाल  एवं  भारत

 के  प्रतिनिधिमंडलों  के  बीच  कोई  वार्ता हुई  थी  ;

 यह  सर्वेक्षण  कब्र  ota  किया  जाना  है  ;  कौर

 किस  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  जाना

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  श्रण्णााहिव  पी०  tai

 तथा  बातचीत चल  रही  है
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 केसरी  सहायता  प्राप्त  पुस्तकालय

 यह  बताने की *  782.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  समाज  कल्याण we
 मंत्री

 कृपा  करेंगे  fa:

 इस  समय  भारत  में  कितने  पुस्तकालयों  को  केन्द्रीय  सहायता  मिल  रही  है

 स्तव
 ऐसे पु

 उड़ीसा  में  कितने  हैं  जिन्हें  उक्त  सहायता  मिल  रही  है  ;  भ्र ौर

 इन्हें  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  प्रक्रिया  क्या  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डॉ०  पी ०

 1973-74  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  भारत  के  45  पुस्तकालयों  को  आधिक

 सहायता  दी  जिनमें  से  5  पुस्तकालय  उड़ीसा
 में  हैं

 |

 1.  पुस्तकालयों  के  क्षेत्र  में  कार्य  करने  वाले  स्वैच्छिक  शैक्षिक  समेटने  को  feria

 सहायता  देने  की  योजनाਂ  के  श्रन्तगंत  40  सार्वजनिक  पुस्तकालयों  को  पुस्तकालय  उपस्कर  हार

 फर्नीचर  खरीदने  के  लिए  तथा  योजना  परिचालित  किए  जाने  के  बाद  प्राप्त  हुए  श्रीचंदन  पत्तों  के  आधार

 पर  स्वीकृत  निर्माण  कायें  के  लिए  भी  सहायक-श्रतनुदान  दिए  गए  a ्  |  इस  योजना  के  wana  वित्तीय

 > @  ।  केंन्द्रीय  सरकार  का  हिस्सा  पर
 ae ।  ५  ,  फर्नीचर  भ्र  हडप रव ब्र सहायता  हिस्सों  के  भ्राधार  पर  दी  जाती

 की  खरीद  के  लिए  अनावर्ती  व्यय  का  60  प्रतिशत  तक  तथा  पुस्तकालयों  के  भवनों  के  निर्माण  के  लिए

 व्यय  का  40  प्रतिशत  तक  सीमित  बशर्तें  कि  यह  राशि  30  हजार  रुपये  की  सीमा  तक  हो  ।

 केन्द्रीय  सरकार  निम्नलिखित  को  भी  वार्षिक  आघार  पर  अनुदान  देती  है  —_—

 (1)  निकलती  कृतियों  तथा  यु रा लेखों  का  धर्मशाला  की  सरकारी  अधिकारियों  की  समिति

 की  सिफारिश  के  आधार  पर  ।

 दिल्‍ली  पुस्तकालय  स्वायत्त  निकाय  को  दिल्‍ली  पुस्तकालय  के  खर्च  को  पूरा
 करने  के  लिए  ।

 (3)  केन्द्रीय  पुस्तकालय  टाउनहाल  बम्बई  जो  कि  पुस्तक  तथा  समाचारपत्र  डिलीवरी

 19541  कि  1956  संशोधित  किया  अधीन  प्राप्त  करने  वाला

 पुस्तकालय  झ्रावर्ती  व्यय  का  राधा  भाग  कौर  इसके  पुस्तक  डिलीवरी  श्रधिन्थयिम  की

 घारा  पर  होने  वाले  झ्रनावर्ती  व्यय  के  दो-तिहाई  भाग  की  सीमा  तक  सहायता  दी  जाती

 है  ।

 (4)  खुदा  बक्श  पटना  जो  कि  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  प्रथम  सूची  की

 प्रविष्टि  Ho  62  कें  wat  में  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  है  |

 (  रामपुर  रजा  रामपुर  Fo),  जिसके  पास |  दि  लघु-च्त्रों  तौर

 मुद्रित  पुस्तकों  का  मूल्यवान  संग्रह  कौर  जो  कई  वर्षों  से  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  प्राप्त  कर  रहा  है  ।  इस  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  संस्था  घोषित  करने  के

 लिए  संसद  में  एक  विधेयक  पेंश  करने  का  विचार  है  ।

 an  4



 22  अल  1974  लिखित  उत्तर

 ह  ह  नत्रा  म  पुस्तकालय  सेवाशर्तों  का  विस्तार उपरोक्त  के  प्रतिष्ठित  देश  में  शौर  विशेष  रूप

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1972  में  एक  स्वायत्तशासी  संगठन  राजा  राम  मोहन  राय

 ।  यट  राज्य  पुस्तकालय  आयोजना
 समिति

 यों
 पुस्तकालय  प्रतिष्ठान  की  स्थापना  की  गई  है

 की  सिफारिशों  पर  विभिन्न  पुस्तकालयों  को  पुस्तक  तथा  द्न्य  अध्ययन  सामग्री  मुहैया  कर्ता है  te

 am  संबंधी  सौदे  को  जांच  शर  राष्टीय  बीज  निगम  को  जांच  समिति  के

 चेयरमैन का  त्यागपत्र

 "783.  श्री  विनती  मिश्र  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  मार्चे  974  के  एन  स्थानीय  दैनिक  समाचारपत्न  में

 सीड्स  डील  प्रो  ;  पैदल  चेयरमैन  डिजाइन्स  संबंधी  सौदे  की  जांच  पाल  चेयरमैन  का

 शीर्षक  के  gata  प्रकाशित  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  जांच  करने  के  लियें  नियुक्त  की  गई  समिति

 संबंधी  समाचार  की  अरार  दिलाया  गया  है  at

 यदि  तो  चेयरमैन  द्वारा  त्याग पत्न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्री  फखरुद्दीन  तली  अहमद )  जी

 (  )  श्री  वी०एन०  गतिशील  a,  जिन्हें  निगम  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  ate  राष्ट्रीय  वीज
 ft निगम  की  कर्मचारी  यू  नयन  द्वारा  बताई  गई  श्रनियमितताओअ  शि  जाच 2  के  लिये  समिति  का  अध्यक्ष

 नियत  किया  गया  फरवरी  1974  में  समिति  की  अध्यक्षता  से  यह  कह  कर  त्याग-पत्न  दे  दिया  था

 कि  उनके  पास  पहलें  ही  we  व्यस्तताथ्रों  के  उनके  लियें  समिति  के  कार्य  के  लिये  पर्याप्त  समग्र

 दना  संभव  नहीं  होगा  ।  पर्त  उनसे  जांच  समिति  का  अध्यक्ष  बने  रहने  के  लियें  श्रीराम  किया  जा  रहा

 a  |

 जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  से  तेज  गति  वाला  मालवाही  जहाज

 *  784.  श्रीमती  सावित्री  व्  बया  नौवहन शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम को  हाल  ही  में  जर्मन  जनवादी  गणतंत्र से  एक  तज  गति  वाला
 a मालवाही  जहाज  प्राप्त  न्या  ध

 fa  ्र  तो  इस  जहाज  की  माल  ढोने  की  क्षमता  तथा  इसकी  .  कीमत  क्या

 att

 इस  जहाज  at  मिलाकर  भारतीय  नौवहन  निगम  के  पास  ऐसे  कितने  जहाज  हो  गये हैं  ate

 यें  कितना  माल  ढो  सकेंगे  तथा  कितना  अरन्य  भारतीय  यातायात  संभाल  सकेंगे  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रो  कमलापति  जी  zi

 इस  जहाज  का  टन  वहन  क्षमता  ग्रोवर  मलय  इस  प्रकार

 जाण्यारण्टा०  11,179

 डी०  इल्म  227.0  14,676
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 April  22,  1974 Written
 TSWERS  ne  ह

 यह  210 >६  3  x8  के  प्राकार  के  366  कंटेनरों  को  ले  जा  सकना  संविदांगतत  मूल्य  412.50  लाख

 रुपये है  ।

 इस  कन्टेनर  प्रधान  माल  जहाज  के  सम्मिलित  हो  जाने  से  शिपिंग  कारपोरेशन  साफ  इंडिया

 में  ऐसी  क्षमता  वाले  जहाजों  की  संख्या  तीन  हो  जायेगी  जिसका  कुल  टन  भार  42,024  डीड ब्त्य्‌ः टी

 होगा  ।  ये  991  कन्टेनर  ले  जा  सकेंगे  ये  तीनों  जहाज  भारत  के  समूद्र  पारीय  व्यापार  में  प्रयोग  किये

 as
 जा  रहे  a  |

 aa  नीति  शौर  श्रादिवासो  लोगों  पर  इसका  प्रभाव

 786.  श्री  गिरधर  गोसांगों  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ट  ? सरकार  की  नई  वन  नीति  तौर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  वन  नीतियां  क्या-क्या

 इस  नीति  का  श्रादिवरासी  तथा  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लोगों  पर  क्या  प्रभाव  पढ़ेगा

 इस  नीति  के  श्रमिक  प्रभाव  से  आदिवासियों  को  बचाने  हेतु  क्या  उपाय  करने  तथा  योजनाएं

 बनाने  का  विचार  है  ;  कौर

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  संबंध में  कया  कार्यवाही  की  गई  है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पो०  वर्तमान  राष्ट्रीय  बन  नीति  1952  में

 बर तैयार  की  गई  थी  ।  राज्य  सरकारें  आमतौर  पर  राष्ट्रीय  बन  नीति  का  पालन  ना  ती  हैं  ।

 राष्ट्रीय  वन  नीति  देश  की  छह  प्रमुख  झ्रावश्यकताश्रों  पर  आधारित  जैसे  कि  संतुलित  कौर  पूरक

 भूमि  उपयोग  का  विकास  अअपक्षारण  की  रोकथाम  शौर  जलवायु  की  ठप्टि  यथासंभव

 वृक्ष  कृपि  औजारों  are  के  लिये  छोटी  लकड़ी  रोक  चरागाहों  की  व्यवस्था  संचार

 कौर  उद्योग  के  लिये  लकड़ी  की  सतत्‌  सप्लाई  सुनिश्चित  करना  ।  इस  नीति  में  संशोधन  किया  जा  रहा हैं  ।

 शर  जहां  तक  आदिवासियों  का  संबंध  इस  वन  नीति  में  यह  sera  है  कि

 वनों  के  आसपास  रहने  वाले  लोगों  का  कल्याण  ate  हित  कुशल  वन  प्रबंध  के  लिये  ठोस  ginny  प्रदान

 =  |  इन  व्यक्तियों  का  स्वैच्छिक  समर्थन  कौर  सहयोग  प्रमुख  महत्व  का  माना  जाना  चाहिये

 इम  नीति  में  स्थानीय  व्यवसायों  को  रियायती  दरों  पर  बन  उत्पाद  प्राप्त  करने  के  अघिकार  देने

 की  शभ्रावश्यकता  पर  भी  जोर  दिया  गया  है  ।  इसके  अलावा  यह  भी  कहां  गया  है  कि  बन  श्रम  सहकारी

 समितियां  स्थापित  की  जायें  ताकि  वेन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  स्थानीय  श्रमिकों  का  शोषण  न  कर

 सकें  |  इसी  प्रकार  बिचौलियों  को  समाप्त  करने  कौर  वन  श्रमिकों  को  जिनमें  आदिवासी  हत्त

 अधिक  से  भ्रमित  सीधा  लाभ  देने  के  लिये  कई  राज्यों  में  विभागीय  कार्य  भी  शरू  किया  गया है  |

 पांचवीं  पंचवर्पीय  रोजना  में  5  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  झूम  खेती  के  नियंत्रण  के  लिये  केद्र य
 क्षेत्र  की  एक  नई  योजना  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  आदिवासियों  की  सामाजिक  कौर  ग्रामीण  स्थिति  में

 सुधार  करना  इस  योजना  का  उद्देश्य  है  ।  इस  योजना  के  व्यौरे  कौर  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  ग्रीम  रूप  दिया

 जा  रही
 x a  |  18  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से  वानिकीਂ  पर  एक  mea  aman  की  भी

 व्यवस्था  की  गई  है  जिसका  उद्देश्य  बनों  के  आदिवासियों  तथा  अरन्य  व्यवितयों  के  लिये  नियुक्त  are
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 बैसाख  15906  )

 इंधन  की  इमारती  तकड़ी  कौर  चरागाहों  की  व्यवस्था  करना  ।  इन  योजनाओं  में  ग्रामीण

 गार  बड़ी  संभावनायें  हैं  कौर  इनसे  आदिवासियों  तथा  समाज  के  अन्य  कमर  वर्गों  को  लाभ

 चेंगी ।

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अर  लोकसभा  पटल  पर  नख  दी

 जायेगी  ।

 तथा  वाइलेरस  daze  का  आवंटन

 *  787.  श्री  सतपाल  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दा कया  लैस  ट्रैक्टर  का  आवंटन  कृपि  मंत्रालय  द्वारा

 प्राथमिकता  के  आधा र  पर  किया  गया  at  ,

 क्या  इन  ट्रैक्टरों  को  बेच  दिया  गया  था  शौर  न  तो  कोई  मरम्मत  केन्द्र  ही  खोला  गया
 att  न  ही  कोई  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  ;

 क्या  उन  अधिकारियों  के  ara  की  भी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 है  जिन्होंने  जाली  प्रमाण  पत्नों  के  भ्रनुसार  के  ware  पर  आवंटन  करने  की  सिफारिश

 की  थी  न  nike

 इस  वारे  में  जिम्मेदार  ठहराए  गए  लोगों  के  विरूद्ध  सरका  र ३  का  कार्यवाही  करने का

 विचार
 ?

 कृषि  मंत्रालय  a  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिव  पी०  :  प्रश्न  में  उस  पार्टी  के

 नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  जिसे  इस  मंत्रालय  ने  प्रा  थाम ie  नत कन्ना  कं  झाड़दार  पर  दो

 2011  ट्रैक्टरों  तथा  एक  वाइलेरस  ट्रैक्टर  का  ada  किया  था  ।  इस  प्रश्न  का  संबंध

 इस  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  क़ृषि-उद्योग  निगम  दिल्‍ली  को  एक  गैर-मरकरी  संस्था

 सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्राथमिकता  के  झ्राधार  पर  aT  1969-70  मे में  किये  गये

 “2  ट्रैक्टरों  तथा  एक  वायरलेस  ट्रैक्टर  के  आवंटन  से  है  ।

 इस  मंत्रालय  के  इम  मामले  से  संबंधित-रिकार्ड  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  पंजाब  नेशनल

 नई  दिल्‍ली  की  शिकायत  पर  जांच  होने  बाली  किसी  मामले  के  ada  मैंडरिन  कब्जे  में  लिया

 x  b=  क  कजी
 eal  ie  ।  इस  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  जांच  व्दारा  से  अनुरोध  किया  |  कि  1  वह  नर  +  तथा  जाली

 पन्नों  के  अधार  पर  ट्रैक्टरों  का  आवंटन  प्राप्त  करने  आर  इन  ट्रैक्टरों  की  पुन  ब्रिटनी  के  आ्रारोपों  को

 अपन  जांच  क्षेत्र  में  शामिल  करें  a

 तथा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  से  रिपोर्ट  कौर  इस  मंत्रालय  से  संबंधित  रिका  प्राप्त
 |

 होने  के  पश्चात  ही  इस  मामले  की  जांच  की  जायेगी  |

 तमिलनाडु में  विश्वविद्यालयों  को  स्थापना

 *733.  थो  कार ०  बो ०  स्वामीनाथन

 श्री  alo  मायावन  :

 क्या  सनाज  कल्याण  शोर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 zIT  तमिलनाडु  ने  विश्वविद्यालय  ग्रनुदान  आयोग  से  az  अनुरोध  किया  है  कि

 नाडु  राज्य  में  ate  अधिक  विश्वविद्यालय  स्थापित ,  किये  जाएं  |
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 ५
 यदि  तो  इस  पर  विश्वविद्यालय  game  anim  की  क्या  प्रतिक्रिया  gr ic  |

 तमिलनाडु  सरकार  ने  क्या  प्रस्ताव  भेज  हैं  ;  AR

 केन्द्रीय  सरकार  विश्वविद्यालय  aaa  आयोग  को  राज्य  की  सहायता  करने  के  लिये

 कहने  में  कहां  तक  सहमत  हो  गई  है
 ?

 समाज  कल्याण  atc  संस्कृति  Wat  (sito  एस०  नूरुल  :  से  विवरण

 सभा-पटल पर  रख  दिया  गया  प्री  |

 से  1970  में  तमिलनाडु  सरकार  ने  अध्यापन  तथा  संबंद्ध  विश्वविद्यालय

 के  रूप  में  राज्य  में  एक  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  पेश  किया  art

 विद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  प्रस्ताव  पर  बिचार  किया  है  तथा  उसका  बिचार  है  कि  वह  सम्बद्ध  के  कार्य

 वाला  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की  सिफारिश  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  ऐसे

 विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  की  अत्यघिक  शैक्षणिक  आवश्यकता  हो  तो  उन्हें  बिना  संबंधन  कार्य  के

 एकात्मक  विश्वविद्यालयों  के  रूप  में  स्थापित  किया  जाए  |

 आयोग  के  उपरोक्त  विचार  तमिलनाडु  सरकार  को  भेज  दिए  गए
 zs ्र  राज्य  सरकार  द्वारा

 इस  विषय  में  सनौर  कोई  wer  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  गया
 >  |

 पश्चिम  बंगाल  के  लिये  पटसन  संबंधी  पैकेज  कार्यक्रम

 *789.  श्री  एस०  एन०  fag  देव :  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  लिये  पटसन  संबंधी  विशेष  पैकेज  कार्यक्रम  हेतु  कोई  योजना  मंजूर

 की  गयी है  ,

 fe  mt  गत  तीन  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  कितनी यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 राशि  मंजूर  की  गई  है  ;  श्र

 उस  क्षेत्र में  प्रति  वर्ष  जिलावार wa  तक  इस  योजना के  प्रन्तगंत  लाये  गये  क्षेत्र का

 ब्यौरा कया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री  (at  झण्णार  tiga  ato  तथा

 पंचवर्षीय  योजना  में  एक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  प्रारम्भ  की  गई  थी  कौर  यह  योजना  oa  राज्यों  साथ-साथ  पश्चिम

 बंगाल  में  भी  क्रियान्वित  की  गई  थी  ।  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  नीचे  दी  जा  रही  है  :--

 (1)  उत्पादन  तीब्र  वृद्धि करने  के  लिये  सम्भाव्य  क्षमता के  क्षेत्रों  में  पैकेज  कार्यक्रम की

 पद्धतियों  के  झ्र नू सार  सघन  खेती  के  उपाय  अपनाना  1)

 (2)  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  कर्मचारियों  की  व्यवस्था  करना  ।

 28



 लिखित  उत्तर 29
 ae  1974  wee  लि  a

 यह  योजना  प्रदर्शन  स्वरूप  की  थ्री  ।  यद्यपि  इस  योजना  के  भ्रन्तर्गत  किये  गये  उपाय

 प्रोत्साहनात्पक  थे  लेकिन  चौथी  योजना  के  मध्यावधि  मूल्यांकन  के  समय  यह  महसूस  किया  गया  कि

 यदि  ऐसे  उपाय  इधर-उधर  बिखरे  हुए  क्षेत्रों  में  करने  के  बजाय  कि  यें  प्रयत्त  कम  कारगर

 होत  =)  क्षमता  बाले  जिलों  के  संकेन्द्रित  क्षेत्रों  में  किये  जाते  तो  अच्छे  परिणाम  निकल  सकते  थे  | RQ}

 तदनुसार  mea  राज्यों  के  साथ-साथ  पश्चिम  ama  में  सघन  जूट  जिला  कार्यक्रम  की  एक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  वर्ष  1972-73  से  क्रियान्वित  करने  के  लिये  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  जो  क्षेत्र

 सघन  जूट  जिला  कार्यक्रम  के  sears  नहीं  लिये  गये  उनमें  साथ  ही  साथ  विशेष  पैकेज  कार्यक्षम

 भा  जारी  किया  गया  था  ।  इस  कार्यक्रम  की  अतिरिक्त  मुख्य  बातें  नीचे  दी  जा  रहीं  है  :--

 (1)  जूट  तथा  नन्  के  ग्रसित  सम्भाव्य  उत्पादन  के  संबंध  में  उत्पादकों  को  विश्वास  दिलाने

 के  लिये  पूर्ण  पैकेज  प्रणालियों  का  प्रदर्शन  प्रारम्भ  किया  जा  रहा
 >  वै

 (2)  मिश्रित  परिस्थितियों  के  श्रस्तगंत  जूट  उत्पादन  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  संहत  ब्लाकों
 ्

 में  सीमित  जूट  के  संबंध  में  प्रदर्शन  किये  जा  x  ट्  र

 (3)  खादानों  की  सिफारिश  की  गई  मात्रा  से  पूर्ण  क्षेत्र  को  परिपूर्ण  करने  शौर  किसी  नई

 तकनौलोजी  जो  कि  भविष्य  में  विकसित  की  खेती  की  उन्नत  प्रणालियों

 को  के  लिये  प्रेरणात्मक  afro  प्रारम्भ  करना  ;

 (4)  विभिन्न  संस्थागत  एजेंसियों  भ्र  विशेषकर  सहकारी  ae  से  ऋण  की  उपलब्धि

 बढ़ाना  ताकि  उत्पादक  झ्रादानों  का  सिफारिश  की  गई  मात्रा  में  उपयोग  कर  सके ं;

 कौर

 (5)  पिछले  गत  समय  में  जूट-धान की  खेती  के  क्रम  को  श्रपताने  से  धान के  श्रन्तगंत  लिये
 का an गये  जूट  के  aa  को  फिर  से  जूट  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिये

 प्रतिमान शुरू
 करना  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल के  लियें  दो  योजनाओं के  wat क्त  निर्मित  गई

 धनराशि  नीचे  दी
 जा

 रही  है

 —

 योजना  निर्मुक्त  की  गई  धनराशि  लाखों

 1971-72  1972-73  1973-74

 31.00  28.30  16.00 1.  जूट  संबंधी  विशेष  पैकेज  कार्यक्रम

 30.00  58.00 2.  सघन  जूट  जिला  कार्यक्रम

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  विशेष  पैकेज  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  लिया  गया

 क्षेत्र  नीचे  दिया  जा  रहा  है
 अ

 क्षेत्र

 1971-72  48,000

 1972-73  23,389

 1973-74  ह  |  ह  25,000
 ar  te

 यह  क्षेत्र सारे  राज्य  में  फैला  ग्रा
 >
 ध्  ६९६२ है  जिलावार  wing  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 न April

 2  1974

 1972-73  तथा  1973-74  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  सदन  जूट  जिला  कार्यक्रम

 पय
 ै  अन्तर्गत  लिया  गया  क्षेत्र  नीचे  दिया  जा

 रहा  शश

 जिला  न्तगंत  लिया  गया  क्षेत्र

 ee

 972-73  973

 मुर्शिदाबाद  40,000 20,037

 नादिया  40,000  40,000

 कच-त्रिवार  ि  6,070  3,609

 G6,107  93,609
 ee  —  5.  5

 Qu  21118  5  वश्य  Oo mntit  of  S:  igar  Demanded  by  and  Supplied  to  Kerala

 . 7503.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shrimati  Bhargayi  Thankappan

 Will  the  Minister  of  Agriculture  02  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  sugar  asked  for  by  the  Kerala  Government  from  the  Central  Go-
 vernment  during  the  last  one  year;  and

 (b)  the  reasons  for  not  supplying  full  quota  to  the  State  Government?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  ‘Agriculture  (Shri  B.P.  Maurya:  (a)  &  (0)
 A  total  quantity  of  93.  727  tonnes  of  levy  sugar  was  allotted  to  Kerala  for  the  period  April,
 1973  to  March,  1974.  During  this  period  there  was  no  request  from  the  State  Government
 for  i increasing  the  levy  sugar  quota.  However,  on  the  request  of  State  Government  they
 were  given  advance  allotments  as  under  te  meet  festival  demands  subject  to  adjustment
 against  subsequent  quotas  (1)  1,000  tonnes  were  allotted  on  11-9-1973  for  the  Onam

 festival (2)  400  tonnes  were  allotted  on  21-12-1973  for  the  Christmas  festival.

 इंजीनियरों  की  विभागीय  पदोन्नति  के  बारे  a  गोविन्द  रेड़ी  समिति  को  सिफारिशें

 7504.  श्री  एस०  Sto  सोमयुन्दरम  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे

 कि

 श्री  गोबिन्द  3.0 डी  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  ने
 यह  सिफारिश  की  कि  सीधी

 भर्ती  से  aa  प्रथम  श्रेणी  के  अ्रधिकारियों  के  लिए  तीन  वर्षों  की  ग्रदशी  को  बढ़ाकर  5  वर्ष  कर  दिया

 थी  ्रो  झनक  साला  Th जाये  कौर  तत्कालीन  मंत्री  ने  सरकार  की  स्वीकृति  को  सुचना  दे
 ए

 क्रियान्वित  किया  गया

 |  विभाग  ने  े  वर्षों  ग  झ्र वधि  को  घटाकर  4  वर्ष  कर  दिया  a
 ठ  शर  सदन  में

 दिए  गए  वचन  का  उल्लंघन  करत ेहुए  चार  वर्ष  को  अवधि  को  घटाकर  तीन  वर्ष  करत  को  विभाग

 का  जिसके  परिणामस्वरूप  अगार  न  पा  रहे  इंजीनियरों  में  wie  निराशा  की  भावना

 उत्पन्न  होगी  ह  रोक

 > यदि  तो  इसके  क्या  कारण  Q
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 लिखित  उत्तर 2  हयस्तान  1596

 सचिवों  कार्य  विभाग  तथा  निरमाण  site  rave  संचालक  में  दास्य  wt  होम
 :

 श्री  गोविन्द  रेडडी  की  अध्यक्षता  में  गठित  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  सहायक  कार्यपालक  इंजीनियरों  को  कार्यपालक  इंजीनियर  के  ग्रेड  में  पदोन्नति  करने  के  लिये

 ग्रेड  में  पांच  वर्ष  की  सेवा  की  सामान्य  पात्रता  अवधि  को  फिर  से  अपनाया  जाना  चाहिये  ।  सरकार

 ने  इस  सिफारिश  को  1967  में  स्वीकार  कर  लिया  था  तथा  उसका  कुछ  वर्षों  तक  पालन  किया
 था  ॥

 तथा  भर्ती  नियमों  में  निर्धारित  कोटे  से  अधिक  सहायक  इंजीनियरों  की  पदोन्नति  के

 कारण  कार्यपालक  इंजीनियर  के  काडर  में  व्याप्त  भ्र सन्तुलन  को  देखते  सहायक  कार्यपालक  इंजी

 नियर  के  ग्रेड  में  से  कार्यपालक  इंजीनियर  के  हि  में  पदोन्नति  के  लिए  पात्रता  अवधि  को  कार्मिक

 विभाग  तथा  संघ  लोक  सेवा  झ्रायोग  के  apes  से  1973  से  सात  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  5  वर्ष

 से  घटाकर
 4

 बर्ष  कर  दिया  गया  था  ।

 इस  अवधि  को  4  वर्ष  से  3  वर्ष  तक  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  चलते  कामों  को  स्थगित  करना

 7505.  श्री  कया  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  धन  के  प्रभाव  के  कारण  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधिकांश

 चलते  कामों  को  स्थगित  कर  दिया  है  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  नीति  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  नैमित्तिक  श्रमिक

 बेरोजगार हो  गये  हैं  ;  कौर

 बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  a  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  att  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  ata  :

 वित्तीय  कठिनाई  के  कारण  केवल  गैर-व्यवसायिक  भवनों  के  नये  निर्माण  जिनमें

 रिहायशी  तथा  कार्यालय  वास  तथा  वे  इमारतें  भी  शामिन  हैं  जिनका  निर्माण  कार्य  कुर्सी  क्षेत्रफल  से

 ऊपर  नहीं  पहुंचा  है  स्थगित  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  निर्माण  कार्यों  का  संत  ट  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  पास  चालू  निर्माण  कार्यों  को  पुरा  करने  का  तथा  सरकारों  इमारतों  के  अनुरक्षण

 कायें  का  भी  काफी  कार्यभार  है  ।  फिलहाल  इस  कारण  झ्र धिक  बेरोजगारी  नहीं  होगी  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिलो  प्रशासन  द्वारा  शराब  का  व्यापार  प्रश्न  हाथ  में  ले  लिया  जाना

 7506.  एम०  कतामुत्तू  :  क्या  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 ae  rem |  का  विचार  संघ  राज्यक्षेत्र  में  विदेशी  तथा  भारत  में  नियमित  विदेश

 शराब  के  व्यापार  को  अपने  हाथ  में  लेने  का  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  इस  संबन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  a  प  मंत्री  हरविन्द

 हां

 शराब  के  व्यापार  को  हाथ  में  लेने  की  प्रणाली  पर  रिपोर्ट  देने  के  लिए  ली  प्रशासन

 ने  एक  समिति  गठित  की  है  ।  इसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  तक  दिल्‍ली  प्रशासन  उन  क्षेत्रों में  अपनी

 दुकानें  खोलेगी  जहां  ऐसी  दुकानों  की  आवश्यकता  है  ।

 सोजे  बंग लिंग  शोषक  समाचार

 7507.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  स्थानीय  दैनिक  दिनांक  27  1974  में  सकीम

 बंग लिंग  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  कौर  इस  मामले  में  नया  कदम

 >  ?
 उठाये  गये  ्

 संसदीय  कार्य  विभाग  am  निर्माण  कौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीम  :

 हा ं।

 दिल्‍ली  जलपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  से  प्राप्त  सूचना  के  शाहदरा  क्षेत्र  में

 wer  सीवर  बिछाने  का  कार्य  11-9-69  को  172  लाख  रुपये  की  लागत  पर  मैसर्स  नैशनल  प्रोजेक्ट

 कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  को  दिया  गया  था  तथा  इसे  6-11-1972  तक  पूर्ण  किया  जाना  था  ।

 इस  कार्य में  5  मुख्य  सीवर  तथा  भूमिगत  जल  स्तर  से  15/  से  25/  नीचे  वलूशा  दल-दल  में

 एक  shar  मुख्य  लाईन  बिछाना  शामिल  है  ।  तीन  मुख्य  सीवरों  के  लिये  तो  निर्धारित  बिना

 किसी  गम्भीर  रूकावट  उपलब्ध  थी  ।  शेष  दो  सीवर  गांधी  नगर  तथा  कृष्ण  नगर के  धनी  झ्राब।दी

 वाले  क्षेत्रों  में  बिछाये  जाने  थे  जिनके  लिए  यातायात हेतु  दूसरे  मार्गों  की  व्यवस्था नहीं  की  जा
 सकी  ।

 1972 तक  केवल  20  लाख  रूपये  का  किये  ही  पूर्ण  किया  गया  था
 ।

 प्रगति  बहुत  कम

 होने  के  कारण  दिल्‍ली  जलपति  तथा  मल  व्ययन  समिति  ने  फर्म  के  ठेके  को  समाप्त  करने  के  प्रश्न

 पर  विचार  किया  ।  समिति  ने  इस  मामले  में  भ्र भी  तक  कोई  शभ्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  जनजाति  विकास  निगम

 7508.  st  का इन डोल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  जनजाति  विकास  निगम  उस  राज्य  में  स्थापित  हो  गया

 है  ;

 यदि  तो  उसके  कृत्य  कया  हैं  ;  ak
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 लिखित  उत्तर
 el

 निगम
 को  कितनी  केन्द्रीय  sqrt  मिलेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 पी०  :  जीहां  ।  यह  22

 1972  को  महाराष्ट्र  सहकारी  सोसायटीज  1960  के  अधीन  पंजीकृत  की  गई  थी  ।

 इस  सोसायटी  ने  नीचे  दिये  कृत्य  संभाले  हैं

 1.  आदिवासियों  को  उपभोज्य  वस्तुझ्नों  की  आपूर्ति  करना  ;

 ?
 झ्रादिवासियों को  थोड़ी  धनराशि  के  ऋण  देना  ;

 3  आदिवासियों  से  घास  ग्रोवर  श्रमप्रधान  वन  उपज  खरीदना  ;

 4  राज्य  शिक्षा  विभाग  द्वारा  आदिवासी  क्षेत्रों में  अभिकरण  झ्राधार  पर  आवंटित  किये  गये

 ara  स्कूलों  का  प्रबंध  करना

 इस  सोसायटी  की  सहायता  देने  के  लिए  राज्य  सरकार को  28.  69  लाख  रूपये  की

 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 झ्र खिल  भारतीय  ant  पर  जल  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण

 7509. श्री  एस०  कता मुतु  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सुझाव  दिया  है  कि  are

 तीय  mer  पर  बस  परिवहन  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  ;

 यदि  तो  इनकी  रूपरेखा  क्या  है  भ्रौर  उस  पर  सरकार  कीं  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रणव  कुमार  :!  (*)  ak

 तमिलनाडु  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  हारा  सेकरीन  के  स्टाक  का  निपटान
 हरी

 7510. श्री  एम०  कता मु तू  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  पांच  ad  पूर्वे  किये  गये  लगभग  3000

 किलोग्राम  सैकरिन  का  स्टाक  पड़ा  हुमा  है  शौर  उन्होंने  उसे  wa  बेचने  का  निर्णय  किया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णांसाहिब  पी०
 :  जहां  ।

 सैकरिन  के  स्टाक  का  निपटान  किया  जा  रहा  है  बाला हार  में  मीठां  तत्व  के

 रूप  में  इसका  प्रयोग  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 नेशनल  बुक  zee  में  श्रमिक  पुस्तक

 7511.  ot  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  के  पास  ऐसी  पुस्तकों  कुल  संख्या  कितनी  >
 दोषपूर्ण

 योजना  att  क्रियान्विति  के  कारण  अनबिकी  पड़ी  हैं  ;
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 इन  पुस्तकों  के  भ्रनुवाद/लिखन/मुद्रण  पर  कितनी  भारती  aa  की  गई  by ह

 शिक्षा  शोर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  Sto  पी०  :

 इस  समय  भंडार  में  लगभग  21  लाख  पुस्तकें  जिनमें  से  लगभग  6  लाख  पुस्तकें

 1974  को  समाप्त  होने  वाले  हजम  में  प्रकाशित  की  गयी  थी  ।  सरकार ने  एक  समिति  नियुक्त

 की  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  के  प्रकाशनों  के

 वितरण  और  उनकी  बिक्री  की  जांच  करेगी  तथा  उनके  निर्माण  में  मितव्ययता  कौर  उनके  तत्काल

 निपटाने  के  लिए  सुझाव  देगी  ।  इस  निरीक्षण  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 यह  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 माइन  वर्करों  लिमिटेड  के  मध्यम  दर्जे  के  एककों  की  स्थापना  करने  में  विलम्ब

 7512. श्री  सुखदेव  फ़साद  वर्मा :  क्या  कृषि  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  माडर्न  वेकरीज  लिमिटेड  के  मध्यम  दर्जे  के  एककों  को  स्थापित

 करने  की  सरकार  की  इंस  बीच  खटाई  में  पड़  गई  और

 यदि  तो  इन  एककों  को  स्थापित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  dat  अण्यासाहिब  पी०  डबल  रोटी  की  बढ़ी

 हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माडने  बेकरी  लिमिटेड  मध्यम  के  यूनिटों  की

 बजाय  मानक  आकार  के  यूनिट  स्थापित  कर  रहा  है  ॥

 प्रश्न .  ही  नहीं  ॥

 टाइप  5,4  तथा  3  के  क्वार्टर  लेने  के  अधिकारी  कर्मचारी

 7513.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा :  कया  निर्माण  ate  area  मंत्री  यह  ama  की  करेंगे कि  :

 क्या  टाइप  5  के  क्वार्टर  लेने  के  अधिकारी  सरकारी  कर्मचारी  इससे  एक  श्रेणी  नीचे

 का  क्वाटर  भी  ले  सकते  हैं  जबकि  यह  सुविधा  टाइप  4  कौर  3  क्वार्टरों के  पात्र  कर्मचारियों को

 उपलब्ध नहीं  है  ;  WK

 यदि  तो  इस  असंगति  के  क्या  कारण

 dada  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  att  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  होम  :

 हा ं।

 तथा  टाइप-3 के के  वास  के  qa  अधिकारियों  की  केन्द्रीय  भ्रमणा  राज्य  सरकारों

 के  अधीन  समस्त  सतत  सेवा  को  wea  के  प्रयोजन  के  लिए  गिना  जाता  है  ।  जो  अधिकारी  टाइप

 5  के  पात्र  हैं  उनकी  उग्रता  का  हिसाब  उस  तारीख  से  लगाया  जाता  है  जिससे  वे  800  रुपये  प्रति  मास

 की  परिलब्धियां  प्राप्त  करते  उन्हें  के  वास  के  लिए  भी  पात्र  घोषितਂ  ws  दिया गया  है

 क्योंकि  वे  तथा  नीचे  के  वास  के पात  भ्र धि कारियों  के  मुकाबले  प्रतिकूल

 स्थिति में  रहेंगे

 34.



 लिखित  उत्तर बैसाख  1896  )
 ee लि

 दिल्लो  में  बोगस  राशन  यूनिटों  को  पकड़ने  में  श्रीलता  के  कारण  खाद्य  निरीक्षकों

 का  निलम्बन

 7514.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  क्या  कृषि  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  |

 क्या  दिल्ली  में  वापस  राशन  यूनिटों  को  पकड़ने  में  खाद्य  निरीक्षकों की  सफलता  क

 लिए  1973  से  1974  के  महीनों  में  हरनेक  खाद्य  निरीक्षकों  को  निलंबित  कर  दिया

 गया

 यदि  तो  इसकी  संख्या  क्या  द

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  ate  दिल्ल  प्रशासन
 ने

 सुचित  किया है  कि  1973  से  1974  की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  में  राशन

 यूनिटों  की  जांच  करने  के  कारण  एक  खाद्य  निरीक्षक  मूलप्रति  fea  गया  art

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  लिए  नये  बोर्ड  का  गठन

 7515.  श्री  aura  रवि :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  ग्रन्त्देशीय  जल  परिवहन  बोर्ड  की  पिछले  कई  महीनों  से  कोई  बैठक

 नहीं हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 नये  बोर्ड  का  गठन  कब  feat  जायेगा  ate  इसके  सदस्य  कौन-कौन  है ं?

 नौवहन  ait  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (  a eed |  कुमार  मुखर्जी  )
 :  श्र  (a)  केन्द्रीय

 अ्रन्तर्देशीय  जल  परिवहन  बोर्ड  की  9-11-1973  को  बैठक  हुई  ।  अगली  बैठक  का  at  समय  नहीं

 हम्ना
 +  !

 बोर्ड  एक  स्थायी  संस्था  है  कौर  इसकी  संरचना  निम्न  प्रकार  So

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  भारत  नई  दिल्‍ली  ग्रघ्यक्ष

 राज्य  मंत्री  उप-मंत्री  )  नौवहन  भारत  नई  दिल्‍ली  उपाध्यक्ष

 आंध्र  दमन व  झर  महाराष्ट्र

 मैसूर ,  तमिल  उत्तर  पश्चिमी  कौर  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकारों

 के  wag  जल  परिवहन  के  कार्यकारी मंत्री

 mata  जल  परिवहन  क्षेत्र  में  तकनीकी  ज्ञान  रखने  वाले  पांच  गैर-सरकारी व्यक्ति  सदस्य

 1  श्री  बी०  सदस्य  राज्य  सभा ।

 2.  श्री  चंद्रिका  सदस्य  लोक  सभा  ।

 3  केन्द्रीय  श्रन्तदेंशीय  जल  परिवहन  निगम  कलकत्ता ।

 4  .  डा०  महादेव  निदेशक  बिहार  पैथालॉजी  एण्ड  रिसने  लैबोरेटरी  प्राईवेट  |

 5  +  श्री  पी०सी०  कं जीरा पल्ली '  |
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 श्रद्धालु  भारतीय  मिट्ट  site  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन  क  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 7516.  श्री  बसंत साठ  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार
 ने
 ्  अखिल  भारतीय  मिट्टी  ate  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन

 का  दर्जा  बढ़ाकर  एक  स्वतन्त्र  निदेशालय  बनाने  का  जिसका  मुख्यालय  नागपुर  में  निर्णय  किया

 और

 यदि  तो  इस
 संगठन

 के
 कार्यक्रम

 का
 ब्यौरा  क्या है  कौर  गतिविधियां

 किन-किन  क्षेत्रों  में  होंगी  कौर  उक्त  संगठन  का  तकनीकी  रोजगार  क्षमता  संबंधी  ब्यौरा  wr  है

 श्र  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  किस  क्रम  से  लागू  किया

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  श्रण्णासाहिब  पो
 ०  :  जी  अखिल  भारतीय  मिट्टी

 कौर  भूमि  उपयोग  सर्वेक्षण  संगठन  का  दर्जा  बढ़ा  fear  गया  है  ताकि  वह  एक  स्वतंत्र  निदेशालय

 के  रूप  में  कार्य  करे ।  इसका  मुख्यालय  नागपुर  में  होगा  शर  भारतीय  sla  अनुसंधान  परिषद्‌ के
 अधीन  1974  से  कार्य  करना  शुरू कर  दिया

 > इस  संगठन  के  कार्यक्रम  में  निम्नलिखित  कार्यक्रम  शामिल  fea  गये  ए

 (1)  मानक  मिट्टी  सर्वेक्षण  करना  तथा  1:1  मिलियन  स्कैल  पर  भारतीय  मिट्टी  का

 मानचित्र  तैयार

 (2)  देश  में  मिट्टी  सर्वेक्षण  कार्य  में  लगे  कर्मचारियों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण

 (3)  राष्ट्रीय  स्तर  मिट्टी  का  सह संबंध  शरर

 (4)  मिटटी  सर्वेक्षण  तकनीकों  ate  मिट्टी  सह संबंध  की  प्रणाली में  सुधार के  लिए

 (5)  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  में  मिट्टी  संग्रहालयों  स्थापना

 (6)  राज्यों  के  सहकारी  मिट्टी  सर्वेक्षण  कार्य  को  art  बढ़ाना ।

 पांचवीं  योजना  के  दौरान  जितने  क्षेत्र  में  ये  कार्यक्रम  चलाये  उसका  विवरण  नीचे

 दिया  रहा

 करने  का  प्रस्तावित

 क्षेत्र

 हैक्टर

 1974-75  5.0

 1975-76  13.0

 1976-77  20.0

 1977-78  27,0

 1978-79  35.0
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 प्रस्तावित  कार्यक्रम  के  पेशेवर तकनीकी  व्यक्तियों  के  रोजगार मिलने  की  दृष्टि

 ह

 कलित  परि  दी

 जा

 रही  दे एकक  क  कान
 वर्ष  पेशेवर तकनीकी

 लोगों  की  कुल  संख्या
 अ

 1974-75  ह  148

 1975-76  122

 1976-77  |  76

 1977-7  e  19

 1978-79  e

 रूस  द्वारा  खरीदा  gat  गेहूं  भारत  को  दिया  जाना

 कार  ०  एन  ०  वसन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1973  तक  रूस  द्वारा  कनाड़ा  तथा  आस्ट्रेलिया  से  खरीदा  गया  गेहूं
 बडी  मात्रा  में  भारत  में  अर

 ऐसा  गेहूं  कुल  कितना  था  att  भारत  सरकार
 को  इस  गेहू  के  लिए  कितना  भुगतान

 करना  पड़ा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  श्र  1973 से
 1974  की  ग्रन्थि

 के  दौरान  सोवियत  रूस  से
 उनकी  कनाडा  आस्ट्रेलिया  खरीदारी

 से  लगभग  5  लाख  टन  गेह  प्राप्त  हुजरा  था  ।  सोवियत  रूम  के  साथ  करार  के  adda  सारी  मात्रा

 जिन्स  रूप  में  लौटानी  है  ।

 खाद्य  ज  प्रदेश  को  लाग  करना

 7518.  श्री  सतपाल  कपूर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खाद्य  पदार्थ  आदेश  प्राइवट  उन  उद्योगों में  लाग  होता  है  जो  खाद्य
 अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  के  wea  wa  ्

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  भर  इसके  अर्न्तगत  खाने  वाले  कौन-कौन  से

 उद्योग  हैं  भ्र  तत्संबंधी  श्रौचित्य  कया  conn

 क्या  खाद्य  अपमिश्रण  म्रघधिनियम  के  ग्रन्थित  लाइसेंस  देने  वाले  अधिकारी  एक  लाइसेंस

 के  लिए  10/”  रुपये  का
 शुल्क

 लेते  हैं
 जब  कि  खाद्य  cart  orem

 के  प्रस्तुत  1000/

 रुपये  maar  इससे  अधिक  की  राशि  का  शुल्क  लिया  जाता  ak

 क्या  सरकार  का  विचार  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  अधिनियम  में  संशोधन  करने  तथा

 इसे  अधि  व्यापक  बनाने  तथा  खाद्य  पदार्थ  आदेश  को  उन  उद्योगों  पर  लागू  न  करने  का  है
 xo जहां  खाद्य  अपमिश्रण  निवारक  शअ्रधिनियम  लाग  दि

 है
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रण्णासाहिब  पी  ०  :
 जी  हां  ।  यह  शझ्रादेश

 फल  उत्पाद wen  इसके  ज  संश्लिष्ट  पय  समेत  फ्ल  तथा  सब्जी  उत्पादों  के  बारे  में  यह

 कन  | दि क  है तियों  xt
 सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  निर्माण  स्वास्थ्यप्रद  पूरी  गौर  आदेश  में  निर्धारित

 निर्दिष्ट यों  के  mage  किया

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  अधीन  राज्य  सरकारों  लाइसेंस  जारी  किए

 दीदी पिर जाते  हैं  att  लाइसेंस  फीस  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न  त

 फल  उत्पाद  Alay  पग  अधीन  लाइसेंस  फीस  का  निर्धारण  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जाता

 है  कौर  यह  फीस  वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  के  आधार  पर  100  7५  से  1500  रुपये  के  बीच

 है।|

 फल  तथा  सब्जी  NTT  art  श  को  फल  उत्पाद  रादेश से  बाहर  रखने  का  कोई

 विचार  नहीं

 1974  के  दौरान  वनस्पति  के  उत्पादन  लिये  मूंगफली  का  भण्डार

 7519.  श्री  विश्वनाथ  भून झन वाला  :  कया  कृषि  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  देश  में  1973  में  मूंगफली  का  उत्पादन तथा  मूंगफली  का  विद्यमान  भंडार  1974

 में  वनस्पति
 के  उत्पादन  की  मांग को  पूरा  करने के  लिए  पर्याप्त  होगा ;  शौर

 यदि  तो  कितनी  कमी  होगी
 तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  मूंगफली के  तेल  का  आयात

 करने  तथा  वर्तमान  उत्पादन  क्षमता  के  उपयोग  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  किये  जाने का

 विचार  तै a
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०
 :

 देश  में  वनस्पति तेलों  की  मांग

 मूंगफली  तथा  अन्य  खाद्य  तिलहनों  से  पूरी  की  जाती  वर्ष  1973-74  की  भ्र वधि  में  विभिन्न

 तिलहनों के  उत्पादन  के  भ्रनुमान  कृषि  वर्ष के  समाप्त  होने  gaia  किसी  समय  जुलाई-ग्रस्त

 1974  में  उपलब्ध  होंगे  ।  तिलहनों  तथा  तेलों  के  पूर्वावशिष्ट  स्टारों  के  आंकड़े  तथा  देश  में  उनकी  मांग
 ह

 की  मात्रा के  अनुमान  उपलब्ध  इस  समय  जनसंख्या  तथा  राय
 की

 वृद्धि के  फलस्वरूप  बढ़  रही  है  )  की  तुलना  में  श्रांत  रिक  सप्लाई  में  मूल  कमी

 हाल  के  वर्षों  में  खाद्य  तेलों  तिलहनों का  आयात  पाम  सोयाबीन

 के  तोरिया के  रूप  में  किया  जा  रहा  मूंगफली  के  तेल  को  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  यथासंभव  सीमा  तक  तिलहनों  तथा

 तेलों
 की  आयात

 की
 व्यवस्था  करने  के

 वनस्पति

 तिलहनों  तथा  तेलों  की  उपलब्धि  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  कदम  गये  हैं
 ।

 इनमें  बिनौले

 तथा  चावल  की  भूसी  की  अधिक  पेराई  को  प्रोत्साहित  वृक्ष  मूल
 के  लघु  तिलहनों के  अधिक

 उपयोग  को  वनस्पति  के  निर्माण  में  कई  एवजी  तेलों  का  उपयोग  कर  मूंगफली के  तेल  तथा

 सरसों  के  तेल  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  लगाना  शौर  परम्परागत  तथा  सोयाबीन  एवं  सूरजमुखी के
 |  ह

 बीज  जैसे  मेर-परम्परागत  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  शा  मिल ह  है  2  ह

 38



 9 “  1896  लिखित  उत्तर

 खाद्यान्न  Tact  के  तरीके  में  परिवर्तन  तथा  उसके  भरमा मस् रप  शार तोप  are  निगम  के

 कर्मचारियों  को  dear  में  कमी

 का 7520.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  TH  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  खाद्यान  वसली  के  तरीके  परिवर्तन  किया  है  तथा

 खाद्यान्न  वसली  सीधे  किसानों  से  करने  की  बजाय  व्यापारियों  से  की

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  है
 :  भ्र ौर

 क्या  इससे  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  की  में  पर्याप्त  कमी  करनी  पड़ेगी

 शर  यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  को  वर्तमान  सच्चा  में  कितनी  कमी  की  जाएगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  श्रग्गासाहिब  पो  fez  कौर  1974-75  मौसम के

 लिए  की  अधिप्राप्ति  ate  मलय  निर्धारण  संबंधी  नीति  की  घोषणा  लोक  सभा  में  28-3-74  को

 एक  वक्तव्य  में की  गई  थी  ।  इस  नीति  में  aa  बातों  के  सात-साथ यह  व्यवस्था  कि  सरकारी

 एजेंसियां  सभी  राज्यों  कौर  राजस्थान  wie  उत्तर  प्रदेश  के  झ्र धि शेष  राज्यों

 50  प्रतिशत में  गेहूं  की  भ्र धि प्राप्ति  करती  रहेंगी  कौर  थोक  व्यापारी  aaa  खाद्यान्न  व्यापारियों  पर

 लेवी  लागू  की  जायेगी झ्नन्प  गेहूं  उत्पादक  राज्यों  में  राज्य  सरकार  उत्पादकों  पर  क्रमिक  लेवी  लगाकर

 ग्र धि प्रा  fo  क्र  मसकती  >  | ष

 ् चावल  के  बारे  में  ग्रह  राज्यों  पर  ड  दिया  गया  ध  Th  1  ल  रही  स्थानीय  परिस्थितियों

 के  भ्रनसार  किसी  भी  सबसे  बढ़िया  उपयुक्त  अ्रधिप्राप्ति  की  प्रणाली  को  अपना  अर्थात

 मिल  मालिका  स्पा  लेवी

 उत्पादकों  पर  ;

 एकाधिकार  ग्रोवर

 4  प्रणालियों  का  समन्वयक  |

 मूल्य  सामान्य  नीति  के  शरीन  उत्पादकों  से  गेहूं  की  afer  के  भारतीय

 खाद्य  निगम  न्य  कुछ  एजेंसियों  समेत  श्रधिशेष  राज्यों
 में

 के  व्यापारियो ंसे  लेवी  की
 मात्रा

 वसूल
 के

 be  |  1.0  | गश  Al  चना चण्ड न्या  ग्राम  gama  नहीं  लगाया  जा  सकता करेगा |  कर्मचारियों  की  संख्या  पर  इस  नई  नीति

 है

 बर्ष  1972-73  में  भारतीय  खाद्य  fara  के  वसूली  प्रभार

 7521.  श्री  विश्वनाथ  भनभन वाला  कया  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वसूली  मूल्य  के  रूप  में  भारतीय खाद्य  निगम  द्वारा  वसूल  fea  गये  के  लिए

 एक  उपभोक्  को  लगभग  100  रुपये  प्रति  क्विंटल  मूल्य  देना  पड़ता  कौर

 यदि
 तो  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 वसूल  किये  जाने  वाले  विभिन्‍न  खाद्यान्न

 कौन  से  हैं  कौर  1972-73  में  प्रत्येक  खाद्यान्न का  प्रति  विवन्टल  वसूलनी  प्रभार  क्या  है  तथा

 197  2-73  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  कुल  कितना  उपरि  ज  वसूल  किया  गया
 ?
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 (Saka) ———  ——__—  ne

 Tt)
 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  श्रण्णासाहिब  पी० fi शिन्दे  )  जी  नहीं

 1972-73  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  पर  श्रधि्नाप्ति

 कौर  संचलन श्र  वितरण  लागत  के  रूप  में  खच  की  गई  राशि  इस प्रकार है

 प्रति  )
 apa  a

 अधिप्राप्ति  प्रभार  संचलन a

 वितरण  लागत

 ह  ee
 10.  57  12.077 1.  देशी  गेहूं

 ak
 देशी  चावल  |  7.43  12.0

 3.  मोटे  7.80  12.07°
 rn

 संचलन  ate  वितरण  लागत  में  04  रु०  प्रति  क्विंटल  के  प्रशासनिक  ऊपरी

 हैं  ।

 भरत  नाटय  कत्थकली  तथा  यक्ष मान  का  विकास

 7522.  श्री  पी  ०  कार  ०  शिनाय  :  क्या  समाज  कल्याण  और  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग ेकि  भारत  नाटक  ate  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय

 किये हैं  ?

 शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डो०  पी०

 सरकार  द्वारा  गठित  स्वायत्त  संगीत नाटक  भरत  कत्थकली  ale  यक्ष गान  सहित

 कला  के  कई  प्रकारों  के  ज  के  लिए  निरंतर  प्रयास  करती  रहती  इस  संबंध  में  प्रकादमी  के

 कार्यकलाप
 ५.

 म
 ७  a ठ

 (1)  इस  में  पात्र  सादा  को  अध्यापकों  के  निर्माण-कार्य  इत्यादि  के

 लिए  ब्रिटिश  सहायता  देना

 (2)  शभ्रकादमी  की  ब्लैमासिक  पत्रिका  नाटकਂ  में इन  कलाओं  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 लेख  प्रकाशित  करना

 (3)  भ्रकादमसी  के  अभिलेखीय  संग्रह  के  लिए  इन  प्रकारों  की  स्लाइड  कौर  टेप-रिकार्डिग

 तयार  करना

 (  4)  अ्रकादमी के  संग्रहालय  में  प्रदर्शन  के
 लिए  इन  कलाओं  से  संबंधित  गहने

 इत्यादि  प्राप्त  करना

 (5) इस  क्षेत्र  में  युवा  प्रतिभा के  लिए  स्काउटिंग ae  समय-समय  पर  आयोजित युवा

 नतक  समारोह  में  प्रस्तुत  करना  ;

 (6)  अ्रामंत्रित जन समह के जन  समह  के  लाभ  के  लिए  इन  कलाओं  पर  लेक्चर-प्रदर्शनों  की  व्यवस्था  करना

 (7)  कत्थकली  शर  यक्ष गान  में  परम्परागत  नाटकों  के  हिन्दी  रूपांतर  तैयार  करना
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 (8)  अकादमी  की  श्रधिछात्रवृत्ति  योजना  के  adi  शिक्षकों  अथवा  संस्थाओं  से  विख्यात

 गुरु  सम्बद्ध  कौर

 ~: +
 (9)  वार्षिक  दियें  जाने  वाले  अकादमी  पुरस्कारों/श्रधिछात्रवत्तिय  ह  के  जरिये  इस  क्षेत्र में  उत्कट

 योगदानों  को  मान्यता  देना ।

 उपरोक्त  के  संस्कृति  विभाग  दो  योजनाएं  चला  रही  अर्थात  ;

 (1)  विभिन्‍न  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  युवा  seats at  छात्रवृत्तियों  की  योजना ;  we

 (2)  सांस्कृतिक  प्रतिभा  खोज  छात्रवृत्तियां/विभिन्‍्न  सांस्कृतिक  क्षेत्रों में  युवा  कार्यकर्ताओं  को

 वृत्तियों की  योजना  के  श्रन्तगंत  18-28 वर्ष  के  प्राय-वर्ग  के  उत्कृष्ट  होनहार  युवा  कलाकारों  को

 परम्परागत  चित्रकला  इत्यादि  में  भारत में  उच्च  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  छात्रवृत्तियां दी  जाती

 नृत्य  के  क्षेत्र  में  भरत  नाट्यम  a  कत्थकली  तथा  परम्परागत  थियेटर  के  क्षेत्र  में  शामिल

 सांस्कृतिक  खोज  छात्रवृत्ति  योजना  के  श्रन्तगंत  10-14  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  मेधावी  युवा  बच्चों

 को  चित्रकला  ate  शिल्प  कला  में  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  ।  इस  योजना  के  श्रन्तरगंत  नृत्य

 के  प्रकारों  में  भरत  नाट्यम  we  कत्थकली  के  प्रकार  शामिल  हैं
 ।

 कु दरे मख  मंगलौर  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करना

 7523.  श्री  पो०  अर ०  भिनाय  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे

 कि

 क्या  कुदरेमुख  मंगलौर  सड़क  को  राष्ट्रीय  राजपथ  घोषित  करने  के  लिये  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हूगो  शर

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  :  जी  हां  ॥

 प्रयोजनों  उपलब्ध  अखिल  भारत  आधार  पर  प्रस्तावों  की  पारस्परिक  प्राथमिकता

 शौर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  तौर  पर  सड़कों  को  घोषित  करने  के  लिये  निर्धारित  कसौटियों  को  ध्यान

 में  रखते  हुये  पांचवीं  योजना  में  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमां  पद्धति  में  नई  सड़कों
 को

 शामिल  करने  के

 प्रस्ताव बनाते  समय  प्र |  समान  प्रस्तावों  के  साथ-साथ  विचारार्थ  मांग  नोट  कर  ली  गई  है  ।

 Unauthorised  Occupation  of  Land  in  Rajouri  Garden,  Delhi

 7524.  Shri  Saroj  Mukherjee:  Will  the  Minister  of  Works  aad  Housing  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  the  owners  of  houses  Nos.  122,  130  and  82  to  104  in  Block  J-11  in

 Rajouri  Garden  have,  in  connivance  with  the  officers  of  D.D.A.  and  Municipal  Corpora-
 tion,  occupied  unauthorisedly  a  large  aree  of  land

 of  D.D.A./WZ  106  behind  their  houses;
 an

 (b)  if  so,  whether  Government  have  taken  any  action  to  evict  these  unauthorised

 occupants  and  against  the  concerned  D.D.A.  and  Corporation  officers?

 The  Minister  of  State  in  the  Departmnt  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the  Ministry  of

 Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (8)  &  (b)  The  information  is  being  collected  and  will

 be  placed  on  the  Table  of  the  House.
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 Rice  Demanded  by  and  Supplied  to  Uttar  Pradesh  During  last  six  Months

 We  lhe  े 7525  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  केहि  111  ¢  he  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to
 state

 (a)  the  quantity  of  rice  supplied  by  the  Central  Government  to  Uttar  Pradesh  during
 the  last  six  months;

 (b)  the  quantity  of  rice  demanded  by  state  Government  from  the  Central  Govern-
 ment  during  this  period;  and

 (c)  the  reasons  for  not  supplying  full  quota  of  rice?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):  (a)  to

 (c)  Uttar  Pradesh  is  surplus  in  rice.  Rice  was  not  supplied  as  the  state  Government  did
 not  ask  for  any  allotment

 Widening  of  Rohtak  Road,  Dalhi-35

 7526.  Shri  Purshottam  Kakodkar:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  ‘Transport  b=

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  widen  Rohtak  Road  in  Delhi-35;  and

 (b)  the  main  points  thercof  and  the  time  by  which  the  said  work  is  proposed  to  be
 completed  by  Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  &  Transport:  (Shri  Pranab  Kumar
 Mukherjee)  (a)  and  (0)  The  work  in  question  concerns  Municipal  Corporation  of  Delhi,
 who  have  intimated  that  there  is  a  proposal  to  widen  Rohtak  Road  from  Zakhira  to  Ring
 Road  in  their  Draft  Fifth  Five  Year  plan  for  reads  In  the  first  instance,  the  Coopora-
 tion’s  proposal  is  to  widen  the  road  portion  to  twocarriageways  of  24°  cach  with  4  central
 verge  against  the  present  width  of  21°-6  (average)  of  the  carriageway.  The  completion
 of  the  work  depends  upon  the  availability  of  funds  for  the  purpose  from  time  to  time

 दिल्‍ली में डाइंग में  ड्राइंग  टीचरों को  एस०  To  ato  प्रमाणपत्र

 7527.  श्री  पुरषोत्तम  काकोडकर  कया  समाज  कल्याण  al  संस्कृति  बतान

 की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  ग्रनभव  के rf  mare  पर  दिल्‍ली  के  लेंग्वेज  टीचरों  तथा  way

 टीचरों को  एस एबी  प्रमाणपत्र दिये  जा  रहे

 क्या  ड्राइंग  टीचरों  को  यह  प्रमाण पत्न  दिये  जा  हे  ्र

 >  ?
 यदि  ता  इस  भेदभाव  क  क्या  कारण  (

 शिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी
 ०

 क  थी
 al

 एलन

 अनत  हा
 सता

 साधकों  आर  सता  का शाह जिनके  ब्यौरे  दिल्‍ली  प्रशासन  के  पत्र  संख्या  एफ० को  दिये  जाते  है  जो  अपेक्षित  wend  पुरी  करते  पदों

 18-12-1972  हाए  और  उपकर  मे  दिए  ae 32/  दि

 जी  हां
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 (77)  एस०ए०वी०  प्रमाणपत्र  ड्राइंग  के  अध्यापकों  को  नहीं  दिए  जाते  हैं  क्योंकि  वे  अध्यापक

 क् व प्रशिक्षण  में  प्रमाणपत्र  अथवा  डिप्लोमाधारी  नहीं  हैं  तथा  वे  इम  प्रकार

 के  लिए  निर्धारित  wer  ग्रावश्यक  wear  भी  धारण  नहीं  करते  हैं  ।  ड्राइंग  के  अध्यापकों  ने  ऐसे
 a

 क्रम  पुरे  किए  हए s  जो  केवल  ड्राइंग  कौर  कला  के  लिए  ही  हैं  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  के  विद्यालयों  के  सहायक  अध्यापकों  को  सलेक्शन  ग्रेड

 7528.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  समाज  कल्याण  ale  संपत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्राथमिक  विद्यालयों  के  सहायक  अध्यापकों  कौर

 महिला  के  एक  वर्ग  को  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  सलेक्शन  ग्रेड  नहीं  दिया  गया  जिसके  वे  5

 1971  को  हकदार  थे  क्योंकि  उनके  कोटे  में  से  प्राथमिक  विद्यालयों  के  शझस्थायी  मुख्याध्यापक

 are  मुख्य  genie  को  यह  लाभ  दे  fear

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  उपाय  है

 जिसके  द्वारा  इन  सहायक  अध्यापकों  जिन्हें  इस  प्रकार  झ्रावर्ती  हानि  हुई  सलेक्शन  ग्रेड  का  उचित
 लाग  उचित  तिथियों  से  जा

 यदि  तो  उस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  AK

 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  5  1971 को  स्थायी  पदों

 की  संख्या  क्या  है  तथा  इस  तिथि  को  कितने  सहायक  अध्यापकों  को  सलेक्शन  ग्रेड  दिया  गया  है  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  (ait  डी०  पी  ०
 :

 से  सुचना  दिल्ली  नगर  निगम  से  एकत्न  की  जा  रही  है  द्  यथा  शीघ्र  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी ॥

 देश  के  नौवहन  धन-भार  में  वृद्धि

 7529.  श्री  के ०  पी ०  उत् लो कृष्णन

 श्री  व्यालार  रवि :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  देश  के  नौवहन  टनभार  में  पर्याप्त  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  सरकारी  तथा  .  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  कितनी  वृद्धि  हुई  ak  उसका

 कम्पनी-वार  ब्यौरा  क्या  और

 /
 \re WS  सरकारी  कम्पनी  को  कुल  वित्तीय  सहायता  कितनी  दी  गई  ate  विदेशी  मुद्रा  के

 रूप  में  कितनी  दी  गई  ?

 नौवहन  site  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार
 :  जी  हा ं।

 (a)  अपेक्षी  सुचना  एकत्र  की  रही
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 (Saka)  ————

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  से  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 7530.  श्री  रामचन्द्रन  कडनापत्ली :

 at  व्यालार रवि

 क्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  में  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  को  कुल  कितनी

 वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  कौर  उसका  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  कौर

 क्या  केरल  स्टेट  कोआपरेटिव रबड़  मार्किटिंग  फेडरेशन  ने  किसी  सहायता  के  लिए  wat

 किया  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  dat  अ्रण्णासाहिब पी०  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  eto  6772/74]

 गत  वित्तीय  वर्ष  1973-74)  के  आखिरी  दिनों  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 निगम  को  केरल  स्टेट  कोआपरेटिव  रबड़  मार्किटिंग  फेडरेशन  का  रबड़  का  विपणन  कार्य  प्रारम्भ  करने

 हेतु  वित्तीय  सहायता  के  लिए  अनुरोध  प्राप्त  gat  था  ।  इस  mada  पर  निगम  द्वारा  विचार  किया

 Survey  Conducted  by  Central  Team  for  Drinking  Water  in  East  Nimad  Area  of  Madhya
 Pradesh

 7532.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Team  has  conducted  any  survey  in  the  East  Nimad  area  of

 anc
 Madhya  Pradesh  State  for  providing  drinking  water  there,  during  the  last  three  years;

 (b)  if  so,  the  number  of  villages  together  with  their  population  where  drinking  water
 facilities  have  so  far  been  provided  and  the  manner  in  which  these  facilities  have  been
 provided?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the  Ministry

 of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and

 will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  upon  receipt.

 भारत  में  चल  रही  मोटरगाड़ियों को  संख्या

 7533.  श्री  बयालार  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कुल  कितनी  मोटर  गाड़ियां  चल  रही  हैं  ate  इन  गाड़ियों  के  टाइप  के  राज्यवार  ग्रां कड़े  क्या  हूं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  :  ,  31-3-1972  को

 समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  बारे  में  भ्रपेक्षित  सुचना  जिससे  क  उपलब्ध  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 हैं  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  6773/74]
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 eee  -

 डो  28.0  ०  ए  के  मंजूरी
 के

 लिए  पड़े  मकानों  के  नक्शे

 7534.  श्री  एस०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  कालोनी  ge  सन्त  नगर  नई  दिल्‍ली  में  लगभग  30  मकानों

 के  नक्शे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  मंजूरी  के  लिये  विचाराधीन  पड़े  हुए

 यदि  तो  इन  नक्शों  पर  मंजूरी  कब  तक  दे  दी

 उक्त  कालोनी  के  ७  पर  1962  में  स्वीकृति  दिये  जाने  के  वाद  इसके  विकास  के  लिये

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  क्या  कार्यवाही  की  ak

 उक्त  कालोनी  वब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  «

 हां  ।

 से  यद्यपि  विकास  प्राधिकरण  विकास  प्रभार  इरादी  के  भुगतान  की  शर्तें

 कालोनी  में  निर्माण-कार्य शुरू  करने  का  निश्चय  कर  लिया  था  किन्तु  वास्तविक  निर्माण-कार्य

 1973  तक  आरम्भ  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  यह  प्रशन  विचाराधीन  था  कि  कालोनी  पूर्ण  स्वामित्व

 पर  होनी  चाहिये  waar  पट्टे  पर  ।  सभी  प्लाट धारियों  द्वारा  विकास  प्रभारों  का  भुगतान  किये  जाने  के

 बाद  ही  दिल्‍ली  विकास  भवनों  के  नक्शे  मंजूर  करने  के  लिये  विचार  कर  सकता  है  ।

 Acquisition  of  Fertile  Land  in  Western  Area  of  Patna

 ry  7535.  Shri  Ramayatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Bihar  Government  propose  to  acquire  1652  acres  of  fertile  land  in  the
 Western  area  of  Patna  town  for  building  houses;

 (b)  if  so,  whether  a  memorandum  has  been  sent  by  the  Fertile  Land  Acquisition  Re-
 sistance  Committee,  Muralichak’  to  the  Frime  Minister  on  the  20th  February  last  in  protest
 thereof;  and

 (c)  if  so,  the  main  features  thereof  and  Government’s  reaction  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (a)
 Yes,  S  if.

 {b)  &  (c)  Yes,  Sir.  The  memorandum  dated  the  20th  February,  1974  received  from
 the  Fertile  Land  Acquisition  Resistance  Committee  ‘Muralichak,’  Patna  was  forwarded  by
 the  Prime  Minister’s  Secretariat  to  the  Government  of  Bihar  for  appropriate  action.

 जनजातीय बच्चों  को  शिक्षा

 7536.  श्री  गजाधर  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  सिकन्दरा बाद  के  एक  दैनिक  va  में
 23  1973

 को

 प्रकाशित  समाचार
 की

 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  लिखा  है  कि  जनजातियों  के  बच्चों  की  पढ़ाई  की

 प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिये  बच्चों  में  रचनात्मक  सुविचारों  का  विकास  करने  के  लिये  कटिबद्ध  संगठन

 Br  सरकार  को चिल्ड्रन  क्लब  द्वारा  राज्य  bs rher}  न  NT  १  BIH  प्रस्तुत  गई  a  श्र

 45



 April  22,  1974  Written  Answers
 ब  का  a

 यदि  at,  तो  इस  योजना  की  मुख्य  वाले  क्या  हैं  और  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 प्रतिक्रिया है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  डी०  पी  ०  :

 at  शिशु  कला  क्लब  से  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  ऐसी  योजना  प्राप्त  नहीं हुई  है  जैसा

 कि  समाचार  vai  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 तथापि  ग्रान्ट्स  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  शिशु  कला  ,  क्लब  के  सहयोग

 से  जनजातीय  बच्चों  की  सांस्कृतिक  प्रतिभा  को  बढ़ावा  देने  की  एक  योजना  वर्ष  1972-73 से  कार्यान्वित

 की  गई  थी  ।  शिशु  कला  क्लब  ने  403  जनजातीय  बच्चों  का  चयन  करके  उन्हें  चिकनकारी  संगीत  तथा

 नृत्य  में  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  था  ।  1973-74  में  28  प्रतिभाशाली  बच्चों  को  आगे  झर

 गहन  प्रशिक्षण दिया  गया  था  ।

 चावल  के  भूसी  का  उर्वरक  के  रूप  में  प्रयोग  करना

 7537.  श्री  डी०  डी०  देसाई  i

 श्री  एन  ०  शिवप्पा

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  सरकार  को  फिरोजपुर  डिस्ट्रिकट  फार्म  फोरम  के  सचिव  द्वारा  किये  गये  कथित

 आविष्कार  की  जानकारी  है  जिसके  भ्रनुसार  चावल  की  भूसी  की  राख  को  नये  a  सस्ते  उर्वरक  के

 रूप  में  प्रयोग  किया  जा  सकता

 क्या  इस  राख  का  नमूना  विश्लेषण  लिए  भेजा  गया

 यदि  तो  विश्लेषण  के  क्या  परिणाम  ak

 क्या  यह  सस्ती  है  इससे  उर्वरक  की  कमी  की  समस्या  हल  होगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णांसाहिब  पी०  :  जी  नहीं  ।  हमें  फिरोजपुर

 जिला  कृषक  फोरम  के  मंत्री  द्वारा  की  गई  इस  प्रकार  की  खोज  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 से  सामान्यतः धान  की  भूसी  में  1.1  प्रतिशत से  3.15  प्रतिशत  थ्रो  रहता

 है  ।  धान  की  भूसी  में  इतना  कम  कराने  होनें  से  इसकी  राख  से  उर्वरक  की  कमी  की  समस्या  को

 हल  करने  में  afi  नहीं  मिल  सकेगी
 ।

 मंत्रालय  के  पास  श्रनसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  अध्यापकों  के  सेलेक्शन  ग्रेड

 सम्बन्धी  विचाराधीन  मामले

 7538. त्री  अवधेश  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  दिल्ल  में  अनुसूचित  जाति  ate  अनुसूचित  जनजाति  के  अध्यापकों  को  सलेक्शन ग्रेड

 देने  के  बारे  में  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  फाईल  मंत्रालय  में  पिछले  दो  वर्षों  या  इससे  अधिक

 समय  से  विचाराधीन पड़ी  कौर
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 1596  लिखित
 देकर

 (a)  यदि  तो  इन  भ्रध्यापकों  के  लिये  प्रस्तावित  सेलेक्शन  प्रेम  मंजूर  करने  के  वारे  में
 क्या  कटिनाई  है  ?

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्रो  डो०  पी०  :
 आर

 पदोन्नति  अथवा  अन्य  तरीकों  से  भरे  जाने  वाले  पदों  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  कौर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  आरक्षण  सम्बन्धी  नित्यं  कामिक  विभाग  द्वारा  किया  जाता  है
 ।

 विद्यमान

 आदेशों  के  थ  प्रवीण  we  के  पदों  में  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इस  मंत्रालय  में  1973  में  इस  arg  का--कि  प्रवरण  ग्रेड  के

 पदों  में  आरक्षण  किया  जाना  चाहिये  waar  नहीं  प्राप्त  टूटा  था  इस  मामले  को

 कार्मिक  विभाग  को  भेज  दिया  गया  जिसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा
 x
 ए  ||

 दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  पशु  sear

 7539.  श्री  मागो रथ  क्या  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  दिल्‍ली  wie  नई  दिल्ली  में  कितने  पशु  अस्पताल

 इस  समय  दिल्ली  ate  नई  दिल्‍ली  में  एस०पी०सी०ए०  के  कितने  इंस्पेक्टर  वार्थ  कर

 क्या  ठेला  चलाने  वाले  तथा  ्  हारा  खींचे  जाने  वाले  ae  वाहनों  के  चालक

 cat  को  निर्दयता  से  पीटते  हैं  तथा  अधिकतर  क  cat  को  बिना  उपयुक्त  इलाज  किय  वाहनों

 में  जोता  जाता  ठ्  arr

 इस  क्रूरता  को  रोकने  के  लिए  अधिक  इंस्पेक्टर  नियुक्त  करने  तथा  op  के  लिए  नये

 ग्र स्प ताल  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  बी०  पी०  :  दिल्‍ली  प्रशासन /दिल्‍ली  नगर  निगम

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  41  पशु-चिकित्सा  श्रस्पताल/श्रौषघधालय  चलाये  जा  रहे  हैं  ।  इनके

 बहिरंग  रोगी  पशतूनों  के  लिए  एस०पी  ०सी०ए०  दिल्ली  द्वारा  एक  अस्पताल  तथा  एक  चिकित्सालय

 चलाया  जा  रहा  है  ।  एस०पी०सी०ए०  द्वारा  एक  ak  चिकित्सालय  शीघ्र  स्थापित  किया  जाना  है  |

 1  इन्स्पैक्टर  1

 2  डिप्टी  इन्स्पैक्टर  1

 3  सब  इन्स्पेक्टर  }

 4  afar सब  इन्स्पेक्टर  _  .  ह
 x

 5  कानस्टबल  ह  17

 जी  हां  ।  ऐसे  मामले  होते  हैं  ।  डीएस  sien  ०ए०  के  उपलब्ध  सोतों  के  त्र  अनुसार  निरीक्षण

 कर्मचारी  wipe  निवारण  1960  के  अन्तर्गत  ऐसे  मामले  पकड़ते  हैं  ।

 डी०एस०पी ०सी  ०ए०  दिल्‍ली/नई  दिल्ली  के  लिए  एक  शझ्तिरिक्त  पार्टी  बनाने  के  लिए

 1  कौर  असिस्टेन्ट  इन्स्पेक्टर  और  4  कान्स टेबलों  की  नियुक्ति  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा

 ताकि  सड़कों  पर  करता  के  मामले  पकड़े  जा  सकें  |  सड़कों  पर  पकड़े  गये  मामलों  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  इस  समय  समिति  के  पास  काफी  स्थान  है  ।  फिलहाल  नये  अस्पतालों  को  खोलने  की  समिति

 की  कोई  योजना  नहीं  है
 ।
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 बारानी  खेती  के  अन्तर्गत  जुताई  ite  emf  कार्य

 7540.
 श्री  के०  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बारानी  खेती  की  श्रावश्यकताओओं  के  अनुसार गेहूं  बोने  के  लिये  भूमि  को  कम  से  कम
 तथा

 श्रमिक  से  अधिक  कितनी  बार  जुताई  की  आवश्यकता  कौर

 क्या  कटाई  तथा  अनाज  को  भूसे  से  अलग  करने  के  कार्यों  के  लिये  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकारों  की  दरों  में  कोई  भिन्नता  >  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  स्थानीय  मिट्टी  की  श्रवस्थाश्चों

 फसल  प्रक्रम  दो  फसलों  के  बीच  के  समय  के  ्  वर्षा  पर  निर्भर  गेहूं  के  लिए  जुताई  विधियों

 में  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  तथा  एक  राज्य  विशेष  में  भी  ga  होता  ठ  ।  मौसम  के

 दौरान  परती  पड़ी  ज़मीन  की  गेहूं  की  बुवाई  से  पहले  बरसात  के  मौसम  में  कई  बार  जुताई  की  जाती

 है  ।  यह  जुताई  इस  विश्वास  के  साथ  की  जाती  है  कि  वर्षा  पानी  को  मिटटी  भ्रमित  सोख  सके  |

 राज  से  कुछ  समय  पहले  fran के  पश्चिमी  मैदानों  में  भूमि  की  10  बार  जुताई  करने  का  प्रचलन
 गेह a  लेकिन  wa  केवल  5  या  6  बार  ही  जुताई  की  जाती  है  ।  मौजूदा  समग्र  में  वर्षा  पर  निर्भर  गट

 के  लिए  बारीक  मिटटी  वाली  नर्सरी  तैयार  करने  के  लिए  मोल्ड-बोर्ड  हल  से  एक  जताई  कौर  देसी  हल

 से  41  से  बार  जुताई  की  जाती  है  ।  या  प्रत्येक  बार  देसी  हल  से  जुताई  करने  के  बाद  डिस्क  हल  से

 जुताई की  जाती  है  site  इसके  बाद  एक  या  दो  बार  ast  हैरो  चलाकर  पाटा  घुमा  दिया  जाता  है  |

 हरियाणा  ate  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  इत्यादि  राज्यों  में  गेहूं  की  बुनाई  के  लिए  खेत  की  इतनी

 बार  जुताई  पर्याप्त  समझी  जाती  है  ।  मध्य  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र  के  मध्यवर्ती  पठारी  क्षेत्रों  में  पाटा  चलाने
 >

 के  स्थान  पर  हैरो  चलाने  का  श्राम  रिवाज़  दि

 इस  समय  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  अपेक्षित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 शांतिनिकेतन  ae  दिल्ली  में  अतिरिक्त  प्लाटों  का  जाना

 7541.  को  ज्योतिर्मय बसु  :  कया  निर्माण  ate  mara  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे

 कि  :

 क्या  शान्तिनिकेतन  नई  दिल्‍ली  में  सामुदायिक  सुविधा  के  लिये  रखे  गये  पार्कों  कौर  स्थानों

 को  परिवर्तित  करके  तीस  अतिरिक्त  प्लाट  काटे  जा  रहे

 क्या  उपराज्यपाल  ने  इस  संबंध  में  आदेश  दिये  हैं  ate  सरकारी  कर्मचारी  समिति  से

 वित  संशोधन  योजना  भेजने  के  लिये  कहा  है  ।

 क्या  योजना  का  मूल  आउट  नगर  निगम  ने  मंजूर  कर  दिया  था  उपराज्यपाल

 ते  बिना  किसी  प्राधिकार  के  उसमें  बाद  में  परिवर्तन  किया  ;

 क्या  उपराज्यपाल  ने  उनके  मंत्रालय  को  इस  क्षेत्र  की  जोनल  प्लान  पर  अनुमति  रोक  लेने

 के  लिये  कोई  पत्र  लिखा  है  जिससे  कि  वह  बृहत  योजना  के  उपबंधों  के  विरूद्ध  इस  प्लान

 में  परिवर्तन करा  झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  शर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 22  1974  लिखित  उत्तर
 नन  ——  टार

 संसदीय  काय न्य  ब्  जह भाग  तथा  निर्माण  कौर  ara  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :
 तथा  उप-राज्यपाल  ने  शान्तिनिकेतन  में  27  ste  अधिक  प्लाटों  को  काटने  का  अनुमोदन

 सिद्धान्त रूप  से  कर  दिया  था  ताकि  सहकारी  कर्मचारी  सरकारी  गह  निर्माण  समिति  बहत  योजना  के

 word  waar  ग्रसित  से  of  रास्ता  का  लाभ  उठा  सकें  ।  इस  मामले  म्  अन्तिम

 निर्णय  लिया  जाना  झ्र भी  शेप  a a  ।

 a न्  | उप-राज्यपाल  द्वारा  ले-प्रावट  प्लान  में  कोई  परिवहन  नहीं  किया  गया

 तथा  उप-राज्यपाल  ने  इस  मनराल लय
 से  उस

 समय
 तक  जोगी  प्लान  की

 रप

 न  देने  का  अनुरोध किया  है  जब  तक  कि  अतिरिक्त प्लाटों  को  काटने  का  निर्णय  लिया  जाता  ।  इसमें

 तहत  योजना  के  उल्लंघन  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 आई ०  सो ०  ए०  कार  में  सुधार

 7542.  श्री  समर  गुह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ग्राम  सी ०
 Mo

 कार  की  दशा  सुधारने  के  लिये  माननीय  मंत्री  द्वारा  सदन  में  दिये
 शौर गये  आश्वासनों  तथा  गजेन्द्र  गढ़कर  समिति  की  सिफारिशों  को  पुरा  कर  दिया  गया

 >  > यदि  तो  उसका  विवरण  क्या  ्

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्गासाहिब पो  ०  भारतीय  कृषि

 अत संधान  परिषद  जांच  समिति  की  सिफारिशों  अनसार  भारत  सरकार  द्वारा  भारतीय  कृषि  wade

 कहा  हो  दुत रदन  हे  ae  में
 डग

 शासन  में  राक  मंत्री  मे  सद  के  पदा  पर  एगा  तपते
 12  नवम्बर

 1973
 को  रखा

 था  ।
 सरकार  के  निर्णयों  की  रूप  रेखा  कौर  उनको  लागू  करने  की

 प्रगति  का  ब्यौरा

 संलग्न  वक्तव्य  में  प्रस्तुत है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6774/74]

 उडीसा  में  नदी  सिचाई  योजनायें

 7543.  श्री  बालों बाब : प  क्या  कृषि  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  राज्य  में  पांचवीं  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  नदी  सिचाई  योजनाएं  क्रियान्वित  करने

 का  लक्ष्य क्या

 प्रत्येक  योजना  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  जायेगी  ak  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 किन  किन  क्षेत्रों  में  सिचाई  किये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  1974-75  में  नदीं

 लिफ्ट  सिचाई  योजनाओं  सहित  लघु  सिंचाई  ज  से  75,000  हेक्टर  अतिरिक्त  क्षेत्र को  लाभ

 पहुंचने  की  सम्भावना  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  योजनाकार  अ्रलग-म्लग  प्रा कड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  |  इस  समय

 प्रचलित  वित्तीय  पद्धति  के  अनुसार  राज्य  की  योजना  के  ज  स्कीमों  के  लिये  केन्द्रीय सहायता  पूरी

 afer  योजना  के  लिये  ब्लाक  ऋणों  att  च्  के  रूप  में  दी  जाती  है  ae  केन्द्रीय  सहायता के

 सम्बन्ध  में  योजनावार  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 Written
 Answers

 April
 22,

 1974 ae  मन

 Inclusion  of  Agriculture  on  Union  List

 7544.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Agriculture  is  in  the  State-list;

 (b)  Whether  the  production  of  food-articles  and  industrial  goods  through  agriculture
 has  fallen  short  of  the  requirement  of  the  country  since  independence;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  include  Agriculture  in  the  Union  List  by
 amending  the  Constitution?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)  (a)  Yes.
 Sir.  Agriculture  is  convered  by  Entry  14  of  the  State  List.

 (b)  The  production  as  well  as  the  requirements  of  agricultural  commodities  and
 agriculturally  based  industrial  products  have  increased  in  the  country  since  independence.
 On  the  whole,  production  in  the  country  in  recent  years  has  fallen  short  of  requirements
 in  the  casc  of  certain  commodities  such  as,  foodgrains,  edible  oils,  superior  varicties  0
 cotton  and  cashew  raw.  On  the  other  hand,  in  the  case  of  a  number  of  other  agricultural
 commodities  or  products  based  on  them,  such  as  tea,  coffee,  spices,  certain  non-edible  oils
 tobacco  and  tobacco  manufactures,  short  staple  cotton,  cotton  textiles,  Jute  goods  and
 sugar,  there  have  been  exportable  surpluses.

 (c)  Apart  from  the  entries  which  figure  in  the  State  List,  the  Concurrent  List  has
 Entry  No.  33  which  reads  as  follows:

 **33.  Trade  and  Commerce  in,  and  the  production,  supply  and  distribution  of:—

 (a)  the  products  of  any  industry  where  the  control  of  such  industry  by  the  Union  is
 declared  by  parliament  by  law  to  be  expedient  in  the  public  interest,  and  imported
 goods  of  the  same  kind  as  such  products;

 (9)  foodstuffs,  including  edible  oilseeds  an  oils;

 (c)  cattle  fodder,  including  oilcakes  and  other  concentrates;

 (d)  raw  cotton,  whether  ginned  or  unginned,  and  cotton  seed;  and

 (८)  raw

 The  above  entry  gives  necessary  locus  stundi  to  the  Government  QE of  India  in  the  matter
 of  principal  agricultural  crops.  There  is  no  proposal  at  the  moment  to  amend  the  Coasti-
 tution  to  include  Agriculture  in  the  Union  List.

 छात्रों  को  wars  तथा  जोवन  निर्वाह  स्थिति  को  जांच  करने  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सेल

 7545.  श्री  पो०  जो ०  waste  :  कया  समाज  कल्याण  अर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  ि |  क

 क्या  छात्रों  की  शैक्षिक  जीवन  निर्वाह  स्थिति  तथा  उनकी  विभिन्‍न  मागों  पर  विचार  करने

 के  लिये  एक  विशेष  केन्द्रीय  सेल  खोलने  का  विचार  कौर

 (a)  यदि  तो  उसकी  मोटी  रूपरेखा क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री
 ०  एस०  नुरुल  :

 कौर  मंत्रालय

 में  छात्र  कल्याण  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
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 ?
 बैसाख  1896  बाण  लिखित

 उत्तर

 wa  कौर  काश्मीर  में  फलों  को  डिब्बा  बन्दी  तथा  परिष्करण  के  लिए  परियोजना

 7546.
 श्री  सैयद  अहमद  धागा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार

 का  विचार  जम्मू  शरर  काश्मीर  राज्य  में  पेय  पदार्थों  सहित  फलों  की  डिब्बा  बन्दी  ate  परिष्करण  के  लिये

 बड़े  पैमाने  पर  एक  केन्द्रीय  योजना  के  संबंध  में  विचार  करने  का  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  श्रष्णासाहिब पी०  :  केन्द्रीय

 सरकार
 का  जम्मू  तथा

 कश्मीर  में  बड़े  पैमाने  पर  फल  तथा  सब्जी  विधायन  यूनिट  लगाने  का  इस  समय  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 जम्मू  श्र  काश्मीर  में  चुकन्दर  से  मोनो  बनाने  को  परियोजना

 7547.
 श्री  सैयद  अहमद  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  का

 विचार
 जम्मू  ae  काश्मीर  में  केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप  में  चुकन्दर  से  चीनी  का  उत्पादन  करने  का  ते र

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  जी  नहीं  ।

 दिल्‍ली  ate  बम्बई  में  wee  सेनेटरी  सिस्टम

 7548
 श्री  के०  रामकृष्ण  रेड्डी

 :
 क्या  निर्माण और  वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  र  कन्नड  सैनेटरी  सिस्टमਂ  के  बारे में  भ्रास्ट्रेलियन  ट्रेडिंग  न्यूज़
 तै 1973  की  कौर  दिलाया  गया  ह

 यदि  ai,  तो  क्या  दिल्‍ली  oe  वम्बई  जैसे  बड़े  शहरों  में  जहां  जल प्रदूषण  अत्याधिक होता  है

 यह  प्रणाली  आरम्भ  करने  के  लिए  प्रयोग  किया  जायेगा  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :

 हां  ।

 ऐसे  रासायनिक  शौ चु गह  तंत्र  पूंजी  तथा  weary  की  दोनों  दृष्टियों से  मंहगे  हैं  ।

 ये  दिल्‍ली  तथा  बम्बई  जैसे  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  में  सामूहिक  मल  व्ययन  के  कार्यों  के  लिये  उपयोग

 में  नहीं  लाये  जा  सकते  ।  ये  केवल  दूर-दराज  के  अलग-थलग  मकानों  आदि  के  लिए  उपयोगी  हो  सकती

 है  जहां  लागत  का  ध्यान  रखे  बिना  पानी  की  अनुपलब्धता  तथा  मल  मूत्र  के  त  अकाल  व्ययन  मुख्य
 + समस्याएं  |

 ara  को  खेती  के  ante  अधिक  भूमि

 7549.  श्री  महेन्द्र सिह  गिल  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तम्बाकू  की  खेती  के  aaa  अधिक  भूमि  लाने  के  लिए  कृषि  मन्त्रालय  के  साथ

 बहुत  सी  बैठकों  के  पश्चात  भी  नम्वाकू  की  खेती  के  क्षेत्रफल  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  नहीं  लाया  जा
 सका  कौर ’

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?
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 Written  Answers  Vaisakha  2,  1896  (Saka)
 —_—  eee  ee  one.  ere

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द अण्णासाहिब  पी०  :  सरकार  की

 नीति  यह  है  कि  बुराई  के  क्षेत्र  में  विस्तार  करके  विशेष  कर  निर्यात  हेतु  वर्जीनिया  तम्बाकू  के  उत्पादन

 को  बढ़ाया जाए  ।  तदनुसार जैसा  कि  नीचे  गया  हाल  ही  के  वर्षों  में  वर्जीनिया तम्बाकू
 की  बुनाई  के  क्षेत्र  में  बहुत  वृद्धि  हुई  जबकि  तम्बाकू  की  अन्य  किस्मों  की  वुमन  के  क्षेत्र  में  कम  वृद्धि

 हुई

 हेक्टर

 Farad  सो  ne  होने  समस्त  किस्मों  की
 वर्जीनिया  तम्बाकू  की

 aaa  का  क्षेत्र  वुज़राए  का  क्षेत्र

 वाली  पंचायती

 a  ee

 ee

 1962-63  402  90

 1967-68  414  125

 1972-73  443  162

 नला  «थन

 राज्यों  द्वारा .  अत्यावश्यक  वस् तुझ ों  को  सप्लाई  में  सुधार  करना

 7550.  श्री  पी०  वेंकट  सुनाया :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  अत्यावश्यक  वस्तुद्मों  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  का  प्रश्न  राज्य  सरकारों  के  साथ

 उठाया गया

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ate

 इस  विषय  में  क्या  उपाय  किए  गए  अथवा  किए  जाने  हैं
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  मंत्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  :  से  खाद्यान्न  तथा

 wa  खाद्य  पदाये  जैसी  अत्यावश्यक  वस् तुझ ों  की  सप्लाई  सुधारने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  निम्नलिखित

 उपाय  अपनाते  के  लिए  कहा  गया  है

 1.  उचित  मूल्य  की  दुकानों/राशन  की  दुकानों  से  निर्धारित  द  कि  |

 खाद्य  पदार्थ  सुलभ  करने  के  लिए  सरकारी  वितरण  प्रणाली में  सुधार  लाना  ज  उसे  सशक्त  बनाना

 2.  अतिथि  नियन्त्रण  ae  को  प्रवर्तन  कर  खाद्यान्नों  की  खपत  पर  रोक  लगाना  होटलों

 तथा  भोजनालयों में  परोसे  जाने  वाले  पदार्थों की  संख्या  पर  प्रतिबन्ध  लगाना

 3.  मोटे  अनाजों  श्रन्तराज्यीय  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  हटाना  ताकि  शअ्रधिशेष  राज्यों  से  कमी  वाले

 राज्यों  को  इन  जीनों  का  mara  संचलन  हो  सके  ।

 4.  1974-75  के  रबी  मौसम  के  लिये  गेहूं  की  भ्र धि प्राप्ति  कौर  मूल्य  निर्धारण  की  संशोधित

 नीति  से  कमी  वाले  राज्यों  में  गेहूं  की  बाजार  उपलब्धता  बढ़ने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।
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 22  प्रबल  1974  लिखित  उत्तर

 wr rhea  विभिन्‍न 5.  खाद्यान्न समेत  अत्यावश्यक  जिन्हों  से  सप्लाई  MANE  क  co  स  maf  का  विनियमन  करने  के  लिए

 भारत  सुरक्षा  नियम  1971  के  उपबन्धों  का  प्रयोग  कर  विभिन्‍न  खाद्य  नियन्त्रण  आदेशों का  कड़ाई  से

 प्रवर्तन  ate  चोर  बाजारी  ate  अन्य  समाज  विरोधी  गतिविधियों जिससे  अत्यावश्यक  वस्तुतया

 की  सप्लाई  पर  प्रभाव  पड़ता  में  पड़ने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  orate  सुरक्षा  भ्रनुरक्षण  प्रीमियम

 971  11.0 न्
 अधीन  ग्र धि कारों  का  प्रयोग ।

 6.  तिलहनों  कौर  तेलों  के  स्टाक  की  सट्टेबाजी  के  लिए  जमाखोरी  पर  रोक  लगाना  ate  तिलहनों  /

 तेलों  के  स्टाक  की  घोषणा  उनके  मलय  का  प्रदर्शन  करने  के  लिए  व्यापारियों  are  मिल मालिकों  को

 आदेश  देना  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  मण्डियों  में  चीनो  तथा  बासमती  चावल  के  बढ़े  हुए  मूल्य

 7551.  को  प्रबोध  चन्द्र  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचार-पत्तों  में  प्रकाशित  इस  प्रकार  के  समाचारों  की  दिलाया

 कि  चीनी  शर  बासमती  चावल  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  मण्डी  में  बहुत  ग्रसित  मांग  है  कौर  इसके  लिए

 ग्राहक  मलय  प्राप्त  al  सकत  > @)  शौर

 ैं  9 यदि  तो  इनके  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पी०  7)  सरकार  को  अन्तर्राष्ट्रीय बाजार  में

 चीनी  कौर  बासमती  चावल  की  मांग  के  बारे  में  जानकारी  ||

 (a)  सरकार  का  चीनी  की  उत्पादन  खपत  की  जरूरतों  कौर  चल  रहे

 अ्रन्तर्राप्ट्री  मूल्यों  को  ध्यान  में  रख  कर  समय  समय  पर  इस  वर्ष  निर्यात  की  जाने  वाली  चीनी  की  मात्रा

 की  समीक्षा  करने  कौर  उसका  निश्चित  करने  का  विचार

 बासमती  aaa  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  बासमती  चावल  उत्पादक  ज्या  का  सरकारों के

 परामर्श  से  1974-75  के  लिए  उत्पादन  कार्य कम  तैयार  किया  गया  |  इस  तरह  उनसे  निर्यात  के  लिए

 अतिरिक्त  50,000  मी ०  बासमती  चावल  लिया  जाएगा  जोकि  भारतीय  wera  निगम  द्वारा  लेवी  से

 एकत्रित  मात्रा  wie  इस  प्रयोजन  के  लिए  खले  बाजार  की  खरीदारी  की  मात्रा  के  अलावा  होगा  |

 Contribution  of  India  for  Desilting  of  Suez  Canal

 7552.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  desilting  of  Suez  Canal  is  under  consideration

 the  total  estimated  expenditure  to  be  incurred  thereon (b)  if  so

 (c)  whether  the  Government  of  ia  also  propose  to  contribute  their  share  to  that

 expenditure

 (d)  is  so,  the  amount  pronosed  to  be  contributed;  and

 (e)  the  benefit  likely  to  accrue  to  India  ?
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 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Pranab  Kumar

 Mukherjee):  (a)  According  to  the  information  av  milable.  the  Suez  Canal  Authority  of  the
 Arab  Repubiic  of  Egypt  is  considering  desilting

 0 of  uez  Canal.

 (b)  Not  known

 (c)  The  Government  of  India  have  not  as  yet  been  approached  for  any  contribution  for
 this  purpose

 (d)  &  (e):  Do  not  arise

 तम्बाकू  के  लिए  न्यूनतम  मलय  निर्घारित  करना

 7553.  श्री  to  भाई०  कृष्णन  :  क्या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारतीय  area  विकास  परिषद  ने  उत्पादक  स्तर  पर  तम्बाकू  के  न्यूनतम  मूल्य

 at निर्धारित  करके  तम्बाक  उत्पादकों की  आधिक  अवस्था  सुधारने की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  at  तो  उसकी  रूप  रखा  क्या

 n
 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  अण्णयासाहिब  पो०  तथा  भारतीय

 तम्बाकू  विकास  परिषद  उत्पादक के  स्तर  पर  न्यूनतम  मलय  निर्धारित  करके  उत्पादकों  की  ऑआ्थिक्र

 स्थिति को  सुधारने  के  लिए  समय  समय  पर  कुछ  सिफारिशें  करती  रही  2  झ्र ौर  स्थिति  के  अनुसार

 म्रावश्यक  उपचारिक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 प्रोजेक्ट  परियोजना  att  शेरों  का

 7554. ot  राजदेव  सिंह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  में  बाघों  की  संख्या  जो  1930  में  लगभग  30,000  चिंताजनक  रूप

 स  घटकर  1972  में  लगभग  1800  रह  गई

 s
 क्या  तेजी  से  समाप्त  हो  इस  राष्टीय  पर  के  संरक्षण  के  लिए  एक  टाइगर

 नामक  परियोजना तैयार  की  है  जिसके  अन्तर्गत  देश  के  विभिन्न  भागों में  भिन्न-भिन्न  जलवायु  ak

 प्राकृतिक  अवस्था द्र ों  वाले  नौ  वनों  को  अ्रध्यप्रन  हेतु  चुना  गया है  ताकि  इस  पण  को  जीवित  रखने

 लिए  अ्रपेक्षित  वातावरण  तैयार  किया  जा  सके

 तो  क्या  शेरों  की  समाप्त-प्रायः  नस्ल को  संरक्षण  बढ़ावा  नहीं  दिया  जा  रहा

 ग्रोवर

 गुजरात  के  गीर  वनों  में  पाये  जाने  वाले  शेरों  के  प्रति  उत्साह  न  दिखावे  जाने  के

 क्या  कारण  ्
 >  ¢

 gle  मंत्रालय  में  राज्य  dat  (st  बी० पी०  जी  हा

 जी  ati

 त  था  भारतीय  बाघों  की  रक्षा  में  बड़ा  उत्साह  दिखाया  जाता  है  ake  गुजरात  के

 गीर  वनों  में  इनकी  संख्या बढ़ने  की  सुचना  मिली
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 बिड़ला  प्रौद्योगिकी  कौर  विज्ञान  पिलानी  का  antes  बजट

 7555.  श्री  शिवनाथ  fag:  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिड़ला  श्रौद्योगिकी  at  विज्ञान  पिलानी  का  विधिक  बजट  कितना  2;  ate

 गत  तीन  वर्षों
 की  प्राप्तियों  का

 स्रोत
 कया

 था  कौर  किन-किन  मदों  थर
 व्यय  किया  गया

 ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sito  ०  एस०  नुरुल  :  विवरण

 सभा  पटल  पर  रख  दिया गया

 विवरण

 ण  गी  नत  क

 1970-7]  1971-72  1972-73

 ee  eee

 बजट  बजट  मूल  खच
 मूल  खच  मूल  खर्चें

 व्यवस्था  व्यवस्था  व्यवस्था

 ——  oe.

 लाखों

 ऑ्रावर्ती  71  9  54.94  72,53  58.05  80.11  60  79
 or

 9  79  88  4.50  4.93  3.00  5  48
 निट डि

 कुल  $1.  8  G4.  82  77.03  62  98  83.11  66  27

 बाण  re

 ma  के  साधन

 छात्रों  से  शुल्क

 स्टाफ  क्वार्टरों से  किराया

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से

 श्रनुदा न  तथा  छात्रवृत्तियां

 शेयरों पर  लाभांश

 नियत  ware  तथा  ऋणपत्नों  पर  सूद

 प्रदान

 खर्चे  के  मद

 स्टाफ  के  लिए  वेतन  तथा  भत्ते  संस्थागत

 | र्  तथा  स्वर्ण  1
 परीक्षक  शुल्क

 |
 |  तथा  wey  फुटकर  छात्रावास  खर्चे

 मैगजीन्स
 कर्मचारियो ंके  जल  तथा  फुटकर

 पुरी  फीस  माफी
 |  खर्चे  शामिल  हैं  ।)

 शासी  निकाय  सदस्यों  के  लिए  यात्रा  भत्ता/दिनिक  |

 भत्ता  खां
 ा क  oy  ae  er
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 अधिक  ज  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  सर्वेक्षण  के  लिए  हेतु  केन्द्रीय  नियतन

 7556.  देवेन्द्रनाथ  माता  कया  कृषि  मंत्री  ह  बताने  की  करेंगे  कि

 राज्यवार  अधि  ||  उपज  कार्यक्रम  क  मूल्याकन क्या  केन्द्रीय  सरकार ने  गत  तीन  वर्षों  में

 सर्वक्षण  के  लिए  कितनी  योजनाओं  का  वित्तीय  पोषण  किया  है  ;

 गया उक्त  अवधि  के  दौरान  योजना  के  far  राज्यवार  कुल  कितना  नियतन  किया

 1974-75  मे  इस  योजना  के  अवगत  किताब-क्रिस्तान  धनराशि  मंजूर

 की  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अष्णासाहुब  पो  ०
 )  पिछले  तीन  वर्षों  (1971-72

 से  1973-74)  के  दौरान  अधिक  उपज  किस्मों  के  कार्यक्रम  के  मूल्यांकन  सर्वेक्षण  के

 नियोजित  योजना  के  रूप  में  शतप्रतिशत  वित्तीय  सहायता  दी  गयी

 _ बर्ष  1971-72  से  के  तीन  वर्षो ंके  दौरान  2  योजना  क  अन्तर्गत  राज्य  का  जा  कल

 वित्तीय  सहायता  दी  उसका  राज्यवार  विवरण  में  दिया  गया  |  में  रखा

 गया  |  देखिये  सख्या  एल  टी०  6779  74

 ज्यों  A  रखी  1973-74 उपयुक्त  योजना  1974  के अ्रन्त तक चलेगी
 तक

 चलेगी  ताकि  विभिन्न

 के  लिए  ग्रां कड़े  एकत्न  करने  का  कार्य पूरा  किया जा  सके  इस  योजना के  अर  त  6  महीने  की  अवधि  के

 लिए  विभिन्न  राज्यों  को  जो  राशि  दी  जानी  है  उसका  विवरण  में  दिया  गया  हा  में

 रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  zTo  6  443d  [74]

 gat  राज्यों  के  सहकारिता  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें

 7557.  ort  देवेन्द्रनाथ  माता  :  क्या  कृषि  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा ਂ  करेंगे  कि  :

 gat  राज्यों  के  सहकारिता  मंत्रियों  के  गोहाटी  में  अक्तूबर  1973  में  कन्ना  सम्मेलन 1.0

 में की  गई  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  vat  कार्यवाही की  गई  है  ;  और

 इस  समय  इन  राज्यों में  सहकारिताएँ की  संख्या  क्या  है

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  शिन्द े)  और  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  में  रखा  गया  ।  संख्या  एल  टो  6776/74]

 १७ ज 6५  में  ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  ca  कार्यक्रम  के  प्रस्तुत  कार्य  संबंधी  समिति

 7558.  श्री  शिवनाथ सिंह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान में  झन  जिले  के  लिए  ad  1972-73  शौर  1973-740  दरत  योजना के

 marta  कार्य  की  देखभाल  उसका  मूल्याकन  करने  वाली  समिति  का  गठन  क्या  है  ;
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 वेनिस  eR  ne

 उक्त  समिति  की  बैठकें  कितनी  बार  हुई  कौर  किन-किन  तारीखों  को  कौर

 जिला  अधिकारियों द्वारा  इस  योजना  में  रुचि  न  लिये  जाने  at  बैठकें
 के

 न
 बुलाये

 जाने के  कारण  aga  बड़ी  धनराशि  वापस  करनी  पड़ी  ae  उसका  उपयोग  नहीं  जा  सका

 कौर  यदि  हां  तो  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  से  राज्य  सरकार  से  सुचना

 एकत्न  की  जा  रही  है  ौर  प्राप्त  होने  पर  सारा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बिडला  इंस्टीट्यूट  श्राफ  टेक्नॉलोजी  एंड  पिलानी  द्वारा  प्राप्त  चन्दा

 7559.  श्री  शिवनाथ  सिंह  :  कया  समाज  कल्याण  कौर
 संस्कृति  मंत्री

 मह
 बनाने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिड़ला  इंस्टीटयूट  are  टेक्नालॉजी  एंड  पिलानी  को

 बिड़ला  ag  की  विभिन्न  व्यापार  संस्थाओं  तथा  अन्य  व्यापार  संस्थापकों  से  धन  तथा  अन्य  रूप  में

 कितना  चंदा  मिला  कौर  किस  उद्देश्य  के
 लिए  ,

 क्या  प्राप्त  धन  राशि  उसी  उद्देश्य  के  लिए  व्यय  की  गई  aha  उद्देश्य  के  az

 प्रात  हुई  थी  तौर  यदि  नहीं  तो  किस  लेखें  में  राशि  विना  उपयोग  के  पड़ी  है  ?

 समाज  कल्याण  site  संस्कृति  मंत्री  एस०  नूरूल  :

 1970-71  1971-72  1972-73  प्रयोजन दातों
 के  नाम

 oe

 लाखों

 नकद  दान  प्राप्त

 ग्वालियर  रेन्स  सिल्क  एण्ड  मैन्युफैक्चरिंग  )
 20  00  20.00  20.00  वैज्ञानिक

 कं०  नागदा/बिरला  नगर  भ्रनुसंधान के
 लिए

 सेनचरी  स्पिनिंग  एंड  20.  00  20.00

 मैन्यूफैक्चरिंग  कूण  लीं  बम्बई

 विरला  बात्मल्टेंटस  प्रा  लि०  बम्बई  25  L.00  00

 हिन्दुस्तान  भ्रल्मीनियम  कारपोरेशन  लि  रेण कट  20  00  20.00  20.00

 सनत  प्रांजीवन  बंबई  0.25  0.50

 20.00  20.00 Ho  सी ०  मिल्स  कं ०  बिरलानगर

 पिलानी  इनवेस्टमेंट
 विरला नगर  5.00  5.00

 गर वालि यर

 er  ee  ere  ee  ee  ee

 62,25  66,25  90.50

 ee

 ञ
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 नकद  दान  प्राप्त  1970-71  1971-72  1972-73  प्रयोजन

 बिरला  एजूकेशन  ट्रस्ट ,  32.845  अनुसंधान

 के  अलावा

 कार्यकलाप  के

 लिए

 39.855 के  ०सी  ०  ट्रस्ट

 बिरला  अकादमी  0.  40
 ———  ee  A

 62.65  66  25  163.20
 ane

 नकद  के  अलावा प्राप्त  दान

 एंड  डिवैन्चरस )
 59.13 बिरला  एजुकेशन  ट्रस्ट

 1.73 के ०  सी०  ट्रस्ट

 31.86
 ee

 (1)

 a  mo  A शाए  शन  re
 1970-71  1971-72  1972-73

 रुपय  लखा

 धन  प्राप्त  62  25.0  66.25  “40  30
 ard

 धन  aq  93  20  27.  90  ot  4d
 ह I  gmap

 शेष  धन  39  05  38.35  58.73

 संस्थान  के  अनुसार  यह  शेष  राशि  अनुसूचित  बैकों  में  प्राथमिक  तौर  पर  जमा  रखी
 ग  जाती

 (ii)  म्रतुसंघान  के  अतिरिक्त  संस्था  के
 कार्यकलापों

 के  लिए  प्राप्त  )  दान  कौर  उसी  प्रयोजन

 के  लिए  व्यय

 1970-71  चानक  i472-73
 a oy

 रुपये  लाखों  में  )

 धन  प्राप्त  0.40  72  70

 धन  aa  0.40
 Ata  ets  ett  mt

 शेष  धन  72
 ere

 जमा  एवं  चालू  खाते  में  रखा संस्थान  के  भ्रनुसार  शेष  धन  अनुसूचित  ant  में  आवधिक

 जाता  है  ate  राशि  का  एक  छोटा  भाग  खजांची के  पास  रोकड़  में  रखा  जाता
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 लिखित  दत्त
 बाख

 1896 -----  जन

 उत्तर  कनारा  में  सना  का  बन्दरगाह  के  रूप  में  विकास

 7560.  श्री  बोझ  ato  नायक  :  कया  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री यट  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  कनारा  में  बिना  को  बन्दरगाह  के  रूप में  विकसित  कर  की  संभावनाएं

 ir  कौर

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  का  प्रस्तावित  परिव्यय  कितना  है
 ?

 नि वहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )  :  )

 प्रशन  का  कर्नाटक  में  कार्रवाई  पत्तन  के  विकास  से  संबंध  कर्नाटक  सरकार ने  हमें  सलाह  दी  है
 कि  कारवाई  में  बन्दरगाह  विकास  के  लिए  काफी  संभावनाएं  हैं  कौर  1974-75  के  दौरान  257.  24

 लाख  रूपये  के  परिव्यय  का  अनुमान  है  ।

 दिल्लो  महानगर  क्षेत्र  में  पटरियों  पर  नई  दुकानें

 7561.  श्री  ato  ato  नायक  :  क्या  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें कि

 दिल्ली  महानगर  क्षेत्र  में  पटरियों  पर  कितनी  नई  दुकानों  की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा

 कितनी  नई  दुकानें  बनायी गई  हार

 इनका  निपटान  किस  प्रकार  करने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  कौर  amma  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ठोस  :

 तथा  सुचना  इस  प्रकार  > 2

 नई  दिल्लो  नगर  पालिका

 नई  दिल्ली  पालिका  क्षेत्र  में  पटरी  पर  78.0  oer  क  निर्माण  किया

 गया  हैं  ।  इन  दुकानों  के  आवंटन  के  बारे  में  सुस्पष्ट  नीति  का  निर्धारण  प्रभी  नगर  पालिका  द्वारा
 किया  जाना है  |

 दिल्‍ली नगर  निगम

 लाभकारी  परियोजना  स्कीम  के  अंतर्गत  पटरियों  पर  केवल  19  दुकानों  निर्माण  किया गया  है  ॥

 इनका  निर्माण 2-3  वर्ष  पुर्व  किया  गया  wa  इन  दुकानों  का  आवंटन 11  मास  के  लिए  मासिक

 लाइसेंस फीस  के  ara  पर  सार्वजनिक नीलाम  द्वारा  किया  जारहा  था  i  wa  यह  निर्णय  किया  गया

 खे है  कि  इनका  आवंटन  टेंडर  द्वारा  वर्षों  के  लिए  मासिक  लाइसेंस  फीस  के झाधार  पर  किया  जाये  ।

 विश्वविद्यालय

 7562.  बो
 ०

 वो
 ०

 नायक  :  कया  समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  शिक्षा  मंत्रालय  ने  पश्चिमी  देशों  के  ‘ay  विश्वविद्यालय  की  तरह  कोई

 विद्यालय  स्थापित  करने  पर  विचार  किया  2;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है
 ?

 we समाज  कल्याण  कौर  we  कृति  मंत्रो  एस०  सुरुल  :  जी  नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सांविधिक  तथा  संशोधित  राशन-व्यवस्था  के  marie  जनसंख्या

 7563.  श्री  डी ०  वी ०  चन्द्र गौडा :

 श्री  एम०  एस०  पूरी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पूर्ण  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  के  gaia  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोग  शामिल

 किए  गए
 >
 (९  ;  कौर

 संशोधित  राशन-व्यवस्था  के  अंतर्गत  लोग  शामिल  किए  गए  हैं  तथा  प्रत्येक  राज्य

 में  कितने  खाद्यान्न-गोदाम  हैं  ate  उनकी  क्षमता  कितनी  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  dat  अण्णासाहिब  पी ०  :  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  केवल

 पश्चिमी  बंगाल  के  कलकत्ता  शहर  कौर  औद्योगिक  नगरों  के  दुर्गापुर-श्रासनसोल  सर्प  महाराष्ट्र
 के  बम्बई  शहर  में  लागू  पश्चिमी  बंगाल  में  सांविधिक  राशन  व्यवस्था के  अंतर्गत  90,  30  लाख
 संख्या  arta  जबकि  महाराष्ट्र  में  81. 88  लाख  जनसंख्या  कराती  है  ।

 देश  के  शेष  भाग  में  उपभोक्ता  उचित  मूल्य  की  दुकानों  घ  अ्रलावा  खुल  बाजार

 से  ग्र नाज़  खरीद  कर  अपना  श्रावश्यकताशओओं की  पूति  करते  सरकारी  वितरण  प्रणाली के  अधीन
 कराने  वाली  जनसंख्या  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  खाद्यान्न  गोदामों  की  संख्या  उनकी  क्षमता  से  सम्बन्धित

 नाफा
 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  wiz  सेसा  ना  Yo  पर  रख  दी  जाएगी

 विधान  मंडलों  में  विकलांग  का

 7564.  Mt  डी०  ato  चन्द्र गौड़ा

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र
 :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नेत्रहीनों  ने  यह  मांग  की  हैकि  देश  में  प्रत्येक  विधान  मंडल  में  एक  विकलांग

 को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाए  ;  श्र

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  श्रराविद

 हां  ।

 इस  सुझाव  व्यवहार  नहीं  समझा  गया

 Non-supply  of  Wheat  to  the  Border  areas  of  U.P.  and  Bihar

 7565.  Shri  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Agricultur  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  that  rice  and  wheat  2  ing  supplied  to  the
 border-areas  of  Uttar  Pradesh  and  Bihar;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 60



 22  भ्रप्रैल  1974  लिखित  उत्तर
 क

 (  ¢)  whether  Government  are  also  aware  that  a  restriction  has  been  impo  sed  in  the
 border  villa  ges  of  the  said  States  and  if  so,  the  nature  thereof  and  whether  such  restrictions
 have  led  to  various  corrupt  practices  prevailing  there;  and

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  steps  being  taken  by  Central
 Government  to  avert  the  food  crisis  being  faced  by  the  people  there?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):  (a)  to
 (d)  The  requisite  information  is  being  collected  from  the  State  Governments  and  will  be
 placed  on  the  Table  of  the  Sabha.

 केन्द्रीय  सद्य निषेध  समिति  को  बैठक

 7566.  श्री  अरविंद  एम०  पटेल

 श्री  बे कारिया  :

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  मद्य निषेध  समिति की  दिवसीय  बैठक  दिल्ली  में  हुई  कौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले ate  सरकार  का  विचार  इन्हें  किस  प्रकार
 ई  | ठ्

 शिक्षा  at  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  अरविद  :

 केन्द्रीय  मद्य निषेध  समिति  की  बैठक  नई  दिल्‍ली  में  26  1974  को  हुई

 इस  बैठक  की  मुख्य  सिफारिशों  विवरण  में  दी  गई  इन  सिफारिशों  की  जांच  की

 जा  रही है  ।

 वितरण

 मुख्य  सिफारिशों  को  सुची

 लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7566  दिनांक  22  1974  के  भाग  में  निर्दिष्ट  विवरण  पत्र  ।

 1.  मद्य निषेध  को  फिर  से  लागू  करने  का  संकल्प  दोहराया  गया

 2.  निम्नलिखित  उपायों  पर  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  पर  जोर  दिया  गया

 (1)  को  विशेषतयाਂ  आ  मिलने के  पर  लागू  करना

 (  ?  )  सार्वजनिक  स्थानों  पर  शराब  पीने  पर  प्रतिबंध  ।

 (3)  21  वर्ष  से  कम  आय  के  व्यक्तियों  द्वारा  शराब  पीये  जाने  पर  बिशेष  प्रतिबंध

 लगाना ॥

 (4)  मादक  पेयों  की  एल्कोहल  की  मात्ना  की  ताकत  में  कमी  करना

 (5)  नशीले  atc  मादक  पेंयों/श्रौषधघियों  के  उपयोग  पर  प्रतिबंध  टीचर  के  उपयोग  )

 पर  नियंत्रण

 3.  शराब  की  दुकानों  के  स्थानों  के  विनियमन  पर  जोर  दिया  wart  निम्नलिखित  स्थानों पर

 शराब  की  दुकानों  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 (1)  आराधना के

 (2)  शैक्षिक  संस्थाएं  ।
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 (3)  विशेषतया  हरिजनों  कौर  मजदूरों  की  बस्तिया ं।

 (4)  राजपथ  |

 (5)  मिल  श्र  फैक्टरियां  ।

 (6)  पैट्रोल  पम्प
 ।

 (7)  रेलवे  स्टेशन/यार्ड  तथा  बस  स्टेशन

 4.  शराब  पीकर  वाहन  चलाने  को  नियमित  करने  पर  बल  दिया  गया  |  विशेषतया

 (1)  मोटर  वाहनों के  ड्राइवरों  कौर  हवाई  जहाजों
 के

 पायलटों  के
 अतिरिक्त  रेलवे

 के ~
 पासिंग  स्टाफ  को  इसके  ड  लाया  जाए ॥

 a
 (2)  सख्त  जिनमें  लाइसेंसों  को  निलम्बन  शारिवा  रह  किया  जाना  शामिल  >

 लि  की

 व्यवस्था की  जाए  |

 (3)  की  जांचों को  लागू  क्या  जाना

 5.  शराब के  निर्माण  को  सरकार  द्वारा  अरपन  हाथ  में  लिए  जाने को  आवश्यक  नहीं  समझा

 ware  दिल्‍ली  के  wave  को  देखते  हुए  समिति ने  राज्यों  से  शराब  की  बिक्री  को

 हाथों  में  लेने  के  सुझाव  को  अपनाने  की  सिफारिश  की !

 6.  शराब  संबंधी  विज्ञापनों  पर  कान्ती  प्रतिबंध  लगाने की  सिफारिश  की  गई  ।  संभव

 हो  तो  इस  विषय  पर  केन्द्रीय  कानून  की  सिफारिश की  गई

 शराब  पीने  के  स्वास्थ्य पर  विशेष  दल  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  की  जांच  अपेक्षित है  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  at  उपसमिति  गठित  की  उसने  कार्य  के  लिए  विशिष्ट  जातों  का

 उल्लेख  करने  के  साथ-साथ  हराव  पीने  के  स्वास्थ्य  पर  कुप्रभावोंਂ  के  प्रचार  के  लिए  भी  उपायों

 को  प्रस्ताव  करना  चाहिए  ।

 8.  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  पर  पत्र  व्यवहार  द्वारा  विस्तृत  विचार  किया

 जाना  निश्चित  किया  गया  क्योंकि  उनके  अनेक  प्रकार  के  तात्पर्य  थे

 9.  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  प्रस्तावित  विशेष  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया  सिफारिश

 की  गई  है  कि

 (1)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  शराब  बेचा  जाना  बंद  किया

 (2)  आदिवासियों  को  अपने  स्वयं  के  सामाजिक  उपयोग के  लिए  अपनी ही  शराब

 बनाने की  इजाजत  दी  जानी  परन्तु  उसका  वाणिज्य  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग
 न  किया  तथा

 (3)  जिन  स्थानों  में  परम्परागत  रूप  से  शराब  बनाने  का  रिवाज  नहीं  वहां  यदि  आवश्यक

 हो तो  सरकारी  दुकानों  के  द्वारा  शराब  बेची  जानी

 10.  मच्यनिषेध के  लिए  शैक्षिक  प्रचार  को  मजबूत  किया  जाना  विशेषतया

 (1)  स्कूलों/कालेजों  के  पाठ्यक्रमों  में  उचित  व्यवस्थाएं  की
 तथा

 (2)  राज्यों  ने  शैक्षिक  प्रचार  के  लिए  आबकारी  राजस्व का  एक  भाग  अलग  रखना

 चाहिए  ।
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 11.  कार्यान्वयन  में  सुधार  करने  के  लिए  झ  aria  मी  जाती  चाहिए ।  विशेषतया

 (1)  प्रगति  के  संबंध  में  oceanic  रिपोर्ट  भेजी  चाहिए ;  तथा

 (2)  समन्वय  को  बढ़ावा  देने के  लिए  राज्य  स्तर  मद्यनिष्श  समितियां गठित  की  जानी

 चाहिए ॥

 पारादीप  पत्तन को  क्षमता

 CA 7567.  श्री  श्यामसुन्दर  म  ्  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पारादीप  पत्तन  में  इस  समय  कितने  जहाज  खड़े  करने  का  स्थान

 क्या  बम्बई  मंगलोर  की  भांति  इस  पत्तन  में  मालवाही  जहाज  खड़े  हो

 wi

 शतनराशि भारत  सरकार  द्वारा  पारादीप  पत्तन  पर  अब  तक  कितनी  पा  NUTT  व्यय  जा  चुकी
 य् G

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  पत्तन  लौह  झ्र यस्क  घाट

 पर  60,000  डी०  डब्ल्यू टी ०  मलिंगा  बोय  घाट  पर  12,000  डी०  डब्ल्यू  eho  के  जहाजों  को  संभाल

 सकता है  ।

 जी  माल  घाट  के  पुरे  हो  के  पश्चात ।

 पत्तन में  1-6-65 से  31-10-67 तक  भारत  सरकार  द्वारा  लगाया  गया  धन  8,11,  60,348

 रुपये  तत्पश्चात  1973-74  AH  20,45,  00,000  रु०  तक  के  ऋण  दिय  गये  हैं  जिसमें  72-73  में

 एक  करोड़  रुपये  का  अर्थो पाय  wha  शामिल

 न्यायालयों  में  भारतीय  कृषि  श्रनसंघान  परिषद्‌  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  संबंधी  अनिर्णीत  पड़े

 साले

 7568.  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ंकि  कि  क्या

 भारतीय  कृषि  adder  परिषद  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  होने  के  पश्चात  शिकायत  दूर  करने

 कें  लिए  भारतीय  कृषि  श्रतुसंघान  परिषद  के  कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  कोई  मामले  न्यायालयों  में

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी ०  हां  ।  भारतीय  कृषि  भ्रनसंधान परिषद्‌ परिषद्‌
 की  जांच  समिति  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  से  पहले  भारतीय  कृषि  wader  परिषद  के  कर्मचारियों ने

 अपनी  तथाकथित  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  जो  कुछ  मामले  पेश  किए  थे  वे  विभिन्न  न्यायालयों

 में  प्रभी  तक  श्रनिर्शित पढ़े  हैं  ।

 ठेकेदारों  को  बजाए  राज्य  आवास  निगम  दारा  सरकारो  भवनों  का  निर्माण

 7569.  श्री  श्यामसुन्दर  महापात्र  :  क्या  निर्माण  ake  aa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्यों  सरकार  सरकारी  भवनों  का  निर्माणकार्य  गैर-सरकारी  ठेकेदारों  को  देने  के  बजाय

 राज्य  aaa  निगम  को  सौंपने  की  बात  सोच  रही  है  ;

 63

 22  LSS/74—6



 Written  Answers
 es  Vaisakha

 2,  1596  (Saka)
 os

 क्या  देश  के  किसी  Tq  करके  देखा  गया  यदि  तो  उससे  कितना  लाभ

 अथवा  हानि  हुई ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  श्रोम  :  )

 यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  किस  प्रकार  के  राज्य  mare  निगम  से  तात्पयं  है  ।  किन्तु  निस्संदेह  राज्य  श्रावास

 are  हैं  जो  शीरानी  योजनाओं  का  निष्पादन  करते  हैं  ।  परियोजनाओं  भवनों  इरादी  के  निर्माण  कार्य  के  लिये

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  स्थापित  किये  गये  हैं  ।  निर्माण  कार्यों  के  लिए  जब  विज्ञापन

 किया  जाता  है  तो  ये  wea  पार्टियों  की  तरह  टेण्डर  भरते  हैं  अथवा  बातचीत  के  आधार  पर  कार्य  प्राप्त

 करते हैं  ।  सरकारी  भवनों  का  निर्माण  निजी  ठेकेदारों  की  बजाए  ऐसे  निगमों  द्वारा  करवाये  जाने  के  बारे

 में  कोई  निर्णय  नही ंहै  ।

 इस
 मामले

 में  लाभ  अथवा  हानि  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्र मंडलीय  देशों  के  शिक्षा  विशेषज्ञों  को  dow

 7570.  श्रीमती  सावित्री  श्याम

 श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी

 ब्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 राष्ट्र मंडलीय  देशों  के  शिक्षा  विशेषज्ञों  की  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  हुई  बैठक  में  एक

 समरूप  शिक्षा  नीति  की  सिफारिश  की  गई  है  ;  भर

 यदि  तो  देश  के  सभी  राज्यों  में  समान  रूप  से  राष्ट्रीय  शिक्षा  प्रणाली  लागू  करने  के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कार्य  वाही  की  जा  रही  है  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  gto  पो०  :
 मेनचेस्टर  विश्वविद्यालय के  सहयोग  से  राष्ट्रमंडल  सचिवालय  द्वारा  प्रायोजित  प्रौढ  शिक्षा  शौर

 राष्ट्रीय  विकास  पर  क्षेत्रीय  नई  दिल्‍ली  में  1974  में  gat  था  प्रौढ़  शिक्षा  के  प्रवर्धन

 के  संदर्भ  में  सेमिनार  ने  यह  सुझाव  दिया  कि  अनौपचारिक  कौर  औपचारिक  शिक्षा  का  सन्निकट  समन्वय

 तथा  एकीकरण  वांछनीय  है  ।  एशियाई  क्षेत्र  के  देशों  के  लिए  किये  गये  अन्य  सुझावों  के  साथ  साथ  इस

 >
 सुझाव  पर  संबन्धित  सरकारों  द्वारा  यथासमय  में  विचार  किया  जा  सकता  ट

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधीन
 चल  रही

 गैर-सरकारो  बसों  को  चालन-दर  में

 ata ्

 7571.  श्रीमती  साबित्री  श्याम

 श्री  जगन्नाथ

 क्या  नौवहन और  परिवहन मंत्री  यह  बताने
 की  क
 ै  ध  ठी  पा  करेंगे  कि

 :

 क्या  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  चल  रही  गैर-सरकारी  बसों  की  एसोसिएशन  ने

 भारत  सरकार  से  कहा  है  कि  ag  डीजल  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चालन  दर
 1

 रुपये से  बढ़ाकर  1  रुपया  65  पैसे  कर  दे  ,

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया
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 इस  वृद्धि  से  राजधानी  में  बस  यातायात  के  बारे  में  जनता  पर  कहां  तक  प्रभाव
 आर

 राजधानी में  मिनी  बसों  सहित  बसे  चलाकर  यातायात  के  भार  को  कम  करने  के  लिए
 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 ्र े  >

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  प्रणव  कुमार  जी  att

 दिल्‍ली  बस  परिचालक  संघ  ने  इस  संबन्ध  में  दिल्ली  परिवहन  निगम  के  प्रबन्ध  को  एक  अभ्यावेदन  दिया
 >  |

 मामला  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  ats  के  पास  शभ्रनिर्णित  पड़ा  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  rata  चलाई  जा  रही  प्राइवेट  बसों  के  मालिकों  को  देय  भाड़ा

 प्रभारों  मे  केवल  वृद्धि  से  सफर  करने  वाले  यात्रियों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगो

 दिल्‍ली  में  यात्रियों  को  पर्याप्त  बस  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  दिल्ली  परिवहन  निगम

 द्वारा  कई  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  निगम  ने  प्रभ  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सचिवालय  से  नगर  के  9  विभिन्न

 स्थानों  से  दस  मिनट  की  ग्रीन  लाइन  सेवा  शुरू  कीਂ  है  ।  निगम  का  उन  9  स्थानों  को  पोषक  सेवाएं

 चलाने  का  विचार  है  जहां  से  ग्रीन  लाइन  सेवाएं  wars  रही  हैं  ।  इसके  अलावा  निगम  ने  अपनी

 नियंत्रण में  परिचालनों  415  प्राइवेट  मिनी  बसे  चलाई  हैं  ।  अन्त  निगम  झपने  बेड़े  में  वृद्धि  करने
 के  लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  590  बसें  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  है  जिन  में  90  दोमंजिला  aa  भी

 शामिल  ।

 उचित  दर  को  दुकानों  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले  गेहूं  के  मृत्य  में  विधि

 7572.  श्रीमती  सा वित्रों  yaw

 श्री  नवल  किशोर

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  उचित  दर  की  दुकानों  से  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  किये  जाने  वाले  ag

 का  मूल्य  बढ़ाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  क्या  यह  मुख्य  वृद्धि  आयातित  गेहूं  पर  लागू  होगी  अथवा  स्वदेशी  गेहूं  पर

 शौर

 यदि  दोनों  प्रकार  के  गेहूं  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  जायेगी  तो  इसके  परिणामस्वरूप  उपभोक्ताओं

 पर  कितना  भार  पड़ेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णास।हिब  पी  ०  :  से  गेहूं  के  अधिप्राप्ति

 मूल्य  में  वृद्धि  होने  के  गेहूं  का  केन्द्रीय  निर्गम  जोकि  साधारण  किस्मों  के  लिए  90  रुपये

 प्रति  क्विंटल  और  बढ़िया  किस्मों  के  लिए  96  रुपये  प्रति  क्विंटल  को  बढ़ाकर  15  1974

 से  सभी  किस्मों के  लिए  125  रुपये  प्रति  क्विंटल  कर  दिया  गया  है  ।  यह  बढ़ा  निर्गम  आयातित

 शर  देशी  दोनों  ही  किस्मों  की  गेहूं  के  लिए  व्यवहार  है  ।  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेश  के  प्रशासनों

 को  कहा  गया  है  कि  बे  अपनी  स्थानीय  वितरण  लागत  को  मिलाकर  उचित  मुख्य  की  दुकानों  के  माध्यम

 से  दिए  जाने
 वाले  गेहूं  का  विक्रय  मूल्य  निर्धारित  करें
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 दिल्‍ली  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  TA  वाले  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित
 जनजाति

 के  छात्रों  को  रियायतें

 7573.  श्री  एम०  एस०  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बतान

 क्षा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  तथा  पब्लिक  विद्यालयों  की  संख्या  कितनी  तथा य

 कहाँ-कहां  स्थित  हैं  शौर

 ऐसे  विद्यालयों  दाखिले  के  समय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जन  जाति  के  छात्रों

 को  सरकार  द्वारा  क्या  रियायतें  दी  जा  रही  हैं

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग में  उप-मंत्री  डी०  पी०

 at  निम्नलिखित  स्थान
 दिल्‍ली  ate  नई  दिल्‍ली  में  10  केन्द्रीय  विद्यालय  ak  3  पब्लिक  स्कूल

 पर

 ee  ——

 ie  विद्यालय  पब्लिक  स्कूल

 हि  नाला  ee नाता

 1.  दिल्‍ली  केन्ट  थै  1.  मानने  बाराखम्बा नई  दिल्ली

 2.  2.  दिल्ली  पब्लिक  मगर

 नई  दिल्‍ली ।

 3.  एयर  फोर्स  सेन्ट्रल  सुब्रोतो  पाक

 के  दिल्ली  are

 ज  गज

 गाल  मिनट

 टैगौर  गाडन

 कराई  एन०  To  कालोनी

 आई०  कराई  टी०  न  दिल्ली

 जनकपुरी

 10  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  यू  जनकपुरी

 मामा  क्षेत्र  के  बच्चों  के  लिये
 )

 —

 केन्द्रीय  विद्यालय  केन्द्र  सरकार  के  स्थानान्तरण  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  लिए

 जिनमें  रक्षा  कर्मचारी  भी  शामिल  इन  विद्यालयों  के  प्रवेश  निगमों  में  भ्रनुसूचित  जातियों  ak

 अ्रनुसुचित  कबीलों  के  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  लिए  निम्नलिखित  भ्रष्टता  वर्गों  के  waar  प्राथमिकता

 की  व्यवस्था  अर्थात  स्थानान्तरण  रक्षा  स्थानान्तरणीय  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारी  तथा

 भ्रमित  भारतीय  सेवाओं  व  स्वायत्त  निकायों  के  अधिकारियों  के  बच्चे  and  कि  वे  प्रवेश  परीक्षा  में  रहता

 प्राप्त  कर  ले  इसके  शभ्रतिरिक्त  उन्हें  शिक्षा  शल्क  न  देने  की  भी  छट  प्राप्त  है  ।

 जहां  तक  पब्लिक  स्कूलों  का  संबन्ध  अनुमोदित  रिहायशी  स्कूलों  में  छात्रवृत्तियों  की  भारत

 सरकार  की  योजना  के  watt  15  छात्रवृत्तियां  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लिए  कौर  5  प्रतिशत

 छात्रवृत्तियां  भ्रनुसुचित  कबीलों  के  लिए  सुरक्षित हैं  |
 ॥
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 7574.  एम  ०  एस०  पूरी  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  पांचवीं  योजना  में  किन  किन  राज्यों  में  छात्रों  को  सातवीं  कौर  आठवीं  कक्षा  तक

 निःशुल्क  शिक्षा  देने  का  विचार  रखती  >
 @  ।

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी०

 उपलब्ध  सुचना  के  पश्चिम  बंगाल  के  कुछ  शहरी  क्षेत्रों  को  सभी  राज्यों  में  6-11  श्याम

 वर्ग  के  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  निःशुल्क  है  ।  are  की  जाती  है  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  aa

 तक  पं०  बंगाल  के  सभी  शहरी  क्षेत्रों  में  भी  इस  or  वर्ग  के  बच्चों  के  लिये  निःशुल्क  शिक्षा  सुविधाएं

 उपलब्ध कर  दी  जायेगी  ।

 उत्तर  उड़ीसा  att  पश्चिम  बंगाल  की  छोड़कर  ,  सभी  राज्यों  में  11-14  ad  के  आयु वर्ग वर्ग
 > ठ के  बच्चों  के  लिये  शिक्षा  निःशुल्क  ।  इन  तीनों  राज्यों में  भी  11-14  की  are  वर्ग  की  लड़ियों

 को

 शिक्षा  निःशुल्क  दी  जाती  है  ।  भ्र तु सुचित  जातियों  जन  जातियों  जैसे  कुछ  वर्गों  के  बच्चों को
 भी  निःशुल्क  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  है  आशा  है  कि  इन  तीनों  राज्यों  में  पांचवीं  प्रायोजना  के  दौरान

 इसी  वायु  वर्ग  के  सभी  बच्चों  के  लिखे  निःशुल्क  शिक्षा  की  व्यवस्था  कर  दी  जो  धन  की  उपलब्धता

 यर  निर्भर  करता  है  ।

 उड़ीसा  में  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कृषि  तथा  इस  राज्य  में  आदिवासियों  को  ऋण

 सुविधायें

 7576.  श्री  गिरिधर  :
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  कृषि  विकास  करने  हेतु  केन्द्र  को  कौन-कौन  सी  सिफारिशें

 भेजी

 आदिवासियों  तथा  निर्धन  कृषकों  को  कृषि  कार्यों  के  लिए  कण  देने  हेतु  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकार  क्या  कायंवाही की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  कृपि  विकास
 करने  हेतु  ऐसी  कोई  सिफारिशें  नहीं  भेजी  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1973  में  भारत  सरकार

 को  राज्य  के  कृषि  तथा  संबन्ध  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  का  मसौदा

 F-_ भेजा  था  ।  इन  प्रस्तावों  में  ये  शामिल  (1)  कृषि  जिनमें  कृषि  अनुसंधान  तथा

 क्राप  लघु  wars  क्षेत्र  पशुपालन  कौर  मछली

 बन  विज्ञान  तथा  कृषि  भंडारन  तथा  गोदाम  व्यवस्था  शामिल  हैं  ;  (2)  सम्बद्ध

 जिनमें  सामुदायिक  कृषि  ऋण  तथा  ग्राम  विकास  का  ब्रिटेन

 शामिल  हैं  ौर  (3)  wea  सम्बद्ध  जिनमें  सिचाई  तथा  बाढ़-नियंत्रण  शामिल  हैं

 भारत  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  सावधानी  से  विचार  किया  था  कौर  पांचवें  योजना  शारवती
 y

 में  राज्य  में  कृषि  तथा  सम्बन्ध  कार्यक्रमों  का  विकास  करने  लिए  कुल  179  करोड़  रुपये  का  आवंटन

 अस्थायी  रूप  से  स्वीकृत  किया  गया  र  |
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 आदिवासी  तथा  गरीब  |  को ना  अधिक  मात्रा  में  कृषि  ऋण  देने  के  कार्य  को  सुविधाजनक

 बनाने  हेतु  उठाए  गए  कदम  नीचे  दिए  ग  ए

 अंश  पंजी  आवश्यकताएं  बंधक  प्रतिभूति  के  बिना  ऋण  कम

 मारजिन  तथा  अधिक  अवधि  में  वापसी  अदायगी  करना  शादी  जैसी  विशेष  चो  चौथी

 योजना  अवधि  में  शुरू  की  गई  को  पांचवीं  योजना  में  भी  जारी  रखा  जाएगा  ।

 2.  ऋण  संस्थानों  ने  वात  स्वीकार  कर  लीं  है  कि  कृषि  ऋण
 प्रतिभूति-ग्रभिमुख

 होने

 की  अपेक्षा  उत्पादन-्रभिमुख  होना  ।

 3.  जहां  विपणन  प्रबन्ध  पर्याप्त  रूप  में  सुलभ  किए  गये  हैं  वहां  कृषकों  को  कुक्कुट  प्राप्त

 जैसे  सहायक  धन्धों  के  लिए  2,000  रुपये  तक  और  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  3,500

 रुपये  तक  के  मध्यकालीन  सहकारी  ऋण  बिना  भूमि  की  जमानत  के  दिए  जाएंगे

 4.  इस  बात  के  लिए  भी  अनुदेश  जारी  किये  गय ेहैं  कि  प्राथमिक  कृषि  ऋण  सोसायटियां

 कुछ  परिस्थितियों  में  भूमि  को  बंधक  रखने  अथवा  भूमि  पर  भार  डालने  के  लिए  ame  किये

 बिना
 ट्रैक्टर  तथा  पावर  टिंसल  खरीदने  के  लिए  3,500  रुपये  से  अधिक  के  मध्यकालीन ऋण

 द  {

 5.  उन  किसानों  के  समूहों  को  अ्रधिकाधिक  मात्ना  में  कृपि  के  लिये  ऋण  उपलब्ध  होंगे

 जो  अलग-म्लान  ग्राधघार  पर  ऐसे  ऋण  नहीं  ले  सकते  हैं  ।

 6.  कृषि  पूरी  निगम  द्वारा  लघु  कृषक  सिचाई  श्रघिकारियों/सीमान्त  कूपक  एवं  द्वीपी

 श्रमिक  अ्रभिकरणों  द्वारा  तैयार  की  गई  योजनाओं  के  लिए  शत्  प्रतिशत  पूरी  की  सुविधा  दी

 जाएगी ।

 7.  ऋणों  की  जमानत  के  प्रयोजन  के  लिये  भूमि  के  विकास  के  पश्चात्‌  के  मूल्य  के  सिद्धान्त

 को  अपनाने  सें  जिस  अधिक  लाभ  के  होने  की  उम्मीद
 zs
 bed  उसके  संदर्भ  में  ही  ऋण  की  पात्रता

 निश्चित की  जाएगी  ।

 8.  स्थापित  किया  गया  ऋण  प्रत्याभूत  निगम  वाणिज्यिक  बैंकों  के  कृषि  ऋणों  कुछेक

 निर्दिष्ट  सीमाओं  तक  के  ऋणों  के  बारे  में  हुई  हानियों  के  75  प्रतिशत  भाग  तक  के  लिए  गारन्टी

 देगा ।

 9.  केन्द्रीय  सहकारों  बैकों  से  यह  wer  की  गई  है  कि  वे  राज्य  सहकारी aa  से  उनके

 द्वारा  लिए  गये  उधारों  की  बकाया  धन सशि  का  कम  से  कम
 20

 प्रतिशत  भाग  लघु

 सीमान्त  कृषकों/श्राथिक  रूप  से  कमजोर  कृषकों  के  लिए  सोसायटियों  को  दिये  गये  ऋणों  की

 बकाया  राशि  के  रूप  में  दिखाये  ।

 10.  वाणिज्यिक  बैंक  भी  कमजोर  जिनमें  लघु  कृषक  भी  शामिल  को  लाभ  पहुंचाने

 के  लिए  ब्याज  की  भिन्न-भिन्न  दर  की  योजना  को  अपना  रहे  हैं  ।

 11.  प्रतिभूति  के  बिना  फसल  ऋण  देने  के  सिद्धान्त  को  सहकारी  सोसायटियों  तथा
 ज्यिक  बैंकों  दोनों  ने  ही  स्वीकार  कर  लिया है  ।
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 12.  कृषि
 ध  विक  नाव को

 सहायक  eat  के
 ए

 दिये  जाने  वाले  ऋणों  हेतु  पुर नर वित  देने

 के  मार्ग  में  wa  वाली  रुकावटों  को  दूर  करने भ्र  भारतीय  रीजन  बंकर  को  मत्स्यपालन

 के  विरासत  की  योजनाओं  की  ऋण  अवश्य कता मों  को  करने  के  योग्य  बनाने  हेतु  उपयुक्त

 विधायी  संशोधन  किये  गये  शर

 13.  संबन्धित  राज्य  सरकारें  आदिवासी  विकास  अभिकरण  परियोजना  इलाकों  में  सहकारी  ऋण

 संस्थानों  को  पुनर्जीवित  करने  तथा  उनका  पुनर्गठन  करने  के  लिए  कदम  उठा  रही  ताकि  शादी
 वासियों  को  ऑ्रासान  शर्तों  पर  ऋण  मिल  सकें  ।

 14.  दभ्रादिवासी  धारण  परियोजना  इलाकों  में  विभिन्न  आर्थिक  विकास  area  को

 र्यात्वित  करते  ऑ्रशिकरण  निधियों  में  से  ॥  प्रतिशत  से  लेकर  00  प्रतिशत की

 दर  से  उपदान  प्रदान  किया  जाता  जो  wear  रूप  से  ऑ्रादिवासियों  की  ऋण  की  श्रावश्यकताश्रों

 को  कम  करता है  ।

 ऊपर-रायगढ़  सड़क woe  पर  बाधा  नदी  के  ऊपर  पुल  बनाने  के  लिए  ऋण

 सहयता

 7577.  श्री  गिरिधर  गोदामों  कया  नौवहन  और  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  सिफारिश  तथा  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 केन्द्रीय  सरकार  से  यह  प्रसिद्ध  किया  गया  है  कि  वह  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रमिक

 के  रवाना  गगडपुर-रायगढ़  सड़क  पर  बंधा  नदी  के  ऊपर  पुल  बनाने  के  लिए  ऋण  सहायता  दे

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  श्र

 उन  पुलों  तथा  सड़कों  के  नाम  क्या  पांचवीं  योजना  में  जिनके  निर्माण  के  लिए  ऋण
 ने  हेतु  उड़ीसा  सरकार  ने  सिफारिश

 नौजवान  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  39-Hat  प्रणव  कुमार  :  संभवतया

 नीय  सदस्य का  आशय  THAASITTIT ASH TM TIC HF Ta sara ga a2 सड़क  पर  गु नुपुर  पास  बंसीधर  पुल  से  है  ।  यह  पांचवीं

 योजना  में  श्रन्तररॉज्यीय  अथवा  आधिक  महत्व  के  राज  के  केन्द्रीय  '  सहायता  कार्यक्रम के

 सहायतार्थ  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  31  परियोजनाओं में  से  एक

 चूंकि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  oat  प्रारम्भिक  चरण  में  अतः  इस  समय  यह  बताना

 संभव  नहीं  ह  कि  पांचवीं  योजना  के  कार्यों  के  लिए  उपलब्ध  की  जाने  वाली  बहत  सीमित  धनराशि  में

 से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  सड़क/पुल  परियोजना  कहां  तक  शामिल  की  जायेगी  ।

 एक एक  विवरण  सेवन  है  ।  में  गया ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  6777/74]

 हरिपुरा के  आदिवासी  क्षेत्र  में  सहकार  समितियां

 7578.  श्री  सोरेन दत्त  क्या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  आदिवासी  क्षेत्र  में  कोई  भी  सक्षम  सहकारी  समिति  स्थापित  नहीं  की  गई
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 क्या  ग्रा दिवा सो  क्षेत्रों  में  काफी  बड़ी  arf  के  दुऋपयोग  के  कारण  सहकारी  समितियों

 z के  माध्यम  से  ae  ऋण  प्राप्त  करने  में  कठिनाइया ंपैदा  हो  गयी  @  शौर

 क्या  त्रिपुरा  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  सहकारिता  के  लिये  कोई  विशेष  व्यवस्था  करने  का

 प्रस्ताव टू  /

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पो  ०  शिन्दे  )  से  सुचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ate  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  आदिवासी  क्षेत्रों  में  विशेष  सहकारी  सोसायटियों  के  लिए

 केन्द्रीय क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  3  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  अभी  राज्यवार  नहीं  किया

 गया  है  ।  इस  के  अतिरिक्त  शभ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  सहकारों  राजदान  के  विस्तार  के  लिए  समन्वित

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तर्गत  एक  विशेष  काय क्रम  आरम्भ  किया  जिसके  लिये  अलग  म्रावंटन

 किया जा  रहा  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  चौथा  amar में  श्रीवास  संबंधी  लक्ष्य

 7580.  श्री  एस०  एन
 ०  fag देव

 :  क्या  निर्माण  ale  आवास  मंत्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पश्चिम  ama  में  केन्द्रीय  सहायता  से  चौथी  योजना  में  श्रीवास  संबंधी  लक्ष्य  पुर्णतया
 >
 ह  ate प्राप्त =

 यदि  तो  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  कौर
 ग्रा वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंतर

 श्री  ata

 सामा द  ण  योजनायें  राज्य  क्षेत्र  में तथा  चौथी  योजना  में  दो  योजनाओं के
 सभ

 थीं  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  दो  केन्द्रीय  क्षेत्र  योजनायें  कें  लिये  निम्नलिखित  केन्द्रीय  सहायता  दी

 हैं गई  थी

 —_p  ee

 केन्द्रीय  क्षेत्र  योजना  का  नाम  दी  गई  रेखीय  सहायता

 30  लाख  रुपये
 (1)  बागान  कर्मचारियों के  लिए  सहार सहायता  प्र प्राप्त  योजना

 11,166  स्थलों  का  विकास  करने (ii)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रीवास-स्थल देने  की

 योजना ।  के  लिये  4.85  लाख  रुपये  श्रीराम  के
 कराने

 ह

 इन  दो  योजनाओं  के  अन्तर्गत  कोई  विशिष्ट  लक्ष्य  निश्चित  नहीं  किये  गये  थे  ।

 चौथी  पंचवर्षी  योजना  में  पश्चिम  बगल  में  कृषि  उत्पादन  का  लक्ष्य

 7581

 श्री

 एस०

 एन०  सिह  दैव

 क्या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 बय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  में  कृपि  उत्पादन  का  लक्ष्य  पूर्णतया  प्राप्त क्या  चौथी  पंचवर्षीय

 कर  लिसा  गया
 x e  गौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?
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 लिखित

 उत्तर

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ध्रण्णासाहिब  पो  :  (¥)  नथा  —  i

 1973-74  के  वर्ष  चौथी  योजना  के  अन्तिम  चर्य  के  कृषि  उत्पादन  के  लक्ष्य  नीचे  दिये  गये  हैं

 ना

 मध्य

 1.  खाद्यान्न  लाख  मीटरी  टन  90.00

 2.  गन्ना  17.00 4.0

 3.  तिलहन  ”  ]  25

 4.  पटसन कौर  लाख  गांठें  43,00

 1973-74
 के  उत्पादन  के  क  भ्रतनेमाः ्  चालू  कृपि  वर्ष  की  समाप्ति  पर  gate

 1974
 में  किसी  समय  उपलब्ध  हो  सकेंगे  शौर  प्रभी  यह  कह  सकना  संभव  नहीं  है  कि  यह  लक्ष्य  पुरी

 ड
 तरह  प्राप्त  कर  लिये  गये  या  नही ं।

 पश्चिम  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  कृषि  अनुसंधान  योजनायें

 7582.  श्री  एस०  एन०  fag  देव  :  कृषि  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिम  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  में  कृषि  ग्रनुसंघान के  लिए  सरकार  ने  श्री  तक

 कौन  सी  योजनाएं स्वीकृत  की  हैं  ;

 योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  गत  तीन  वर्षों के
 तौर  कितनी  धनराशि  स्वीकृत

 की  ak

 इन  योजनाओं  के  बारे  में  योजना-वार  भारतीय  कृषि-प्रनुसंघान  परिषद्‌  का  योगदान  क्या

 it

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  से  सूचना  एकत्न  की  जा

 रही है  ate  जितनी  जल्दी  संभव  हो  सकेगा  उतनी  जल्दी  उसे  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा

 Meeting  of  Vice-Chancellors  of  Universities

 7583.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  31
 Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  his  Ministry  had  convened  a  meeting  of  all  the  Vice-Chancellors  of  the

 country  in  1973  or  1974  to  identify  and  resolve  various  problems  of  the  Universities  ;

 (b)  if  so,  the  main  points  thrashed  out  in  the  said  meeting  and  the  views  expressed  by
 the  Vice-Chancellors  to  remove  unrest  and  lawlessness  in  the  Universities  as  2150  the  re-

 action  of  Government  thereto;  and

 (c)  whether  such  a  meeting  is  proposed  to  be  held  in  the  near  future  also  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welf.  a  re  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan)  :(a)  to

 (c)  No  meetin  g  of  Vice-Chancellors  was  convened  cither  in  1973  orin  1974  sofar.  It  is

 ld  a  conference  of  the  Vice-Chancellors  in  July,  1974.
 proposed  to  ho
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 Answers

 ह  अ

 Number  of  Schools  and  Colleges

 7584.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Shri  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Primary  and  Higher  Secondary  schools  and  colleges  after  every
 one  lakh  persons  in  each  of  the  States;

 (0)  the  number  of  persons  after  every  University  in  each  of  the  States;  and

 (c)  the  figures  in  this  rezird  at  the  b2ginning  of  the  First  Plan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minisicy  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the  De-
 partment  of  Culture  (S4vi  D.P.  Yadav):  (a)  to  (c)  The  available  information  is  given  in  the
 enclosed  statements.  {Placed  in  Library.  See  No.  L.T.  6778/74]

 Percentage  Increase  in  Literacy  in  States

 7585.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Shri  Jagannathrao  Joshi:

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Walfare  8011  Culture  b2  pleas2d  to  state  the  per-
 centage  of  increase  in  literacy  in  each  of  the  States  during  the  last  three  years,  year-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  D.P.  Yadav):  Literacy  figures  are  collected  only  at  the  time  of
 each  decennial  census.  The  comparative  figures  showing  the  State-wise  percentage  increase
 in  literacy  in  1961  and  1971,  are  attached.  [placed  in  Library.  See  No.  L.T.  6779/74}.

 Allotment  of  Government  Accommodation  to  Class  1,  I,  [11  and  [४  Employees  of  Central
 Government

 7586.  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:

 Shri  Joshi:

 Will  212  Miaister  of  Works  and  Housinz  05  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  the  Class  1.  il,  111  and  1४  Central  Government  employees  working
 in  Delhi,  Bombay,  Calcutta,  Madras  and  Kanpur  who  have  not  been  allotted  Government
 accommodation;

 (b)  the  number  of  the  Central  Government  employees  of  each  of  these  categories  who
 have  not  bzen  allotted  accommodation  even  after  15  years  of  service;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  at  present  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the  Ministry
 of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (a)  to  (c)  The  Ministry  of  Works  and  Housing
 deals  only  with  the  general  pool  accommodation  and  not  with  the  accommodation  controlled
 by  other  Ministries/Departments  such  as  Defence,  Railways,  P.  &  T.,  etc.  The  general
 pool  accommodation  exist  in  Delhi,  Bombay,  Calcutta  and  Madras,  but  not  in  Kanpur.
 Allotment  of  accommodation  from  the  general  pool  is  made  not  on  the  basis  of  Class  of
 posts  held  by  Government  servants,  but  on  the  basis  of  pay  ranges  prescribed  for  different
 types  of  accommodation.  A  statement  showing  the  number  of  Central  Government
 employees  who  have  not  been  allotted  general  pool  residences  at  these  stations  and  the  num-
 ber  of  those  who  are  waiting  for  allotment  for  more  than  15  yearsis  attached.  [Placed  in
 Library.  See  No.  L.T.  6780/74).

 For  want  of  funds  and  other  resources,  it  is  not  possible  10  build  an  appreciabl  ¢
 number  of  quarters  in  these  cities  in  the  near  future.
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 22  1974  लिखित  उत्तर
 म  tee

 Demand  for  Nationalisation  of  Edible  Oi!  Factory

 7587.  Shri  Ramayatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleascd  to  state:

 (2)  Whether  Nav  Nirman  Samiti  of  Gujarat  has  written  a  letter  to  the  Prime  Minis-
 ter  demanding  nationalisation  of  edible  oil  factorics;

 (b)  if  so,  the  contents  of  this  letter;  and

 (c)  the  reaction  of  the  Government  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  B.P.  Maurya):  (a)  No  such
 letter  has  been  received  by  the  Prime  Minister’s  Secretariat.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 Increase  in  Amount  of  Scholarships  to  Students

 7588.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and
 Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  in  view  of  present  price  rise,  the  amount  of  scholarships  paid  to  student
 is  quile  inadequate;

 (0)  if  so,  whether  one  of  the  main  demands  of  the  students  agi  ating  in  various
 States  is  tor  increasing  the  above  amount;  and

 (८)  it  so,  Government's  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Shri
 D.P.  Yadav)  :  (a)  to  (c)  The  question  of  revision  of  the  rates  of  scholarships  is  receiving
 consideration.

 ऋके
 र

 के  खोजों  में  शात्मनिभरता

 7589.  श्री  पुरूषोत्तम  काकोडकर

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  चुकत्दर  के  बीजों  में  श्रात्मनिभ॑रता  लाने  के  लिए  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  कोई

 यदि  तो  क्या  योजना  प्  कह  चुकन्दर  के  बीजों  क  सुरक्षित  भंडार  बनाया  जाएगा ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रग्गासाहिब  पी०
 :  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  50

 एकड़  भूमि  पर  चुकन्दर  के  बीजों  की  ५ खेती  की  है  कौर  वर्तमान  मूल्यांकित  13  मीटरी  टन  की  मांग  की

 तुलना  में  औसतन  उत्पादन  15-20  मीटरी  टन  प्राप्त  हम्ना  है  ।  तीन  aah  के  चुकन्दर  के  बीज  का

 वार  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है

 1972-73  19. 5  मीटरी टन

 13.  |  मीटरी  टन 1973-74  थि

 फि  16. 1974-75  e  मीटरी टन  अनुमानित

 निगम  ने  चुकन्दर  के  बीजों  का
 15

 मीटरी  टन  का  सुरक्षित  भंडार  पहले  से  बना  लिया

 at

 73



 Written  Answcrs
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 April  22,  1974

 प्रहमदाबाद  में  परिवारों  के  विरुद्ध  हिंसात्मक  श्राल्दोलन

 7590.  पुरूषोत्तम  गडकर

 श्री  पी०  गंगादेव

 कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  परीक्षा  के  विरुद्ध  अहमदाबाद  में  हुए  हिसात्मक  श्रात्दोलन  की

 दिलाया गया  है  ;  ौर  |

 यदि  तो  क्या  विद्यार्थी  इस  वर्ष  परीक्षाएं  रह  करने  की  मांग  कर  रहे  हं

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पो०

 at  राज्य  सरकार  की  सूचना  के  ष्ह्  विद्यार्थी  श्रात्दोलन  के  परिणामस्वरूप मेडिकल  की

 अन्तिम  स्नातकोत्तर  माध्यमिक  स्कुल  प्रमाणपत्र  की  परिवारों  को  छोड़कर  बाकी  सभी

 परीक्षाएं  वैकल्पिक  कर  दी  गई  हैं  ।  राज्य  सरकार  ने  आगे  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  श्रीनिवास  परीक्षा ग्य ों

 के  विरुद्ध  wa  वहां  कोई  झ्रात्दोलन  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  में  कालेजों  को  कमी  का  आवंटन

 7591.  वीरेन्द्र  सिह  राव

 at  मुख्तियार  fag  मलिक

 कया  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  में  किन-किन कालेजों  को  रियायती  दरों  पर  कमी  आवंटित  की

 उक्त उक्त  भूमि  पर  किस  दर  से  प्रीमियम  लिया  गया  ;

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  ma  इन  संस्थानों  से  बढ़ी  दर  पर  अधिक  धनराशि

 लेने  का  प्रस्ताव है  ;

 यदि  तो  इन  संस्थाओं को  ऑ्रावंटित करते  समय  दिये  गये  बचन  से  मकर  जाने  के

 क्या  कारण  हैं
 ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण ate  र  लय  में  राज्य  मंत्रो  होम

 तथा  एक  विवरण  नीचे  रखा  |  प्रिंथालय  में  रखा  गया
 ।  देखिए  संख्या  एल०  ट  6781/

 74]  ।

 दल्ली  विकास  प्र तथा  द्वारा  किए  गए  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  इन  मामलों

 में  निष्पादित पट्टा  करारनामों के
 खण्ड  V  सरण  में  कमी  wt  की  वास्तविक लागत  तथा  न्यायालयों

 निर्णयानसार बढ़ोतरी  को  लेने  का  एक  प्रस्ताव  ।  सरकार  मामले  पर  बिचार  कर  रही
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 ३ 7592.  श्री  बिरेन्द्र  सिंह  राव

 मुख्तियार सिह  मलिक  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  राज्यवार  ट्रैक्टरों  की  कितनी  मांग

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  ट्रैक्टरों  की  आवश्यकता  होगी  ;  कौर

 त क्या  सरकार  ने  ट्रैक्टरों  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिपे  कोई  कार्यक्रम  ब  है  ale  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  कृषि-उद्योग  निगमों  तथा

 ट्रैक्टरों  के  देशी  विक्रताद्मों  के  पास  ट्रैक्टर  ate  नियंत्रण  area  के  अंतर्गत  रजिस्टर

 की  गई  मांग  के  पर  कौर  भूतपूर्व  सैनिक  एवं  रक्षा  कार्मिकों  के  पुनर्वास  के  महानिदेशक  तथा

 कृपि  सेवा  बहु-फसली  खेती  की  परियोजनाओं  शादी  की  अनुमानित  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  लगभग  60,000  ट्रैक्टरों  की  आवश्यकता  है  ।  मांग  का  राज्यवार  ब्यौरा

 सुगमता  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  थ  अनुसंधान  परिषद  ने  हाल  ही  में  प्रगामी  कुछ  वर्षों के  लिये
 विभिन्न  अ्रश्व-शक्ति  के  कृषि  ट्रैक्टरों  की  मांग  का  ग्रथित  Ts ना  sa  वैज्ञानिक  अध्ययन  किया  है

 पंचवर्षीय  योजना  की  प्रविधि  के  लिए  ट्रैक्टरों  की  मांग  का  9.0  निम्न  प्रकार  से  लगाया  है

 1974-75  45,000

 1975-76  52,000

 1976-77  60,000

 1977-78  68,000

 1978-79  78,000

 tre ge  ऋण

 303,000

 tt  aes  ed  ee  we  ay  ae  are  et

 इस  समय  17  एककों  को  प्रतिवर्ष  1,47,000  ट्रैक्टर  बनाने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  gt

 fez
 गये

 लाइसेंसों  की  क्षमता  का  अश्व-शक्तिवान  ब्यौरा  नीचे  गया  दिया  है  ———

 25  ग्रहण-शक्ति तक  46,000

 26-35  अ्रश्व-शक्ति तक  39,500

 36-50  अ्रश्व-शक्ति  तक  51,000

 50  शव-शक्ति  से  अधिक  10,500

 1,47,000
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 Written  Answers
 Vaisakha

 2,
 a  (Saka) rn  a

 at ome उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  वर्तमान  ट  विनिर्मा का  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  भी  दी  जा  रही

 (1)  ट्रैक्टरों  को  उद्योगोंਂ  की  सूची में  सम्मिलित किया  गया  2  ।  अत  सरकार  ट्रेक्टर

 विनिर्मातादओं  के  क्रमबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम के  म्रनुसार  पुर्जों  तथा  कच्ची  सामग्री के  प्रात

 के  लिये  उनकी  माँग  पुरी  करती  रही  है  ।  विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धि  के  प्रसूता  उन्हें  कु
 ऐसे  पैकों  के  mara  की  अनुमति  भी  दी  गई  है  जिनके  साथ  aga  कम  पुर्जों  की  आवश्य

 कता  पड़े  ताकि  वे  अपना  उत्पादन  बढ़ा  सकें  |

 (2)  सब  ट्रैक्टर  विनिर्माताद्ं  को  अपनी  लाइसेन्स  क्षमता  प्राप्त  करने  के  लिये  wafers  अतिरिक्त

 पूंजीगत  माल  के  लिये  लाइसेन्स  देकर  उनकी  सहायता  की  जा  रही  है  ।

  ्y
 (  )  धृतमान  ट्रैक्टर  विनिर्माताओं  को  art  अधिष्ठापित  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया

 जा  रहा

 प्रावश्यकतानुसार  तुलनात्मक  रूप  से  कम  डिवीजनों  के  साथ  विनिर्माण  करने  वाली  ऐसी  एककों

 प्रारम्भ  जो  इन  एककों  के  क्रमबद्ध  विनिर्माण  कार्यक्रम  के  अत नकल  cacti के  उत्पादन  को

 बढ़ाने के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  कृषि  श्रनसंधान  परिषद्‌  के  एक  दल  का  पश्चिम  बंगाल  का

 दौरा

 7593.  श्री  कुमार  सरकार  :  क्या  कृषि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद्‌  के  अनेक  दलों  ने  पश्चिम  बंगाल

 तक

 क ह  ei  मै

 तो

 किए  है
 ,  तो  प्रत्येक  दल  कहां-कहां  गया  शर  कब-कब  शौर  उसका  प्रयोजन  क्या यदि at

 mete  xx  मे  an  पीर  कोर

 उन  पर  wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब पी  ०  :  गत  वर्ष  भारत  सरकार  के

 सुझाव  पर  निम्नलिखित  अधिकारियों  के  एक  दल  ने  सुन्दरवन  के  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  किया

 (1)  श्री  एस०  बी०  पी०  कपास  विकास

 (2)  डा०  जी०  वी०  तिलहन  विकास  आ्रान्ध्र  प्रदेश  ।

 (3)  डा०  वी०  कपास  प्रौद्योगिकी-ग्रनुसंधान  |

 बम्बई  की  वनस्पति  निर्माता  परिषद  के  जन  अ्रधिकारी  श्री  एल०  ग्रह  थामे  भीं

 इस  दल  के  साथ  गए  ।  उनकी  रुचि  इस  क्षेत्र  में  सूरजमुखी  कार्यक्रम के  बार

 में

 +2  ग्रेड  19  3  तक  सुन्दरवन  क्षत्र  मिदनापुर  जिले  का  निरीक्षण
 इस  दल  ने  9  से  Lo  AA;

 किया  ।  इस  दौरे  का  उद्देश्य  इस  क्षेत्र  में  कपास  alt  तिलहन  फसलों  से  संबंधित  विकास  गतिविधियों

 के  विस्तार  के  लिए  सुझाव  देना  था  ।
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 22  अप्रैल  1974  लिखित  उत्तर
 —

 मोटे  तौर  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  गईं  i

 सबसे  पहले  जन  निकास  को  समस्या  हल  होनी  चाहिए  ।  इसके  लिए  खुली  aa  नालियां  उपयुक्त

 फासले  पर  बनायी  जानी  चाहिएं
 ।

 इस  कार्य  को  प्राथमिकता मिलनी  पावर  टिलर
 या

 छोटे  ट्रैक्टरों  की  व्यवस्था  होनी  ये  ट्रैक्टर  अधिक  संख्या  में  उपलब्ध  होने  चाहिएं ये
 कृषि-विभाग  से  या  कृषि  निगमों  से  भाड़े  पर  आसानी  से  उपलब्ध  होने  चाहिएं  ताकि

 समय
 पर

 भूमि  की  तैयारी  में  मदद  मिल  सके  ।

 किसानों  को  धान  की  पुरानी  ate  अधि  समय  में  तैयार  होने  वाली  किस्मों  की  जगह
 अधिक  उपज  वाली  तथा  जल्दी  पकने  वाली  धान  की  किस्में  जया  कौर  भाई

 उगाने  की  सलाह  देनी  नयी  किस्में  उगाने  से  कपास  की  जल्दी  gars  में  मदद  मिलेगी ।

 इस  क्षेत्र  के  लिए  जांची  गयी  धान  की  किस्मों  में  किस्म  सबसे  अ्रच्छी  पायी  गयी  है  ।

 मौजूदा  समय  में  किसान  कपास  की  केवल  किस्म को  उगा  सकते  एम०  सी  ०

 कौर  पी०  आर  दोनों  किस्मों  को  उगाना  बन्द  जा  सकता  क्योंकि

 एम०  सी०  किस्म  देर  में  तैयार  होती  है  पी०  कार  किस्म  छेदक  कीट

 कौर  अन्य  कीट-व्याधियों  के  aren  से  अधिक  प्रभावित  होती  हैं  ।  आरम्भ  में  सरकारी  फार्मों
 पर  कम  अवधि  में  तेयार  होने  वाली  नयी  किस्मों  जैसे--एम०  सी०  कौर  ज०  पर

 परीक्षण  किये  जा  सकते  हैं  ।  इन  परीक्षणों  में  प्रगति  आरर्वोरियम  किस्में  भी  शामिल की  जा

 कपास की  प्र्नाई ह  का  उपयुक्त  समय  waar  के  अन्तिम  सप्ताह  से  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह

 तक  है  ।  कपास  की  बुराई  इसी  समय  के  दौरान  निश्चित  रूप  से  कर  देनी

 एक  साथ  दो  कतारों  में  बुझाई  करने  की  तकनीक  को  काम  में  लाने  से  लाभ  होगा  ।

 पौध-संरक्षण  कार्यक्रम  की  तरफ  अधिक  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  कीट-व्याधियों  से  होने

 वाले
 नुकसान  को  कम  किया  जा  सके  ।  कपास  के  डॉडों  को  नुकसान  पहुंचाने  वाले  कीड़ों की

 के  लिये  फसल  की  बाजार  की  आरम्भिक  अवस्था  में  जल्दी-जल्दी  नाशक  carat

 at  छिड़काव  अधिक  कारगर  पाया  गया  ।

 कपास  के  पौधों  पर  प्लानोफिक्स  जैसे  हारमोन  का  छिड़काव  किया  जा  सकता  ताकि

 प्रत्येक  पौधे  से  oe  तरीकों  की  तुलना  में  अधिक  संख्या  में  डोडे  प्राप्त  किये  जा
 सकें  ।

 कपास  सुधार  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगत  काम  करने  वाले  विस्तार  कार्ये-कर्ताप्रों को  कपास  सुधार
 केन्द्र  सुरत  कौर  कोयम्बटूर  में  प्रशिक्षण  के  लिये  भेजा  जा  सकता  है  श्र  कपास  सुधार  निदेशालय

 बम्बई  द्वारा  भी  सेवाकाल  के  दौरान  कम-अ्रवधि  के  प्रशिक्षण  का  प्रायोजन  किया  जा  सकता

 झ्रागामी  मौसम  में  बुनाई  के  लिये  कपास  (  ह ह ह कुष्णा  के  शुद्ध बीज  कपास  विशेषज्ञ

 कृषि  अनुसंधान  पो०  श्री  जिला  अनप  प्रदेश  से  प्राप्त  किये  जा  सकते

 हैं  ।

 कपास  की  खड़ी  फसल  से  ह  बिजी  को  अलग  किया  जा  सकता  >  |  इसके

 कृषि  विभाग  अपने  ्  पर  झ्राधार-बीज के  संवर्धन  की  एक  योजना  तैयार  कर  सकता  ताकि

 बे  शुद्ध  बीज  के  लिये  साल-दर-साल  अन्य  संस्थानों  पर  निर्भर न  रहें

 77



 Written  Answers  April  22,  1974
 ee

 डा०  डी०  ALR  कपाल  पो०  राजस्थान  द्वारा  कपास

 >  हि ai  po  ऐसी  किस्में  विकसित  की  गयी  जो  विशेषरूप  से  लवणीय  परिश्रमी ह  दि दि  द  तयों  के  लिए  उपयुक्त
 Fy  सरकारी  फार्मों  पर  परीक्षण  के  लिये  इन  किस्मों  को  डा०  भण्डारी  से  प्राप्त

 किया  जा  सकता  है  ।

 सामान्य  ass  के  लिये  कपास  के  बीजों  को  किसानों  में  बांटन ेसे  पहले  ग्रस्ल  द्वारा  रुई

 रहित  a  dar  से  उपचारित  कर  लेना  चाहिए  ।

 प्रत्येक  धड  पर  कपास  से  बिनौला  निकालने  के  लिये  एक  लघु  हस्त  चालित  प्रयोगशाला

 की  स्थापना  भी  जा  सकती  है  ताकि  कपास  की  मोटाई  विभागीय  देख-रेख  में  की  जा  सके  ।  इस

 तरह  भ्रामक  वर्षों  में बुझाई  के  लिये  शुद्ध  बीज  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 अ्रगले  वर्ष  फसल  पर  कीट-व्याधियों  का  प्रकोप  न  हो  इसके  लिए  साक  सुथरी  खेती  तथा

 खेतों  की  सफाई  पर  ध्यान  देना  फ्ल  दुबारा  कीट-व्याधि  न  लगे  इसके  लिए  कयाम  को

 चुनाई  के  तुरन्त  बाद  ही  डंठलों  को  उखाड़  कर  जला  देना

 फास्फोरस  पोटाश  उर्वरक  कितनी  दूरी  पर  ae  कैसे  दिये  जायें  इसका  परीक्षण

 सरकारी  फार्मों  पर  किया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  नये  क्षेत्र  के  लिए  उपयुक्त  कृषि  विधियों  की

 जानकारी  मिल  सके  ।  फसल  खराब  होने  के  बावजूद  भी  किसान  को  नुकसान  न  हौसले  लिए

 aaa  पर  कृषि  की  मिश्रित  फसल  पद्धति  अपनायी  जाती  है  ।  (80  से  90  दिनों  में

 पकने  ate  जल्दी  तैयार  होने  वाले  सोयाबीन  को  कपास  के  साथ  सहयोगी  फसल  के  रूप

 में  उगाने  के  परीक्षण  किये  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  शुरू-शुरू में  ये  परीक्षण  केवल  फार्मों

 तक  ही  सीमित  होने  एफिड  के  प्रकोप  से  बचने  के  लिए  ह ह ह तोरिया  की

 बुराई  अक्तूबर  के  अ्रंतिम  सप्ताह  तक  अवश्य  कर  देनी

 कुसुम  से  बहुत  बढ़िया  किस्म  का  खाने  योग्य  तेल  प्राप्त  होता  है  ।  गर्त  सुन्दरवन  में  उगाने

 योग्य  यह  दुसरी  तिलहन  फसल  है  ।  कुसुम  मजबूत  जड़  प्रणाली  वाली  व  सूखा रोधी  सुरज

 मुखी  की  तरह  यह  भी  8.5  तक  के  पी०  एच०  मान  पर  भ्रमणी  तरह  उगाया  जा  सकती

 फिर  भी  सूरजमुखी  की  तुलना  में  कुसुम  में  कुछ  कमियां  भी  हैं--क्योंकि  जहां  yr  10  0

 दिन  में  तैयार  होती  है  वही  कुसुम  की  फसल  को  तैयार  होने  में  130  दिन  लग  जाते  हैं  ।  साथ

 ही  इसमें  तेल  की  मात्रा  भी  कम  यानी  केवल  32  प्रतिशत  होती  है  ।  फिर  भी  प्रतिकूल  दशाओं

 में  भी  सक्षम  होने  के  कारण  यह  सुन्दरवन  के  उन  क्षेत्रों की  फ़सील-प्रणाली  के  लिए  उपयुक्त  हो  सकती

 है  जट्टां  धान  की  कम  समय  में  तैयार  होने  वाली  किस्में  उगाया  जाती  हैं  ।  इन  क्षेत्रों में  कुसुम

 उगाने  के  लिए  कुछ  परीक्षण  करने  का  सुझाव  भी  दिया  गया  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  विचाराधीन  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  क्रमशः  कपास  आर  तिलहनी  फसलों

 के  लिए  सुन्दरवन  क्षेत्र में  एक  मुख्य  केन्द्र  कौर  मिदनापुर  में  एक  उपकेन्द्र  शामिल  किया  गया

 पश्चिम  बंगाल  में  खाद्य  तेल  का  उत्पादन

 सरकार  ् 7594.  को  शक्ति  कुमार

 श्री  To  के ०  एम  ०  इसहाक

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  पर्याप्त  मात्रा  में  तेल  का  उत्पादन  न  होने  के  कारण  राज्य

 को  इस  बारे  में  भ्रमण  राज्यों  पर  निर्भर  करना  पड़ता  है  ;
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 उत्तर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  a  बंगाल  में  कितनी  मात्रा  में  खाद्य  तेल
 का

 उत्पादन

 हुआ  ;

 उक्त  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  को  कितनी  मात्रा  में  तथा  कितनी  कीमत  के  खाद्य  तेल  की

 सप्लाई की  गई  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  खाद्य  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव

 भेजा है  ;

 यदि हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :
 जी

 पूंछी  गई  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है

 गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  को  केवल  निम्नलिखित

 ह  मात्रा  में  आयातित  तोरिया  के  बीज  सप्लाई  किए  हैं

 सप्लाई की  गई  मात्रा

 न
 )

 1971  29,329
 1972  44,708
 1973  थ  35,416

 अन्य  राज्यों  से  पश्चिम  बंगाल  को  सप्लाई  होने  वाले  अधिकांश  तिलहन  तथा  तेल  प्राइवेट  व्यापार

 के  माध्यम से  वहां  पहुँचते  हैं  ।  निम्नलिखित  सारणी  से  पता  चलता  है
 कि  1971-72  को  समाप्त  होने

 वाले  तीन  afar  वर्षों  में  विषय  में  आंकड़े  उपलब्ध  पश्चिम  बंगाल  को  रेल  द्वारा  कितने

 खाद्य  तिलहन  तथा  तेल  पहुंचे  हैं  :--

 es  ee
 टनों

 पश्चिम  बंगाल  में  कुन  प्रा
 प्रात*  किये  गये  तेल

 eee  ee

 1969-70  1970-71  1971-72

 i  et  os

 खाद्य  तिलहन

 14,728  11,840  12,420

 तोरिया बीज  तथा  सरसों  219,508  182,624  150,997

 1,985  1,501  1,402

 ata  तेल

 मूंगफली  तेल  28,875  42,367  48,772

 नारियल का  तेल  1,389  6,804 5,672

 *अन्य  राज्यों  को  भेजे  गए  तेलों  को  छोड़कर  प्रति  राज्यों  से  पश्चिम  बंगाल  को  भेजे  गए  तेल  |

 तथा  इस  मंत्रालय  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  gar  है  ।
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 a  care  ee.  eS

 चौथी  data  योजना  सें  मत्स्य  पत्तन  के  लिये  स्वीकृत  की  गई  राशि

 7595.  श्री
 शक्ति  कुमार

 सरकार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  मत्स्य  पत्तनों  के  राज्यवार  नाम  क्या  हैं  जिनके  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की

 अवधि  के  दौरान  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ;  शौर

 at  >  td इन  पत्तनों  के  कार्य  में  art  तक  कितनी  प्रा  क  @

 कृषि  संचालक  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पो ०  :  चौथी  योजना  के  दौरान

 मंजूर किये  गये  मछली  पकड़ने  की  बन्दरगाहों  के  राज्यवार  नाम  नीचे दे  दिये  गये  हैं  —

 राज्य  का  नाम  मछली  पकड़ने  की

 बन्दरगाह का  नाम
 eee

 चाँदीपुर

 पश्चिम  बंगाल  राम  चौक

 कोचीन

 मोपलाबे

 बराबर

 होनावर

 महाराष्ट्र  सैलून  डाक

 ग्रंदमान  फ़ॉनिक्स  बे

 लक्षद्वीप

 ae

 इसके  भ्र ति रिक्त  54  केन्द्रों  पर  छोटे  स्तर  पर  जहाजों  के  ठहराने  माल  चढ़ाने  की  व्यवस्था

 करने  के  लिये  राशि  मंजूर  की  गई  है  ।  इसके  मछली  पकड़ने  की  4  काफी  बड़ी  बंदरगाहों

 में  केरल  में  बलियापट्टम  विभिन्न  जोम  कौर  कर्नाटक  में  करवाड़  पर  चौथी

 योजना  से  पहले  प्रारम्भ  किया  gar  निर्माण-कार्य  जारी  है  ।

 करवाड़  कौर  कावरपट्टी  में  मछली  पकड़ने  की  बन्दरगाह  का  निर्माण-कार्य  लगभग  पुरा  हो

 गया  है  ।  वेरावल  कौर  टूटीकोरिन  में  काफी  निर्माण-कार्य  हो  चुका

 जबकि  मद्रास  ate  होनावर  में  यह  अभी  प्रारंभिक  अवस्था  में  परंतु  सेसुनडाके  और

 में  निर्माण-कार्य  प्रारम्भ  नहीं  gat  है  ।  सेसुनडाक  में  मछली  पकड़ने  की  बादशाह  के  लिये  4.74  करोड़
 रु०  की  राशि  मंजूर  की  गई  थी  ।  अब  इसके  प्रतिमा  मूल  अनुमानों  से  लगभग  10  करोड़  alas  हो  गये

 मत  सुविधाओं  में  कमी  करने  के  प्रश्न
 पर  विचार हो  रहा  है

 ।
 तराशा है  कि  राम

 चौक  में  निर्माण-कार्य

 शीघ्र  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |  बेरावल  मोपला  बे  पर  कुछ  कठिनाइयों

 का  सामना  करना  पड़ा  जिनहें  दूर  किया  जा  रहा  है  ।  झाम  तौर  पर  निक्षण  पोतों  की  क्षमता  कमी

 की  वजह  से  देरी  हुई
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 पश्चिम  बंगाल  द्वारा  स्वीकृत  ष्  सिचाई  योजनाएं

 7596.  शक्ति  कुमार  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  श्र  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  के  लिए

 स्वीकृत  लघ  सिंच  योजनाओं का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  योजना  का  लक्ष्य  क्या  है  तथा  प्रत्येक  योजना  से  कितने  गांव  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  पी ०  .  पश्चिम  बंगाल  तथा  विभिन्न  राज्यों

 के  लघु  सिंचाई  कार्यक्रमों  में  श्रामतौर  पर  सतही  जल  का  मोड़-संबंधी  नदी
 से

 पानी  पम्प  करने  की  राजकीय नलकूप  कौर  पम्पसेट  शादी  गैर-सरकारी निर्माण

 ज  शामिल

 )
 प्रायः  राज्य  में  लघ  सिंचाई  की  हजारों  योजनाएं  होती हैं  wk  ऐसा  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं

 जिससे  पता  चल  सके  कि  प्रत्येक  योजना  का  लक्ष्य  क्या  है  कौर  प्रत्येक  योजना  से  कितने  गांव  लाभान्वित

 हुए  हैं
 ।

 Madhya  Pradesh  Scheme  Re:  Accommodation  Problem  of  the  Landless  Agricultural
 Labour

 7597.  Shri  Hukam  and  Ka  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  0८  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  have  received  a  scheme  from  the  Madhya  Pradesh  Govern-
 ment  in  regard  to  the  accommodation  problem  of  the  landless  agricultural  labour;

 (9)  if  so,  the  features  of  the  scheme  and  the  funds  sought  by  the  State  therefor;
 and

 (c)  the  action  Government  have  taken  thereon?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the
 Ministry

 of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (a)  to  (c).  A  Central  Sector  schemes  for  provision
 of  free  house-sites  to  the  landless  workers in  rural  areas,  was  introduced in  October,  1971
 Under  the  Scheme,  House-sites  are  allotted  free  of  cost  to  landless  workers  in  rural  areas.
 The  workers  are  expected  to  build  houses/huts  thereon  out  of  their  own  resources  or  with
 such  assistance  as  the  State  Governments  or  other  voluntary  agencies
 might  give  them.  The  Scheme  has  been  transferred  to  the  State  Sector  from  the  commence-
 ment  of  the  Fifth  Five  Year  Plan

 Under  the  Central  Sector  Scheme,  some  projects  were  received  from  the  Government
 of  Madhya  Pradesh.  73  of  these  projects  for  providing  1,34,496  house-sites  in  the  district
 of  Tikamgarh  (7,752),  Bhopal  (5,615),  Indore  (14,332),  hhatarpur  (13,051),  Raisen  (16,920)
 Damoh  (15,153),  Guna  (16,029),  Ratlam  (6,428),  Sehore  (10,979),  Rajgarh  (9,106)  and  Dhar

 (19,  131)  have  been  approved  at  an  estimated  cost  of  Rs.  199.63  lakhs.  A  sum  of Rs.  49.91

 lakhs  has  been  released  to  the  State  Government  as  Central  grant-in-aid  during  1973-74
 in  advance  for  undertaking  the  execution  of  the  approved  projects.
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 Bar Aid  for  IDA  for  Intensive  Cattle  Kar!  ming  Milk  Production  in  Madhya  Pradesh

 7598.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar:

 Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  a  proposal  to  implement  Intensive
 Cattle-farming  and  Milk  Development  Project  in  the  nine  Western  Districts  of  Madhya
 Pradesh  with  the  aid  of  Rs.  46.78  crores  received  from  International  Agency  through  the
 World  Bank:  and

 (b)  the  time  by  which  the  said  project  would  be  approved?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  B.P.  Maurya)  (a)  &  (b):  Yes,
 Sir.  The  Government  have  such  a  project  under  consideration.  The  project  has  been
 presented  to  the  World  Bank  and  appraised  by  them  recently.  It  is  not  possible  to  state  at
 this  stage  what  the  total  outlay  of  the  project  would  be  or  when  it  will  be  approved.

 Demand  for  Enhancement  in  Amount  of  Scholarship  to  Research  Scholars

 Hukam  Chand  Kachwai:

 Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  e

 Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  research  sholars  are  paid  a  scholarship  of  Rs.  300  per  month  and
 Rs.  1000  per  year  for  contingent  expenditure  (in  the  form  of  aid)  by  the  Central
 Government;

 (b)  whether  in  view  of  the  present  price-rise,  the  said  amount  is  too  meagre  and  ‘the
 research  scholars  have  made  a  demand  to  enhance  this  amount;  and

 (c)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan):  (a)  to-
 (c).  The  value  of  the  Junior  Research  Fellowship  of  the  University  Grants  Commission,
 is  Rs.  300  p.m.  In  addition,  a  Fellow  is  paid  an  annual  contingency  grant  of  Rs.  1000.
 The  general  question  of  upward  revision  of  the  value  of  Fellowships  awarded  by  the  Uni-
 versity  Grants  Commission  is  under  active  consideration  of  the  Commission.

 संस्थानों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  विश्वविद्यालय  waar  योग  के  विनिमय

 7600.  श्रण्णासाहिब  गोटखिण्डे  :  क्या  समाज  कल्याण शौर  संस्कृति  मंत्री  संस्थाओं

 की  मान्यता  देने  के  बारे  में  18  1972  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4829  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उक्त  विनिमयों  में  उपयुक्त  संशोधन  करने  के  बारे  में  अन्तिम  स्थिति  क्या

 है
 ?  ||

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (ito  एस०  न्रूल भक  :  ने  विश्वविद्यालय

 अनुदान  wa  अधिनियम  की  धारा  2  के  ata  कालेजों  को  मान्यता  प्रदान  करने  से  संबंधित

 नियम में  उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 आयोग  द्वारा  इस  संबंध  में  अ्रवश्यक  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 82



 _  ी  लिखित  उत्तर
 2

 1896  )
 ला

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  को  निर्यात-प्रधान  फसलों  संबंधी  रिपोर्ट

 7601.  श्री  के०

 निहार  भास्कर

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  रबड़  ate  काफी  जैसी  निर्यात-प्रधान  फसलों

 के  बारे  में  अपनी  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ae  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  हैं
 ?

 कृषि  मंत्री  फखरुद्दीन  wet  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  भारत  सरकार को  19

 1974  को  काली  मिर्च  कौर  इलायची  ails  चुनींदा  कृषि
 fat के  महत्वपूर्ण  पहलू  विषयक  अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  wafer  रिपोर्ट  में

 जट  श्र  रबर  के  विषय  में  कुछ  नहीं  है  ।  ह

 चुनींदा  कृषि  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलूਂ  विषयक  राष्ट्रीय  कृषि  watt
 की  safer  रिपोर्ट  उसकी  सिफारिशें  दी  गई  हैं  )  are  सदन  के  समक्ष  रखी  जा  रही  हैं  ।  यह

 रिपोर्ट  भारत  सरकार  के  विचाराधीन है  1]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  में  कामिक  सलाहकार
 का  पद

 बनाया  जाना

 7602.  श्री  इन्द्रजीत  ma  :  क्या  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :  MR

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  हाल  ही  में  भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर  में  कामिक
 कार  का  एक  नया  पद  बनाया  गया  है  ate  उस  पर  विजिटर  की  स्वीकृति  लिए

 बिना  तथा  बिना  कोई  चयन  समिति  बनाए  नियुक्ति  कर  दी  गई  है  ;
 1

 यदि  तो  क्या  ऐसी  नियुक्ति  श्रतियमित  है  शर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  के  विधान

 भर  नियमों के  विरुद्ध  है  ;  भर [|

 क्या  सरकार का  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति
 मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  से  बोर्ड ने

 प्रीमियम तथा  कानून  के  उपबन्धों  के  विजिटर  की  स्वीकृति  की  शर्त  पर  कामिक

 कार  की  नियुक्ति  की  ;  जिन  परिस्थितियों  में  नियुक्ति  की  गई  वे  प्रवीण  समिति  कार्य  पद्धति

 की  सीमा  में  नहीं  art  थी  ।  बोर्ड  ने  जिस  पदधारी  को  चुना  उसे  विजिटर  की  औपचारिक  स्वीकृति
 की  प्राप्ति  की  प्रत्याशा  में  नियुक्त  या  विजिटर  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  जाने  पर  ही  यह

 नियुक्ति मानी  जाएगी  |

 8:



 Written  Answets
 Vaisakha

 2,  1896  (Saka)

 ae  खाद्य  होती  के  लिये  प्रस्ताव

 7603.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 गत  मार्च  में  हुए  मुख्य  मंत्री  सम्मेलन  में  (i)  विभिन्न  अनाजों  के  थोक  व्यापार  के

 (ii)  सरकारी  ate  (iii)  सरकारी  वितरण  व्यवस्था को  सुदृढ़  करने  के  बारे  में  प्राम  राय

 कौर

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  निर्बाध  खुले  बाजार  att  विदेशों  सरे  अ्रनाज  के  आयात

 पर  निर्भर  करने  वाली  नई  राष्ट्रीय  खाद्य  नीति  बनाई  जाने  वाली  है
 !

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  श्रण्णासाहिव  पी०  :  ae  मुख्य  मंत्रियों

 ने  एक  उपयुक्त  खाद्य  नीति  अपनाने  की  आवश्यकता  पर  भ्र पने  विचार  अभिव्यक्त  किए  सम्मेलन  में

 ऐसा  कोई  स्वेसम्मत  तरीका  निकालने  की  कोशिश  नहीं  की  गई  थी  ।  संशोधित  नीति  चालू  खाद्य

 स्थिति  alt  उत्पादकों  को  बाजार  भाव  का  लाभ  देकर  खाद्यानों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  की  आवश्यकता

 के  संदर्भ  में  तैयार  की  गई  थी  !  बहु  नीति  घोषित  को  जा  चुको  है  ।

 कलकत्ता  के  लिये  नई  बसें  और  ट्राम-कारें  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 (7604.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कलकत्ता  स्टेट  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  शौर  कलकत्ता  ट्रामवेज  कंपनी  ने  यातायात  संबंधी

 अविलम्बनीय  mara  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  सरकार  से  400 नई  बसें  कौर

 300  नई  ट्राम-कारें  प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  रोक

 क्या  पैट्रोल  पर  लगे  उत्पादन  शुल्क  से  सरकार  को  होने  वाली  का  कुछ  भाग  इस

 जन  के  लिए  दिया  जायेगा  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 प्रणव  कुमार  :

 कलकत्ता  राज्य

 परिवहन  निगम  ने  कलकत्ता  में  बस  सेवाओं  के  सुधार  के  लिए  योजनाएं  भेजी  हैं  जिसमें  13.01  करोड़

 रुपये  का  परिव्यय  है  शर  जिसे  1974-75  श्र  1975-76  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  जाना  >
 ट  |

 इस  कार्यक्रम  में  गाड़ियों  की  मरम्मत  आर  अनुरक्षण  के  लिए  wavy  अवस्थापन  सुविचारों  की  व्यवस्था

 के  अतिरिक्त  120  दोमंजिला  200  एक मंजली  50  जुड़ी  दुमंजिली  200  मिनी  बसों  की

 प्राप्ति  शामिल  है  ।  कलकत्ता  ट्रामवेज  कंपनी  ने  1974-75  से  1976-77  तक  के  तीन  वर्षों  में  125

 नई  ट्रामकारों  को  अधिग्रहण  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ।

 दोनों  उपक्रमों  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।  |

 इस  समय  येह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  कलकत्ता  राज्य  परिवहन  निगम  ale  कलकत्ता
 ७

 saa  कंपनी  की  योजनायें  के  लिए  कितनी  व्यवस्था  की  जायेंगी  ।  पैट्रोल  पर  अतिरिक्त  लेवी  से  राय

 सरकार  के  सामान्य  राजस्व  में  विलीन  हो  जाएगी  जिसमे ंसे  संसद  द्वारा  स्वीकृत  वैध  विनियोजनाओओं  के  बाद

 ही  धन  निकाला  जायेगा  जो  ऐसी  सहायता  के  लिए  होगा  जो  कलकत्ता राज्य  परिवहन

 कलकत्ता  क  कंपनी  को  श्रपनी  योजनाओं  के  लिए  धन  देने  के  लिए  सहमति  हो  ।
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 ि  क  ee  el

 समुद्र  में  दुर्घटनाश्रों  के  समय  हवाई/समुद्री  बचाव  संबंधी  संगठन

 7605.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  ;  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 (*)  क्या  समुद्र  में  दुर्घटनाएँ  होने  पर  हवाई/समुद्री  बचाव  के  लिए  कोई  उचित  संगठन

 क्या  बचाव  कायें  3.0  के  लिए  कोई  पदस्थ  ग्र धि कारी  है  कौर  क्या  उन्हें  कम  से
 कम  भारतीय  समुद्र  में  सभी  सुविधाएं  प्राप्त

 क्या  इसके  लिए  कोई  उचित  ढंग  से  लैस  विमान  या  बचाव  विमान

 क्या  नौसेना  ate  वायु  सेना  से  बचाव  कार्य  करने  की  प्रिया  की  जाती  है  कौर  इस  प्रयोजन
 के  लिए  उनके  कोई  निर्धारित  कत्तव्य/सुविधाएं  ate

 यदि  तो  क्यों  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  :  तथा  (@)

 जी  हां  ।  तट  के  wa  पास  समस्त  हवाई/समुद्री  खोज  alt  बचाव  कार्य
 मुख्य

 च्  तय  एयर  अफ़सर  कमांडिंग

 केन्द्रीय  एयर  कमान  द्वारा  किया  जाता  है  कौर  संबंधित एयर  कमांडर  क्षेत्र/सेक्टर  के  oat  कार्य  पर

 नियंत्रण  रखता  है  ।  इस  प्रकार  भारतीय  वायुसेना ऐसे  कार्यों के  लिए  नियंत्रण  एवं  समन्वय  अधिकरण  है  जिसकी
 अरन्य  सभी  संबंधित  यूनिट/बल  द्वारा  सहायता  की  जाती

 (1)  मेरी  टाइम
 रिकनेसां  एयरक्राफूट  श्राफ  दी  आई  एफ ।

 (  2)  आवश्यकतानुसार आराई  ए  एफ  के  परिवहन  वायुयान  ।

 (3)  कोई  भी  अन्य  वायुयान  जैसा
 समीचीन

 (4)  भारतीय  नौ  सेना  के  जहाज

 (5)  नौसेना  के  वायुयान ।

 (6)  जहां  कहीं  भी  संभव

 महा  निदेशक  नागर  विमानन  के  नियंत्रण  के  अधीन  वायुयान

 ल्
 (  )  व्यापारी  जहाज  जब  कभी  क्षेत्र  में  उपलब्ध  हों  ।  qt ai

 एक  विशेष  वायुयान  जो  सर्वेक्षण  संबंधी  कार्यों  के  लिए  उपलब्ध है  ।

 att  भाग  तथा  में  ऊपर  दी  गई  सूचना  के

 |  be)  )  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 cast  दिल्‍ली  के  नाम  ate  ढंग  का  वाणिज्यिक  समूह

 7606.  at  शशि  कया  निर्माण और  श्रावास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अजमेरी  दिल्‍ली  में  मार्किट  के  नाम  कौर  ढंग  के  एक  वाणिज्यिक  समूह

 का  निर्माण  किसी  प्राइवेट  पार्टी  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ;
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 क्या  उक्त  मार्किट  की  भवन  योजना  मंजूर  की  गई  ate  यदि  तो  कब  कौर  किसने

 मंजूर  की  किस  प्रयोजन  के  far लिये  मंजूर की  मई  ;

 क्या  यह  मास्टर  प्लान  उस  क्षेत्र  को  ड्राफ्ट  जोनल  योजना  के  प्रतिरूप  हज़ारों  यदि

 तो  भूमि  के  उपयोग  में  परिवहन  करने  की  अनुमति  किसने  दी  ate  ऐसा  किसके  अ्रधिकार  से  किया
 wie

 इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  जायगी  are  नियमों  का  उ उल्ला ve  a}  न  करने  वाले  व्यक्तियों

 के  विरुद्ध  शर  भ्र ग्रे तर  निर्माण  कार्य  को  रोकने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  जायगी  ?

 संदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  होम  :

 att

 एक  दो-मंजिले  वाणिज्यिक  भवन  के  निर्माण  के  लिए  भवन-निर्माण  के  दिल्ली

 नगर  निगम  द्वारा  20-4-71  को  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 तथा  चूंकि  इस  सम्पत्ति  को  गन्दी  बस्ती  क्षेत्र  में  शामिल  किया  गया

 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  तदर्थ  बस्ती  उन्मूलन  तथा  समिति  ने  सम्पत्ति  के  स्वामियों  को  क्षेत्र

 की  पुनर्वास  योजना  के  अनुरूप  इसका  पुनर्वास  किये  जाने  की  अनुमति  दे  दी
 ।

 दिल्‍ली  विकास
 नियम  की  धारा  53  (i)  के  भ्रमित  उसके  उपबन्ध  गन्दी  बस्ती  तथा  1956

 के  प्रचालन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  डालते  |

 दिल्‍ली  में  रिहायशी  मकानों  को  भांति  दुकानों  के  आवंटन  के  लिये  योजना

 7607.  श्री  win  क्या  निर्माण  site  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  बस्तियों  में  नीलामी  में  सबसे  भ्रमित  बोली  लगाने  वाले

 व्यक्ति  को  दुकानें  प्रभावित  की  जाती  हैं  ate  इस  प्रकार  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पूंजीवाद  को  प्रोत्साहन

 दे  रहा है

 क्या  सरकार  का  विचार  रिहायशी  मकानों  के  area  की  भांति  दुकानों  का  झ्रावंटन  करने cd

 के  लिये  कोई  योजना  बनाने  का  है  जिससे  श्राम  आदमी  भी  इसकी  आकांक्षा कर  ak

 क्या  दुकानों  के  के  मामले  में  भी  रिहायशी  मकानों  की  भांति  सैनिकों  के  लिये

 आरक्षण  किया  जायेगा  झर  क्या  दुकानों  के  आ्रावंटन  के  मामले  में  अलॉटियों  को  किसी  सहकारी  समिति  waar

 निवासियों  के  कल्याण  सब  को  कोई  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  और  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  कालोनियों में  दुकानें  नीलाम  की  जाती  हैं  क्योंकि

 इन  का  प्रयोग  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिये  किया  जाना  होता  है  ।  मत  उन्हें  पूर्व  निर्धारित  दरों  पर

 आवंटित करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 (7)  नहीं  ।
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 लिखित  उत्तर 2  बैसाख
 दे  396(a)

 सिलो  विकास  प्राधिकरण  को  afer  को  में  सरमायों  बस्तियों  में  mien

 की  शर्तें

 7608.  श्री  शशि  भूषण  कया  निर्माण  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  जनकपुरी  शादी  जेसी  बस्तियों  की  तुलना  में

 नगर  कौर  तिलक नगर  are  जैसी  शरणार्थी  बस्तियों  में  area  की  शर्तें  क्या  हैं  ;

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  लगाई  गई  की  शर्तें  शरणार्थी  बस्तियों  में  लगाई

 गई  शर्तों  की  तुलना  में  अधिक  कठोर  है  क्योंकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 की

 बस्तियों  में  weet
 पंजी  कृत

 एजेंसी  बना  सकते  हैं  ae  भूमि  पंजीकृत  एजेंसी  के  नाम  में  पंजीकृत  होती है  जब  कि  शरणार्थी

 बस्तियों  में  ऐसा  कोई  निकाय  नहीं  है  ate  अलॉटियों  को  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  यद्यपि  सामान्य

 भागों  के  संबंधी  मकानों  का  ढांचा  समान  तौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  क्या  भ्रौचित्य  है  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  निर्माण  ate  श्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  होम  मेहता
 शरणार्थी  बस्तियों  में  भ्राबंटन  की  शर्तों  को  विस्थापित  व्यक्तियों  की  तथा

 पुनर्वास  )

 1955  द्वारा  प्रशासित  किया  जाता  है  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  के  आबंटन  की

 शर्तों  को  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  सम्पदा  का  प्रबंध  तथा  1968

 द्वारा  प्रशासित  किया  जाता  है  ।

 तथा  पुनर्वास  विभाग  तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण की  कालोनियों  के  सामान्य

 भागों  का  प्रबंध  संयुक्त  उत्तरदायित्व  के  सिद्धांत  पर  आधारित  है  ।  यद्यपि  शर्तें  भिन्न-भिन्न  हैं  किन्तु  उन्हें

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  कालोनियों  के  मामले  में  कठोर  नहीं  समझा  जाता है  |

 डो  ०डी  ०ए०  को  कालोनियों  में  सामुदायिक  केन्द्र  तथा  wa  कल्याणकारी

 परियोजनाओं

 7609.  श्री  शशि  भूषण  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  सरकार  को  डी  ०डी०ए०  फ्लैटों  (80  a  गज  पर  एक  के  अलॉटियों  से  उन

 कालोनियों  में  सामुदायिक  केन्द्रों  श्र  प्रत्य  कल्याणकारी  परियोजनाओं  की  व्यवस्था  करने  संबंधी  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  है ं;

 क्या  वहां  के  निवासियों  के  लिए  कोई  सामुदायिक  केन्द्र  नहीं  हैं  कौर  जो  दुकानें  वहां  बनाई

 गई  हैं  उन्हें  बहुत  अ्रधिक  मुल्य  पर  नीलाम  किया  गया
 रोक

 उक्त  कालोनियों  में  सामुदायिक  केन्द्रों
 के

 निर्माण  शौर  wea  कल्याणकारी
 सुविधाएं  जुटाने

 के  लिए  डी०डी०ए० के  विचाराधीन  क्या  प्रस्ताव

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  area  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  site  :
 से  संगीत  क्षेत्र  अथवा  कालोनी  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  की  गई  सभी  कालोनियों  के  विन्यास  नक्शों  बृहत
 fo | ह  नि

 fe
 योजना  के  निर्धारित  मानकों  के  सामुदायिक  केन्द्रों  के  लिए  भू

 धारित  की  गई  है  ।

 बहत  योजना  के  विनीत  के  झुकाकर  सामुदायिक  केन्द्रों  में
 पणन  सुविधाघरों की  भी  व्यवस्था

 की  गई  है  |
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 वाणिज्यिक  फसलों  का  उत्पादन  शौर  aa  फसलों  को  बजाय  उन्हें  बोना

 7610.  att  ए०  के  ०  एम  ०  इसहाक  :  क्या  Hla  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि :

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  में  तिलहन  तोरिया  शर  सरसों

 का  राज्यवार  उत्पादन  क्या  है

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  सभी  जगह  किसान  gare  के  स्थान  पर  वाणिज्यिक  फसलें  बोने में  लगे

 हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इस  परिवर्तन  के  राज्यवार  आंकडे  व्या  विशेषकर  पश्चिम  बंगाल  के  संबंध

 में  जिलावार wins  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०  :  1972-73  में  समाप्त  होने

 वाले  तीन  वर्षों  के  दौरान  साबत  अरंडी  war  कपास  (faz),  तोरिया

 >
 ae  सरसों  के  उत्पादन  का  राज्य-वार  विवरण  (1 से  7  संलग्न  ।  में  रखा

 देखिये  संख्या  एल०टी०  6782/74]  ;

 तथा  जहां  तक  पूरे  देश  का  प्रश्न  खाद्यान्नों  की  जगह  वाणिज्यिक  फसलों  के

 बोये  जाने  के  कोई  संकेत  नहीं  मिले  gi  1  POI"  LV ORQan.7N  के  वर्ष  से  देश  भर  में  खाद्यान्नों  र  वाणिज्यिक

 फसलों  के  भ्रन्तर्गत  क्षेत्र  की  स्थिति  नीचे  स्पष्ट  की  गई  है  ।  इससे  मिश्रित  प्रवृत्ति  का  हदी  पता  चलता

 है  :--

 ए  ह  हजा  र  हेक्टर
 खाद्यान्न  वाणिज्यिक  फसलें

 (  इनमें  पांच  प्रमुख

 मेहता  att

 तम्बाकू  शामिल  हैं  )
 a  nn

 2  3

 1969-70  123,570  26,819
 1970-71  124,316  27,165
 1971-72  122,623  27,793
 1972-73  117,429

 ध  निन  ©
 26,255

 Ta इससे  स्पष्ट  है  कि  1970-71  F  वर्ष  की  तुलना में  खाद्यानों  अर  वाणिज्यिक  दोनों  के  क्षेत्रों

 में  वृद्धि  हुई  थी  ।  1971-72  के  दौरान  खाद्यान्नों  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  में  कमी  जबकि  वाणिज्यिक  wart

 के  aaa  क्षेत्र  में  कुछ  वृद्धि  हुई  ।  1972-73  में  देश  के  बड़े  भागों  में  गंभीर  रूप  से  सूखा  पड़ा

 खाद्यान्नों  पौर  वाणिज्यिक  फसलों  दोनों  के  ही  क्षेत्र  में  कमी  हुई  ।

 1972-73  में  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  के  लिए  खाद्यान्नों  we  वाणिज्यिक  फसलों  के  अ्रत्तर्गत

 क्षेत्र  का  राज्यवार  विवरण  8)  संलग्न  है  ।  पश्चिम  बंगाल  के  अनप्लग-अलग  जिलों  के  लिए  सभी

 फसलों
 के  संबंध  में  इसी  तरह  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हो  सकी  है  ।

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  किसी  खास  वर्ष  में  विभिन्न  फसलों  के  wag  क्षेत्र  पर  बुवाई  के  समय  के

 मौसम  का  विशेषरूप  से  प्रभाव  पड़ता
 है  ।  यह  कह  सकना  कठिन  है  कि  खाद्यान्नों  की  जगह  वाणिज्यिक

 फसलें  बोने  या  वाणिज्यिक  फसलों  की  जगह  खाद्यान्न  art  की  कोई  निश्चित  प्रवृत्ति  है  ।
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 22  अप्रैल  1974  लिखित  उत्तर
 cee  me oe  ee ee  था  नाता  क  लगाना  काका

 matt  %  coi  fed  गये  aw

 7611.  श्री  ०  कै ०  एस०  इसहाक  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों

 में  राज्यों  को  कितना  खाद्य  तेल  दिया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण  (ato
 ee  —————ew

 राज्य  का  नाम  1971  1972  1973  जोड़

 4  5
 +e

 (1)  सोयाबीन  तेल

 (2)  महाराष्ट्र  तोरिया  )  1,269  1,269

 5,546  1,984  7,530:

 बिहार  1,200  1,200

 मेघालय  1,130  1,130:

 524  226  750:

 उड़ीसा  1,525  1,525

 To  बंगाल  29,329  35,416  1,09453 44,708  i
 जोड़  37,729  48,443  35,416

 1,21,588

 साहित्य  अकादमी  के  बारे  में  खोसला  समिति

 7612.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 साहित्य  श्रकादमी  के  कार्यों  के  बारे  में  खोसला  जांच  समिति
 की

 क्या  मुख्य  सिफारिशें
 कौर

 सरकार  ने  कित  किन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कौर  क्रियान्वित किया  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डो  ०पी  ०
 य/दव )  :

 रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  पहले  ही  से  उपलब्ध  उक्त  समिति के  निष्कर्षों  तथा

 रिशों  का  संक्षिप्त  विवरण  शभ्रध्याय  सात  में  दिया  गया

 अकादमियों  से  संबंधित  सिफारिशें  दो  मुख्य  वर्गों  के  अन्तर्गत  जाती  (i)
 निक  संरचना  कौर  (11)  कार्यक्रम  से  संबंधित  |  सरकार  प्रशासनिक  संरचना  संबंधी  सिफारिशों  पर

 ||
 मियाँ  से  प्राप्त  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  |  ह  कार्य कम  से  संबंधित

 सिफारिशों  पर  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  में  सांस्कृतिक  विकास  क्षेत्र  के  अंतगर्त  अनुमोदित  योजनाओं

 के  अनुसार  विचार  जायेगा
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 कात  रकम

 साहित्य  श्रकादमो  द्वारा  किया  गया  व्यय

 7613.  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  साहित्य  अकादमी

 द्वारा  मान्यता  प्राप्त  के  लिए  नियत  राशि  के  बारे  में  25  1974  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 430  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 उसी  wafer  में  अलग-अलग  सिब्बन्दी  पर  कितना  व्यय  किया  गया

 इन  वर्षों  में  प्रति  वर्षों  साहित्यिक  भ्रनुवाद  ate  शोध  कार्यों  पर  कितना  व्यय  किया

 इन  वर्षों  में  साहित्य  अकादमी द्वारा  मान्यता  प्राप्त  प्रत्येक  भाषा  पर  कितना  व्यय  किया

 कौर

 उक्त  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  १(1)  गोष्ठियों  (ii)  मात्रा  (iii)  weet  के  अधिकारियों

 के  दौरों  के  दौरान  दैनिक  भर्ती  पर  कुल  कितना  व्यय  किया  गया ?

 शिक्षा  समाज  क क/्ठयाण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डो  oft o ०

 से  1973-74  के  खर्चे  के  ग्राहकों  को  wet  तक  संकलित  नहीं  किया  गया  तथापि  विवरण

 ate  | है |  संलग्न  हैं  जिनमें  वर्ष  1970-71,  1971-72  1972-73  से  संबंधित  सुचना  दी  गई

 में  रखे  गये/देखिये
 संख्या

 एल०  eto  6783/74]

 शिमला  site  कल्लू  में  ग्रा वास  बस्तियां

 7614.  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  शिमला  कौर  कुल्लू  में  आवास  बस्तियां  स्थापित  करने

 की  मंजूरी  दे  दी  कौर

 यदि  तो  उक्त  बस्तियों  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  मंजूर की  है  श्र  प्रत्येक
 स्थान  पर  निर्माण ह  कराये  कब  से  area  हो  जाने  की  संभावना

 संस्था  कार्य
 विभाग तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम  :

 निर्माण  भ्र  भ्राता  मंत्रालय  ने  शिमला  कौर  कुल्लू  में  कालोनियां  स्थापित  करने  के  लिये  हिमाचल

 प्रदेश  सरकार  की  कोई  योजना  अनुमोदित  नहीं  की

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1974  में  दूध  के  टोकनों  के  लिये  पंजीकृत  झ्रावेदन-पत्र  कौर  दुग्ध  टोकन  जारी

 किया  उ

 7615.  नारायण  वस्त्र  पराशर  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  दुग्ध  योजना  ने  1974  में  दुग्ध  टोकन  देने  के  लिये  कोई  द्रौपदी-पत्न
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 आ  ee

 यदि  तो  कितने  श्रीचंदन-पत्र  कतारों  को  दुग्ध  टोकन  दिये  गये  ;

 दुग्ध  टोकन  जारी  करने  की  कसौटी  क्या  थी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बीजेपी  मौर्य )
 जी  att

 शौर  दूध|  संभालने  को  अपनी  अधिष्ठापित  क्षमता
 का  पहले  ही  पूरा-पूरा  उपयोग

 करने  के  कारण  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  काफी  संख्या  में  दूध  के  नये  टोकन  जारी  नहीं  कर
 1974  के  महीने  के  दौरान  514  प्रतिवेदनों  पर  दूध  के  टोकन  जारी  किए  गए  दूध  के  नपे  टोकन

 बहुत  ही  खास  मामलों  में  जारी  किए  जाते  हैं  जिसमें  चिकित्सा  के  आधार  विद्वानों  रक्षा  सेवाशर्तों

 में  काम  करने  वालों  के  उनसे  पृथक  रहने  वाले  परिवारों  शादी  को  जारी  किए  जाने  वाले  टोकन  भी

 शामिल  इन  मामलों  में  भी  जारी  किए  गए
 ga

 की  माता

 कम

 से  कम  रखी  जाती

 मध्य  प्रदेश  को  वनस्पति  उत्पादों का  आवंटन

 7616.  श्री  चन्दू  लाल  चन्द्रा कर :

 क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 Fat  मध्य  प्रदेश  के  लिए  वनस्पति  उत्पादनों  का  झ्रावंटन  अ्रावश्यकता  से  कम  है  ;

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  इस  बारे  में  कोई  पत्न  मिला

 उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पी०  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  द्वारा

 15-4-1974  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  सं०  e7I7e 9779  के  उत्तर  की  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कृषि  संबंधी  खाद-बोजा  wet  प्रमुख  वस्तुओं  के  में  वृद्धि
 fe

 7617  a  ह  धामन कर

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  de  वर्षों  के  दौरान  कृषि  सम्बन्धी  जेसी  प्रमुख  वस्तु ग्न ों  के  मूल्यों  म

 40  से  50  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  प्रौढ़
 ी

 यदि  तो  इन  खाद-बीज  इरादी  वस्तुझ्नों  को  उचित  मूल्य  पर  देने के  लिए  क्या  कार्यवाही

 की  जा  रही  क्योंकि  कृषि  उपज  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  प्रभाव  देश  में  समूचे  ढांचे  पर  पड़ता

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  पी०  :  तथा  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  में  रखा  गया  /  देखिये  संख्या  एल०  eo  6784/74]
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 Vaisa ahod  kha  2,  1896  (Saka)

 आधिक  दृष्टि  से  निर्बल  वर्ग  को  राज्य  सहायता  से  मकानों  को  व्यवस्था  करने  संबंधो

 योजना

 7618.  att  राजदेव  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीवास  ate  नगर  विकास  निगम  यू डी ०सी  को  )  ने  आधिक  दृष्टि  से  निर्बल

 ant  को  राज्य  सहायता  से  मकानों  की  व्यवस्था  करने  कौर  कम  राय  वर्ग  के  लोगों  को  ‘A  लाभ  न  हाज़िर

 कें  राधा  पर  मकान  बेचने  के  लिये  कोई  महत्वकांक्षी  योजना  बनाई

 यदि  तो  क्या  उक्त  योजना  केवल  नगर  क्षेत्र के  लिये है  waar  नगर  ग्रामीण  दोंनों

 dali के  लिये

 क्या  लाभ  ate  न  के  आ्राधार  पर  मकान  बेचने के  प्रस्ताव  के  साथ-साथ  निगम

 का  राज्य  सहायता  प्राप्त  मूल्यों  पर  मकान  बेचने  का  भी  विचार

 यदि  उक्त  योजना  के  ज  केवल  नगरीय  क्षेत्र  ही  ५  हैं  तो  सरकार  द्वारा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  की  पूर्ण  उपेक्षा  करने  at  ग्रामों  से  अप्रत्यक्ष  रूप  से  लोगों  के  शहर  खाने  को  प्रोत्साहन देने  के

 कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण शौर  आवास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  होम  :

 यह  प्राधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्म  अ्रथवा  निम्न  are  वर्ग  के  परिवारों  को  सीधे  ही  न  तो

 यता  प्राप्त  मकान  देता  sae  न  ही  हानि  रहितਂ  शिखाधार  पर  उन्हें  बेचता  यह  आवास

 बोर्डों  जैसे  सार्वजनिक  संगठनों  को  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  ऋण  मात्र  देता  है  जो  बदले  में  श्राम

 जनता  को  मकान  या  तो  सीधे  ही  बेचते  हैं  अथवा  किराया-खरीद  आधार  पर  बेच  देते

 केवल  कलकत्ता  में  तथा  नगर  विकास  निम्न  राय आय  वर्ग  तथा  मध्यम  वर्ग  के

 बारों  को  बेचने  के  लिए  252  फ्लैटों  का  निर्माण  कर  रहा

 ग्रा वास  तथा  नगर  विकास  निगम  फिलहाल  केवल  शहरी  क्षेत्रों  में  मकान  निर्माण  के  लिए

 ऋण  दे  रहा  है  ।

 नहीं ।

 (7)  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  रही  ग्रामीण  ग्रामीण  श्रीवास  परियोजना

 स्कीम  तथा  भूमि  हीन  श्रमिकों  को  श्रीवास  स्थल  देने  की  योजना  के  ग्रत्तगंत आते  इन  योजनाओं  का

 कार्यान्वयन  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  किया  जा  रहा

 feect  में  शिक्षा  की  तीन  चरणों  बालों  प्रणाली

 7619.
 राजदेव  fag:

 क्या
 समाज  कल्याण कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  1  1975 से  तीन  चरणों  वाली  शिक्षा

 प्रणाली  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया

 क्या  इस  प्रणाली  में  शिक्षा  के  अन्तिम  दो  वर्षों  में  शिक्षा  ake  व्यवसाय  प्रशिक्षण

 92



 22  अप्रैल  1974  लिखित  उत्तर
 नक क  अक  ete

 यदि  तो  उक्त  योजना  की  मुख्य  ara  क्या  att

 क्या  सरकार  का  विचार  दस  प्रणाली  की  सिफारिश  wa  राज्य  सरकारों  से  करने  का

 a? tel

 शिक्षा
 ak

 समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप मंत्र  श्री  डी०  पी०

 हां  ।

 कक्षा 10  अध्ययन की  एक  सामान्य  योजना होगी  तौर  कक्षा  10  के  पश्चात्‌  शैक्षिक
 Gee  ae  ny पाठ्यक्रमों  के  साथ-साथ  ate  afer  pe  तथा  तक तला का  पाठ्यक्रमों  की  वि  की  व्यवस्था

 जायेगी  ।  fl

 इस  पद्धति  की  सिफारिश  केन्द्रीय penta  TTT मिथ्या
 सलाहकार  बोर्डे  की  गई  जिसमें  सभी  राज्य

 सरकारों
 के

 प्रतिनिधि थे  ।

 सभी  प्राकार  के  जहाजों  से  माल  उतारने  चढ़ाने  के  लिए  पन्नों  पर  उपकरण  लगाने

 के  प्रस्ताव

 7620.  को  राजदेव  fag  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  कोचीन  alt  मद्रास  बन्दरगाहों  में  जहाजों  माल  उतारने  वाले
 >

 उपकरण  उपयुक्त  तथा  पर्याप्त  नहीं  Qe)

 क्या  तीन  महीने  पहले  जब  भाग  में  उल्लिखित  उक्त  बन्दरगाहों पर  सोवियत  संकर

 से  खाद्यान्न भेजे  थे  तो  ऐसा  महसुस  किया  गया  शौर

 यदि  तो  इन  बन्दरगाहों  तथा  देश  की  अन्य  महत्वपूर्ण  बन्दरगाहों  को  किसी भी  आकार

 के  जहाजों  से  माल  उतारने  a  चढ़ाने  के  लिए  उपकरणों  से  सुसज्जित  करने  के  बारे  में  सरकार का

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार  2?

 प्रौढ़  विशाखा नौवहन  शर  परिवहन  संज्ञा लय  में  उप  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )

 स  सामान्य  यातायात  के  लिए  नवीनतम  प्रकार  की  क्रेनों  ate  काक  लिफ्टों  से  सुसज्जित

 गत्  महीनों  के  दौरान  अनाज  की  भारी  सप्लाई  के  कारण  अतिरिक्त  फाक  लिफ्टों  को  झ्रावश्यकता

 महसूस  gel

 यद्यपि  कोचीन  पत्तन  में  धरा  उठाई  उपकरण  पुराना  है  तथापि  पदार्थों  के  उतारने  में

 इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 मद्रास  पत्तन  के  पास  खले  खाद्यपदार्थ  पोतों  की  धरा  उठाई  के  लिए  काफी  संख्या  में  तटीय  बिजली

 की  क्रेन  और  फाक  लिफ्ट  ट्रक  1974  सोवियत  पोत
 को  घाट  पर  लगाया

 गया  वेकुएटरों  से  खाद्य  पदार्थ  उतारे  तट  पर  खाद्य पदार्थों  के  धरा  उठाई  में में  कोई  कठिनाई

 न  हुई  ।

 बड़े  पत्तनों  की  स्थिति  निम्न  प्रकार ह

 कलकत्ता  :  पत्तन  में  उपलब्ध  मौजूदा  उपकरण  20  लाख  टन  वार्षिक  खाद्य  पदार्थों  की  धरा  उठाई

 के  योग्य  हल्दिया  गोदी  के  होने  पर  बड़े  श्र  गहरे  दि  वाले  जहाज  जा  सकेंगे  ।
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 Written  Answers  April  22,  1974

 बम्बई
 :

 गहनतर  डुबाव  वाले  जहाजों  की  धरा  उठाई  करने  के  लिए  पत्तन  के  पास  काफी  संख्या
 wid reg

 में  माल  वहन  उपकरण  जि  समें  मुख्य  रूप  से  क्रेन  अर  पार्क  लिफ्टों  शामिल  नहाना  शेवा  पतन

 अ्रावश्यक है  ।

 q > :  मौजूदा मांग  को  पूरा  करने  हेतु  पत्तन  पास  काफो  कने हैं  ।

 कोलोन  :  पत्तन  के  पास  विभिन्न  धरा  उठाई  उपकरण  ग्राम  बिजली  ora  लिपटे

 च् qf  दोरान
 4

 छः  घाट  tal  ate  छः  फाक  लिफ्ट  ट्रकों  के ट्रक्टर  कौर  ट्रेलर  ।  पांचवी  योजना  अवधि

 ग्रहण  का  प्रस्ताव  है  ।

 विशाखापत्तनम :  पांचवी  योजना  अवधि  के  लिए  उपलब्ध  कार्य क्रमानुसार  उपकरण  इस

 पत्तन  ५ गर आझाने  वाले  सामान्य  प्राकार  के  जहाजों  में  माल  चढ़ाने  श्र  उतारने  के  लिए  काफी

 :  जहाजों  में  माल  लादने  और  उतारने  के  लिए  पत्तन  के  पास  विभिन्न  प्रकार  के

 करण  बिजली  तटीय  बिजली  घाट  ००९ *७१  वैकुएटर  मोविल  डीजल  से  चलने  वाली  क्रेनें
 पांचवी  योजना  अवधि  के  दौरान  विद्युत्‌  लुपिंग  मोबिल  क्रेनों  फार्क  बोइंग  ट्रेक्टर

 की  अधिप्राप्ति
 के  लिए  पत्तन  की  योजनाएं

 मार मु गांव  पत्तन  के  पास  जहाजों  से  माल  की  उतराई  कौर  लदान  के  लिए  धरा  उठाई

 करण  मौजूद  हैं  जिसमें  बिजली  घाट  भारी  लिफ्ट  स्टीम  क्रेन  ब्  चौगुने  एण्ड  कम्पनी  का

 यांत्रिक  wae  लदान  संयंत्र  शामिल  है  ।  प्रारम्भ  60,000  डी  डब्ल्यू  ठी  के  पोतों  धरा  उठाई

 के  लिए  एक  नया  यांत्रिक  संयंत्र  स्थापित  किया  जा  रहा  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान

 5  बिजली  घाट  क्रेनों  एक  भारी  लिफ्ट  स्टीम  घाट  क्रेन  को  बदलने  ate  दो  बिजली  घाट  क्रेनों  की

 प्राप्ति का  प्रस्ताव  है  ।

 पारादोप  :  लौहयस्क  के  निर्यात  के  लिए  यह  एक  मानोकोमोडिटी  पत्तन है  ।  सामा  न्यू

 इस  पत्तन  में  नहीं  किया  जाता  ।  एक  सामान्य  माल  घाट  निर्माणाधीन  है  ale  चार  तटीय

 क्रेनों  की  व्यवस्था  भ्रपेक्षित  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  फसल  श्रनसंघान  हैदराबाद  को  सोनम  कौर  ज्वार  को  अधिक

 उपज  देने  वाली  किस्मों  के  विकास  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता

 7621.  श्री  राजदेव  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फसल  अनुसंधान  हैदराबाद  को

 सोनम  ate  ज्वार  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  विकास  के  लिए  6  ag  की  शारवती  में  37

 लाख  डालर  की  सहायता  स्वीकृत  की  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  यह  संस्थान  सोनम  मोती  कबूतरों  और  चूजों  के  खाने  योग्य

 मटर  के  विकास  के  लिये  विश्व  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  शर

 क्या  यह  केन्द्र  अर्धशुष्क  उष्ण  क्षेत्रों  में  इनकी  फसल-रूपरेखा  कौर  इन्हें  बोने  के  तरीकों
 को  बढ़ावा  देगा  ?
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 2  बैसाख  1596  )
 ee  क

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पो०  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  ने  6  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  फसल  श्रनुसंघान  हैदराबाद  को  करीब

 37  लाख  डालर  की  सहायता  देने  की  स्वीकृती  प्रदान की  यह  सहायता  ज्वार  कौर  मोटे  नाज  की

 अधिक  उपज  देने  वाली  feed  तैयार  करने  उनमें  पोषक  तत्वों  की  मात्रा  बढ़ाने  और  उन्हें  भ्रद्धेंशुष्क

 उष्णकटिबन्ध ों के  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  के  mama  बनाने के  लिए  दी  जा  रही

 + ि यह  संस्थान  एक  कार्यक्रम  तैयार  कर  रहा  ताकि  वह  चीक-पी  wie

 अरहर  में  सुधार  के  लिए  विश्व  केन्द्र  के  रूप  में  कार्य  कर  सके

 यह  संस्थान  विभिन्न  भ्रद्धशष्क  उष्णकटिबन्धीय  क्षेत्रों  में  फसलों  की  भरोसेमंद  कटाई

 लिए  फसल  पद्धति  ate  कृषि  पद्धति  का  भी  विकास  इस  कार्यक्रम  का  संस्थान  के  समस्त

 संधान  कार्यक्रमों  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  होगा  |

 Notices  to  Employees  of  Bal  Bharati  Higher  Secondary  School  Rajendra  Nagar,
 New  Delhi

 7622.  Shri  T.  Sohan  Lal:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfee
 and  culture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  managing  committee  of  the  Bal  Bharati  Higher  Secondary  School,
 Rajendra  Nagar,  New  Delhi-60  has  served  three  months’  notices  on  all  the  employees  of
 the  school,  the  period  of  which  will  expire  on  30th  April,  1974;

 (b)  whether  the  above  notices  are  against  the  provisicn  of  the  Delhi  Educaticn  Act,
 1973  because  the  managing  committee  did  not  ’obtain  prior  approval  of
 Education  Director  of  Delhi  for  closing  the  School;

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  by  the  Delhi  Administration  to  provide  job  security
 to  all  the

 employees;
 and

 (d)  whether  the  Delhi  Administration  will  absorb  all  the  employees  before  the  Ist  May,
 1974  so  that  there  may  not  be  any  break  in  their  services  and  they  are  not  rendered  jobless
 after  30th  April,  1974?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the  De-
 partment  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Delhi  Administration  has  informed  the  management  that  it  will  not  be  possible  to
 agree  to  the  request  of  the  management  to  take  over  the  school  as  they  have  not  obtained
 prior  permission  of  the  Department  for  it  and  they  must  continue  to  run  the  school.

 (d)  Does  not  arise.

 Problem  of  Shortage  of  Houses

 7623.  Dr.  Laxmi  Narayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  plea-
 sed  to  state:

 (a)  whether  problem  of  shortage  of  houses  in  the  country  is  assuming  serious  propor-
 tions;

 (b)  whether  certain  steps  have  been  taken  by  Government  in  this  regard;  if  so,  what
 are  those;

 (c)  whether  the  Cooperative  House  Build:  ing file  WU Societ  lec mo  an  play  an  important  role
 in  the  direction  of  solving  the  housing  problem;  and

 overnment’s  ्  WS  ani
 (५)  if  so,  G  दि  1111  lil  &  views  and  reaction  thereto?
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 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the  Ministry
 of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta)  :  (a)  Shortage  of  housing  in  the  country  has  been
 and  continues  to  be.  acute.

 (b)  with  a  view to  ameliorating  the  housing  conditions  of.  persons  in  the  middle  and
 lower  income  brackets  including  the  Industrial  workers  and  persons  belonging  to  the  eco-
 nomically  weaker  sections  of  the  Community,  the  Ministry  of  Works  and  Housing  have
 introduced  several  social  housing  schemes  which  are  implemented  by  the  State  Governments
 and  the  Union  Territory  Administrations.  In  view  of  the  constraints  on  resources  and
 competing  demands  of-  various  sectors,  it  is  not  possible  to  construct  houses  under  these
 Schemes  on  a  very  large  scale.  In  addition  with  effect  from  October  1971,  the  following
 two  schemes  were  also  introduced  in  the  Central  Sector  to  improve  the  living  conditions
 of  the  slum  dwellers  and  to  provide  house-sites  to  landless  workers  in  rural  areas;

 (1)  Scheme  for  the  Environmental  improvement  of  slum  areas;  and

 (2)  Scheme  for  provision  of  house-sites  to  landless  workers  in  rural  areas;

 These  two  Schemes  have  also  been  transferred  to  the  State  Sector  with  effect  from  the
 commencement  of  the  Fifth  Five  Year  Plan.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  Government  encourage  construction  of  houses  by  Cooperative  House  Building
 Societies  and  some  of  the  Social  Housing  Schemes  of  the  Ministry  of  Works  and  Housing
 viz.  Low  Income  Group  Housing  Scheme,  Middle  Income  Group  Housing  Scheme,
 Integrated  Subsidised  Housing  Scheme  for  Industrial  Workers  and  Economically  Weaker
 Sections  of  the  Community  Village  Housing  Projects  Scheme  and  Subsidised  Housing
 Scheme  for  Plantation  Workers  to  provide  for  grant  of  financial  assistance  to  the
 cooperative  for  construction  of  houses.

 इंडियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  टैक्नोलोजी  में  भ्रनुसुचित  जाति/जनजाति  छात्रों  के  लिये  फोन

 मुफ्त  छात्रावास  स्थान  कौर  पुस्तक

 झनुदान  सुविधायें

 7624.  1.0  met  श्रीपत  कस्तूरे  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  ्

 क्या  इण्डियन  इंस्टीट्यूट्स  श्राफ  टैक्नोलोजी  परिषद्‌  की  एक  समिति  जिस  के  wera

 श्री  के०  टी०  चण्डी  हैं  सिफारिश  की  है  कि  अधिक  संख्या  अनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्रों को
 पित  करने  के  उन  की  फिल्लौर  छात्रावास  स्थान  का  किराया  माफ  कर  दिया  उन्हें  300

 रुपये  का  पुस्तक  ae
 भोजन-व्यय  के

 लिये
 150  रुपये

 प्रति  मास
 की  छात्रवत्ति  1973-74  सत्र

 से  दी  जाये

 क्या  वें  सुविधायें  जहां  argo  argo  टी०  कानपुर में  उपलब्ध  है  कौर नए  प्रवेश  प्रयत्नों  में

 भी
 इस  का

 उल्लेख  है  कि  सुविधायें  सभी  अनुसूचित  जाति/जनजाति  छात्रों  को  यही  सुविधाएं

 भाई  झाई०  दिल्‍ली  में  नहीं  दी  जा  रही  ak

 क्या  सरकार  के  टी०  के ०  चण्डी  समिति  की  सिफारिशें  लागू  ate  यदि  तो

 कब ?

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  न्रूल भ््न  :

 96



 22  0]  1974  लिखित  उत्तर
 द

 भारत  सरकार  द्वारा  चण्डी  समिति  की  रिपोर्ट  का  अनुमोदन  wat  किया  जाना  1973

 के
 दाखिले

 के  फार्मों  में  इन  सुविधाओं  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  वर्ष  1974 के  दाखिले  फार्मों

 के  लिए  भारतीय  प्रौद्योगिकी  दिल्ली  भारत  सरकार  के  निर्णय  प्रतीक्षा कर  रहा

 सरकार मामले  पर  बिचार  कर  रही

 मं्रेको्तर  छात्रवृत्ति  दरों  के  बारे  में  पुनर्विलोकन

 7625.  श्री  दर्जन  श्रीपत  कस्तूरे  :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की

 क्या  मैट्रोको्तर  छात्रवृत्ति  की  दर  किसी  समय  वर्ष  1950-51  में  निर्धारित  की  गई

 क्या  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  को  देखते  ह्य  सरकार  का  विचार  उक्त  दरों  का

 रीक्षण  करने  का  =  शौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  छात्रवृत्ति  की  दरों  को  मूल  सुचांक  से  जोड़ने  का

 है  जैसा  कि  समय-समय  पर  वेतन  तथा  मंहगाई  अन्य  भत्तों  के  पुनरीक्षण के  मामले  में  किया  गया

 a!

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तया  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी  ०पी  ०

 से  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्रालय  निम्नलिखित  छात्रवृत्ति  योजनायें  चला  रहा

 है  जिसके  अन्तर्गत  भारत  में  मैट्रोकोत्तर  श्रच्ययन  के  लिये  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  :--

 (1)  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना

 (2)  स्कूल  अध्यापकों  के  बच्चों  के  लिये  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना

 (3)  राष्ट्रीय  ऋण  छात्रवृत्ति  योजना

 संख्या  1  2  की  योजनायें  1961-62
 में  शुरु  की  गई  जबकि  संख्या

 3  की  योजना

 1963-64  में  शुरु  की  गई  थी  ।

 उपरोक्त  योजनाओं  के  घ्रच्तगत  छात्रवृत्तियों  की  दरें  वर्ष  में  निर्धारित  की  गई  थी  जिसमें  ये  गुरू
 की  गई  थी  पौर  उसके  बाद  उनमें  कोई  परिशोधन  नहीं  gat  उच्च  निर्वाह  खच  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  छात्रवृत्तियों  की  दरों  के  परिशोधन  के  ses  पर  विचार  किया  जा  रहा

 Death  of  a  Person  in  Akola  Due  to  Starvation

 7626.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  person  died  of  starvation  while  standin
 continuously  for  a  very  long  time  in  Akola  city;

 g  in  a  queue  at
 a

 ration  shop

 (b)  whether  the  cause  of-the  death  has  since  been  investigated;  and

 (c)  if  so,  the  outcome  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):  (a)  to
 (e)  No,  Sir.  A  newspaper  report  to  this  effect  was  investigated  by  the  Government  of  Maha-
 rashtra.  They  had  reported  that  the  dead  body  of  an  old  man  was  found  on  the  27th  May,
 1973  in  Akola  city.  The  post-mortem  examination  conducted  by  the  medical  authorities  in
 the  Civil  Hospital  revealed  that  the  deceased  died  due  to  ‘s
 failure.

 yncope’  as  a  result  of  heart
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 श्रोलंका  चावल  सप्लाई  करने  के  लिये  भारत-श्रीलंका  करार

 रट 7627.  श्री  वो  ७  fag

 ait  बनमाली  बाबू

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  ह  ि

 क्या  श्रीलंका  को  चावल  सप्लाई  करने  के  लिये  भारत  श्रीलंका  करार  किया  गया  ;:  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा  साहिब  पी
 ०  श्र  आपातिक

 सहायता  प्रदान  करने  हेतु  श्रीलंका  सरकार  से  प्राप्त  रातरानी  के  आधार  पर  उनकों  लगभग  10,000

 मीटरी  टन  चावल  इस  शर्त  पर  सप्लाई  किया  जा  रहा  है  कि  वे  उसे  90  दिन  की  ale  में  वापस  कर
 देंगे

 आई ०  शाई ०  टो  ०,  नई  दिल्लो  में  नियुक्तियां

 7628.  QHo  कल् पाण सुन्दरम्  :  क्या  समाज  कल्याण  श्र  संस्कृति  मंत्री  भाई  गदाई

 नई  दिल्‍ली  में  नियुक्तियों  के  बारे  में  7  1973  के  अ्रतांराकित  प्रश्न  संख्या  9287  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठो

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  (sto  cao  नूरुल  :  1.  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 दिल्‍ली  के  प्रशासी  मंडल  ने  सभी  तदर्थ  नियुक्तियों  को  नियमित  कर  दिया

 2.  जहां  तक  योग्यताश्रों  में  रियायत  देकर  की  गई  नियुक्तियों  का  सम्बन्ध  बाद  में  इन  मामलों
 का  बोर्ड  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  शासी  मंडल  ने  अनुमोदन  कर  दिया

 राज्यों  में  एक  लाख  घर  बनाने  को  योजनाओं
 का  क्रियान्वयन

 7629.  सो०  के०  चन्द्रभान  क्या  निर्माण  कौर  प्रवास  मंत्री  एक  लाख  मकान  बनाने  के

 के  लिए  केरल  सरकार  को  केन्द्रीय  सहायता के  बारे  भें  30  1973  के  झ्रतार्राकित  प्रश्न

 संख्या  1070  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध

 में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केरल  राज्य  में  एक  लाख  मकान  बनाने  के  कार्यक्रम  के  aa  त्र  तक  कितने  मकान  बन

 चुके

 कि 1१९६ क्या  मी  अन्य  राज्य  ने  भी  ऐसी  योजनायें  लागू  की  हैं  ale  यदि  तो  उसका  राज्य

 वार  ब्यौरा  क्या a  =a  ';  श्र 2

 नता  को  कोर्ट HY  आर  स a क्या  केन्द्र  सरकार  की  इस  रोज  र्ा नट  2 ac  देगा  ?

 dada  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  श्र  mata  मंत्रालय  में  राज्य  dat  ala  :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  श्रीवास  स्थल  देने  की  केन्द्रीय क्षेत्र  योजना त्रों  राज्य  सरकारों

 को  पात्र  व्यक्तियों  को  ग्रा वास  स्थलों  पर  मकान  निर्माण  के  लिये  किसी  केंन्द्रीय  वित्तीय  सहायता
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 की  व्यवस्था  नहीं  21  केरल  सरकार  ने  हुई  लाख  मकान  बनाने  की  योजनाਂ  नामक  योजना

 के  अधीन  इन  आप्रावास-स्थलों पर  मकान  निर्माण  आरम्भ कर  दिया  उन्होंने  aa  सुचित  किया  है  कि

 लगभग  30,000
 मकानों  का  निर्माण  पूर्ण  हो  चुका  है

 तथा  30,000 मकानों  का  दूसरा  समूह  निर्माण के

 विभिन्न चरणों  में

 इस  योजना  के  अधीन  मंजर  किये  गये  ग्रेविस-स्थलों  की  उनकी  भ्रनुमोदित  लागत

 तथा  सकत  को  गई  निधियों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-पत्न  में  दिया

 (7  पहने  से  कार्यान्वित  की  जा  रही  श्रीवास-स्थल  देने  की  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  केन्द्रीय

 yoni  faa  नहों सहायता  के  अन्य  किस  सहायता

 विवरण

 31-3-74  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  को  झ्रावास-स्थल  देने  की  योजना के  श्रन्तगत

 मंजूर
 गी

 गई
 परियोजनाओं

 तथा  वक्त  को  गई  निधियों  का
 faacy ee का  a  —_—_—  तय

 राज्य का  नाम  स्वकृत स्वीकृत  श आवास  स्थली  को  अनुमोदित  लागत  दी  गई

 योजनाओं  केन्द्रीय  वित्तीय
 सख्या  सहायता

 eG  Se
 स्त्रियों

 32.78 1.  झ्रान्ध  प्रदेश  19  79,598  131.13

 2  बिहार  44  32,608  62.87  15.71

 3.  गुजरात  85  62,676  306  58  76  65

 08  0  06 53

 हिमाचल  प्रदेश  383  87  38

 कर्नाटक  109  1,7  2,  597  239  38  59  84

 960  96,000  677  76  358  44
 ~

 मध्य  प्रदेश  73  34,  496  199  63  49  91

 महाराष्ट्र  83  1,08,962  164  36  41  14

 10.  उड़ीसा  40  10 3,349

 11.  पंजाब  12,082  31  68  16  56

 12  46  17,832  28  76  19

 13.  तमिलनाडु  36  33,692  75.51  56  64

 14.  उत्तर  प्रदेश  27  19,808  30.85  71

 15.  पश्चिम  बंगाल  12  11,166  19.39  85

 307  8,835,502  1,977.  45  729  96
 a
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 Written  Answers
 Vaisakha  ,  1896  (Saka)

 राज्यों  में  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन  हेतु  भूमि  आयोगों  को  स्थापना

 7630.  श्री  सी  ०  के  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कुछ  में  भूमिसुधार  अधिनियम  के  क्रियान्वयन  हेतु  भूमि  झा योगों  की  स्थापना

 की  गई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के
 नाम

 क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  तथा  राज्य  सर

 कारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैਂ  शौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 गोहाटी  के  एक  व्यापारी  द्वारा  गेहूं  के  बोजों  का  श्राटा  बनाये  जाने  के  संबंध  में  जांच

 7631.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा
 लाये  गये  1,000  टन  गेहूं  के  बीजों  में  से  700  टन  गौहाटी  के  एक  व्यापारी  को  बेच  दिया  गया  जिसने

 ‘fe  उन  बीजों का  बना

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बध  में  कोई  जांच  की  गई  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पो ०  शिन्दे  )  से  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 ने  ग्राम  में  केवल  15  मीटरी  टन  गेहूं  के  बीजों  का  आबंटन  किया  जबकि  इसके  कलकत्ता

 के  क्षेत्रीय  कार्यालय  ने  कुल  921  मीटरी  टन  गेहूं  के  बीजों  का  निपटान  किया  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने

 प्रारम्भिक  जांच  की  थी  जिससे  यह  पता  चला  कि  गेहूं  के  वोटों  का  घाटा  विल्कुल  नहीं  बनाया  गया ।
 निगम  ने  इस  मामले  में  विभागीय  जांच  के  आदेश  देने  का  निर्णय  लिया

 दिल्‍ली  में  टैक्सों-बसें  चलाने  के  लिए  24  मागं  {

 7632.  थ्रो  सान  fag  मौरा  :

 श्री  एस
 ०  ए  ०  मुरुगनन्तम :

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  ने  दिल्‍ली  में  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  टैक्सी-बसें

 चलाने  लिये  24  मार्गों  का  चयन  किया

 क्या  राज्य  परिवहन  प्राधिकरण  ने  दिल्ली  में  इस  प्रकार  एक  स्थान  से  रद सरे  स्थान  तक

 तौर म  ध क स्कूटर  रिक्शा  चलाने  का  भी  निर्णय  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया हं  ate  इस  व्यवस्था  के  क  तक  शुरू  हा  जाते  की

 संभावना
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 22  अप्रैल  1974
 rr  ee  8  थ  लिखित

 उत्तर
 ‘

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  (oft  sora  कुमार
 :

 राजधानी  में  एक

 स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  टैक्सी  चलाने  की  अनुमति देने  की  योजना  पर  राज्य  परिवहन  दिल्‍ली

 ने  ait  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 ड
 इस  समय  उक्त  अधिकरण  के  समक्ष  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं  goat

 भारतीय  नौवहन  निगम  में  स्थाई  चेयरमन  का  न  होना

 7633.  थ्रो  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :

 श्री  बसन्त  साट  :

 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम में  स्थाई  चेयरमैन  के  न  होने  से  वहां  काफी  विवाद  चल  रहे

 यदि  at,  तो  इसके  कारण  तथा  ब्यौरा  क्या

 नौवहन  ate  परिवहन  मं  area  में  उपमंत्री  (sit  प्रणव  gate  :  नहीं
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 व्यापार  गृहों  को  आयातित  मछलो  पकड़ने  वालो  नौकाश्रों  का  आवंटन

 7634.
 श्री  भान  fag  मौका  कया  कृषि

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सभी  भ्रायातित  मछली  पकड़ने  वाली  निकायों  बड़े  व्यापार  गृहों  को  सप्लाई  की  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  कौर  इसके  क्या  कारण

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी  ०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 Loss  to  Cash  Crop  (Tobacco)  due  to  Hailstorm  in  U.P.

 7635,  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased
 to  state

 (a)  Whether  99  per  cent  and  50  per.cent  loss  has  been  caused  to  cash  crop  (tobacco
 etc.)  and  other  crops  respectively  as  a  result  of  hailstorm  in  Uttar  Pradesh  State  during
 1973-74;  and

 (b)  If  so,  whether  Government  propose  to  provide  any  aid  to  those  people,  and  if

 not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):  (a)
 No  report  indicating  such  an  extensive  damage  to  the  crops  during  1973-74  due  to  hailstorm
 has  been  received  from  Uttar  Pradesh.

 (b)  Does  not  arise.
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 Written  Answers  April  22,  1974
 ee

 Artificial  Scarcity  of  Vanaspati

 7636.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Vanaspati  ghee  is  in  short  supply  in  the  market,  whereas  huge  stock  of  it

 is  available in  the  production  unit;

 (b)  whether  this  artificial  scarcity  is  attributable  to  the  wrong  control  policies  of

 Government;
 and

 (c)  if  so,  the  quantity  of  vanaspati  ghee  available  in  the  stock  of  Premier  Vegetable

 Products  and  the  reasons  for  which  this  stock  has  been  held
 back?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  B.P.  Maurya):  (a)  It  is  true

 that  vanaspati  is  presently  in  short  supply  due  to  reduced  production  in  the  last  few  months.

 Stocks  with  the  factories  are  also  substantially  lower  than  in  previous  years.

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Does  not  arise.  The  stock  held  by  Premier  Vegetable  Products  Ltd.  Jaipur,
 as  on  31-3-74,  was  43.1  tonnes,  which  is  equivalent  to  a  day’s  production.

 7637.  श्री  डी ०  पी ०  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 ट्री  बीज  नि  में  a  सध  निदेशक  कौर  वित्तीय  नियंत्रक  के  पद  कब  से

 खाली  पड़े  atk

 इसके  कया  कारण  हैं  ate  इन्हें  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पो  ०  शिन्दे  )  तथा  राष्ट्रीय  बीज

 निगम  के  अध्यक्ष का  पद  9  1974  को  खाली  हुमा  जबकि  उस  समय  के  अध्यक्ष  ने  अपना  त्याग

 qa  दे  दिया  ari  नियमित  प्रबन्ध  निदेशक  के  छुट्टी  पर  चले  जाने  के  कारण  प्रबन्ध  निदेशक  का  पद  23

 1973  से  खाली  पड़ा  परन्तु  सरकार  ने  निगम  के  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  था

 कि  निगम  के  उत्पादन  प्रभाग  के  प्रमुख  अधिकारी  को  अपने  कार्यों  के  अलावा  प्रबन्ध  निदेशक  के  कार्य  की

 देखभाल की  जिम्मेदारी  भी  सौंप  दी  जाये  वित्त  नियंत्रक  का  पद  9-4-1973  से  खाली  पड़ा  निगम

 ने  अभी  इस  पद  को  भरना  है  |

 सरकार  तथा  निगम  इन  पदों  को  भरने  के  लिये  कदम  उठा  >  ।  प्रबन्धक  निदेशक  तथा  far Re
 faq नियंत्रक  के  पदों  के  लिये  भ्र धि कारियों  का  चुनाव  कया  जा  चुका  है  है  वे  शीघ्र  ही  कार्यभार

 संभाल  भ्रध्यक्ष  के  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  सरकार  विचार  कर  रही
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 2  बैसाख  1896  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  मोटर  परिवहन  वित्त  निगम  की  स्थापना

 7638.  श्री राम  सहाय  पांड े:

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  परिवहन  विकास  परिषद  की  एक  राष्ट्रीय  मोटर  परिवहन  वित्त  निगम
 की  स्थापना  करने  सम्बन्धी  सिफारिश  को  शभ्रस्वीकार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  :  तथा  वित्तीय

 संस्थान  बैंकों  का  मौजूदा  ढांचा  सड़क  परिवहन  उद्योग  की  वित्तीय  आवश्यकताओं को  पूरा  करने  के  लिये

 यथेष्ठ  समझा  गया  इसलिये  एक  श्रलग  वित्तीय  निगम  बनाने  की  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  है
 ।

 é

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  क्षेत्राधिकार  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  क्षेत्र  का  शामिल  किया  जाना

 7639.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्ली ||  को  कुछ  बस्तियों जहां  अधिकांश  सरकारी  कर्मचारी  रहते

 गया a

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  होम
 :

 हज
 तथा  सीमाओं  को  युक्तिसंगत  करने  के  fat  नागरिक  कार्यक्रमों  को  बेहतर  ढंग  से

 चलाने  शर  समुचित  विकास  शादी  के  लिये  प्रशासनिक  असंगतियां  टूर  करने  की  दृष्टि  नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका  ने  दिल्ली  नगर  निगम  क्षेत्र  में  इस  समय  स्थित  कुछ  क्षेत्रों  को  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के

 अधिकार  क्षेत्र  में  सम्मिलित  करने  के  लिये  दिल्‍ली  प्रशासन  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ।

 हरी  खाद  के  उत्पादन  के  समन्वयन  कौर  उसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  एजेंसी

 7640.  श्री समर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  हरी  खाद  का
 वार्षिक

 उत्पादन  कितना  है  तथा  प्रस्तावित  लक्ष्य  क्या

 क्या  वर्तमान  तथा  प्रस्तावित  हरी  खाद  उत्पादन  एककों  के  समन्वयन  तथा

 दर्शन  के  लिये  कोई  केन्द्रीय  संगठन  बनाया  गया

 क्या  कृषि  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  लिये  हरी  खाद  के  प्रयोग
 की

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिये
 >
 द्रुक  at कोई  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  एकक  स्थापित  गया

 क्या  हरी  खाद  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कोई  व्यवस्था
 कौ

 गई  है  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या
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 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ग्रण्णासाहिब  पी०  :  खाद  संसाधनों  के

 विकास  की  विभिन्न  योजनाओं  के  ग्रन्तगंत  चौथी  ats  के  wea  में  प्रत्याशित  उपलब्धियों  के  स्तर  कौर

 पांचवीं  योजना  के  प्रस्तावित
 लक्ष्य  नीचे

 दे  दिये  गये
 ers

 197  14m  लिये

 प्रत्यशित  उपलब्धि
 क

 लक्ष्य

 1.  शहरी  कम्पोस्ट  उत्पादन  मीटरी  टन )  4  8  7.5

 9
 शहर  के  कुड़े  कचरे से  कार्बनिक  खाद  तैयार  करने

 के  लिये  यांत्रिकी  कम्पोस्ट  संयंत्रों  की  स्थापना  करना  45

 1  5  लाख

 मीटरी  टन  कम्पोस्ट  प्राप्त

 होगा )

 गन्दे  नाले  से  होने  वाली  सिचाई  का  क्षेत्र  24,000  24,000  श्रुति रिक्त

 ग्रामीण  कम्पोस्ट  उत्पादन  मीटरी  टन  )  170.0  350.0

 ये  हरी  खाद  के  अन्तरगत  आने  वाला  क्षेत्र  6.0  *निर्धारित  नहीं  किया  wat

 न
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गोबर  गैस  संयंत्रों  की  स्थापना  करना  50,000

 (  इनसे  प्रतिवर्ष  8  ,  0  लाख

 मीटरी  टन  खाद  उपलब्ध

 क

 *बहु  फसली  कौर  सघन  खेती  कार्यक्रमों  का  प्रारम्भ  होने  से  हरी  खाद  का  क्षेत्र  सीमित  हो  गया

 इसीलिये  पांचवीं  योजना  के  लिये  हरी  खाद  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  तथापि

 हरी  खाद  को  लोकप्रिय  बनाने  शौर  सघन  फसल  चक्रों  में  लीदार  फसलों  को  शामिल  करने  के  लिए

 प्रयास  किये  जायेंगे

 **सुचना  प्राप्त  हुई  है  कि  खादी  att  ग्राम  उद्योग  ग्रा योग  ने  1974 तक  विभिन्न  राज्य

 में  6,975  गोबर  गैस  संयंत्रों  की  स्थापना  की

 र  केन्द्रीय  स्तर  पर  कार्बनिक  खाद  का  प्रयोग  करने  के  कार्यक्रम  की  देख-रेख

 समन्वय  तथा  ज अ मागदशन  करने  और  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कृषि  मंत्रालय  में  एक  उत्पादन  कक्ष  की

 पना  की  गई

 विभिन्न  कृषि  विश्वविद्यालयों  श्र  अनुसन्धान  संस्थानों  में  फसल  उत्पादन  के  लिये  कार्बनिक

 खाद  के  प्रयोग  कौर  उसके  उत्पादन  की  तकनोलॉजी  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  पक्षों  पर  वैज्ञानिक

 arrest  किये  रहे

 जहां  तक  गोबर  गैस  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  विज्ञ  पौर  तकनोलॉजी  विषयक  राष्ट्रीय
 समिति  ने  किण्वन  अ्रणुजैविकी  और  ड्रमों  कौर  बर्तनों  के  डिजाइन  तैय  करने  को  समस्याओं

 का  erat  करने  के  लिये  विभिन्न  अनुसन्धान  संस्थानों  से  लिये  जाने
 वाले  वैज्ञानिकों के  एक  ग्रुप  की  स्थापना

 करने का  प्रस्ताव
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 कालेजों  site  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  के  लिये  पेशन

 7641.  श्री  समर  कया  समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  कालेजों  wie  विश्वविद्यालयों  के  शिक्षकों  के  लिये  पेंशन  योजना  अनेक  राज्यों

 चे  लाग  कर  दी  a QR)

 यदि  al  ती  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  अ ए

 का  केद्रीय  स़्कंद  सिवानों  के  किय  पेंशनों  को  समास  प्रिया  का  विकास  करतें  हद I

 ऐसी  योजनाकारों  में  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिये  पहल  ar

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी । शौर

 { (7 )
 और  जहां  तक  स्कूल  के  अध्यापकों का  सम्बन्ध  इस  मंत्रालय  के  पाम  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 जहां  तक  विश्वविद्यालय  के  अध्यापकों  का  सम्बन्ध  विश्वविद्यालय  अनुदान  art  ने  विश्वविद्यालयों

 को  सेवा  निवासी  लाभ  के  बारे  में  निम्नलिखित  दो  योजनायें  भेजी  थी

 1.  अंशदायी  भविष्य  निधि  व  उपदान

 2.  सामान्य  भविष्य  निधि  व  पेंशन  व  उपदान

 राज्य  विश्वविद्यालयों  से  कहा  गया  है  कि  वे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों से  इन  योजनाओं  पर  उनकी

 स्वीकृति  प्राप्त

 भारतीय  शिपयाडों  में  बने  जहाज

 7642.  श्री  समर  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  az  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1970  से  1974  तक  भारतीय  शिपयार्ड ों  में  कितने  जहाज  बनाये  गये  और

 fea  प्रकार  के

 कितने  जहाज  निर्माणाधीन  हूं  ate  वर्ष
 1974-75

 के  लिये  निर्धारित लक्ष्य  कितना  है  शौर

 उस  उद्देश्य  से  किस  प्रकार  का  विदेशी  सहयोग  मांगा  गया

 1  विभिन्न  शिपयार्ड ों  में  किस-किस  देश  के  कितने-कितने  विशेषज्ञ  कार्य  कर  रहे  हैं  और  इन

 व  देशी  विशेषज्ञों  पर  कितना  वार्षिक  व्यय  होता  है

 जहाज  बनाने  की  तकनीक  में  कब  तक  झोत्मनिभंरता  प्राप्त  हो  जायेगी  इस  उद्देश्य

 के  लिये  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  प्रणब  कुमार

 आवश्यक  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।
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 रोकने  के  लिये  अनाज
 उत्पादन  संबंधी  बड़ा  दोलन

 7643.  श्री  समर  गृह  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विश्व  बैंक  तथा  रॉकफेलर  फाउण्डेशन की  चेतावनियों की  झोर

 दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  ae  1974-75  में  भारत  को  भारी  अकाट  का  सामना  करना

 पड़ेगा  यदि  यहां  पर  उत्पादन  का
 बड़ा  आन्दोलन  शुरू  नहीं  किया  जाता

 श्र  यदि  at,  तो  उस

 पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  अनाज  भण्डार  में  भी  कमी  हो

 का  > Q  कौर भारत  का  विचार  किन-किन  मण्डियों  से  wart  arta  करने

 1972  से  श्रन्तर्रार्ष्ट् गाय  बाजार  में  खाद्यान्नों  की  सामान्य  विधि  कितनी  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  शिन्दे  )  से  सरकार ने  इस

 area  की  रिपोर्टों  देखी  प्राप्त  रिपोर्टों  के  प्रमुख  निर्यातक  देशों  के  पिछले  बचे  स्टाक  में  कमी
 खाद्यान्नों हुई  थी ।  यह  बताया  जाता  है  कि  1973-74  में  विश्व  में  उत्पादन  बेहतर  होगा

 के  मुख्य  निर्यातक  देश  संयुक्त  राज्य  आस्ट्रेलिया  ate  श्रर्जन्टीना

 सहायक  प्रबन्धक  ग्रेड  में  स्थायी  रिक्त  स्थान

 7644.  श्री  डो  ०
 के

 ०  पिण्ड  :  क्या  निर्माण  ate  mare  मंत्री  यह  बताने  की  क़र्या  करेंगे कि

 भूतपूर्व  मुद्रण  तथा  लेखन-सामग्री  विभाग  में  सहायक  प्रबंधक  में  स्थायी  रिक्त

 >
 स्थानों  को  गत  वर्षों  से  नहीं  भरा  गया  |

 > यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  ah  तथ्य  क्या  ६

 क्या  30  वर्ष  से  भ्रमित  की  सेवा  वाले  इस  संवर्ग  के  कर्मचारियों को  स्थायी  पद

 लब्ध  होने  के  बावजूद  स्थायी  नहीं  किया  गया  है  ;  atk

 इस  संबंध  में  मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  अनुदेशों  के  बावजूद  क्या  सरकार  उक्त  स्थिति
 रखने  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है

 ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  (oft  श्रोम  :

 तथा  सहायक  प्रबंधक  के  ग्रेड  में  पुष्टि  के  मामलों  पर  विचार  करने  के  लियें  पिछली

 वित्तीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  1966  में  हुई  ay |  परवर्ती  रिक्तियों  की  इस  ग्रेड  में

 करने
 का  प्रश्न  1970  में  गया  था  |  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  एक

 बैठक  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  में  एक  पत्र  भेजा  गया  था

 सहायक  प्रबंधक
 के  पद  के  भर्ती  नियम  1963  में  प्रकाशित  किये  गये  थें  ।  इन  नियमों

 के  3.0  विभागीय  पदोन्नत  तथा  सीधी
 भर्ती  वाले  अधिकारियों

 का  कोटा  2:  1  के

 में  निश्चित  किया  गया  1963  से  पूर्व  की  रिक्तियां  100  प्रतिशत  पदोन्नति  द्वारा  भरी  गई

 थी  ।  चूंकि  यह  प्रतीत  हम्ना  कि  ad  लॉक  सेवा  ग्रा योग  चाहती  है  कि  सभी  रिक्तियां  1963  कें

 भर्ती  नियमों  के  उपबंधो ंके  waar  अतः  यह  महसूस  किया  गया  कि  कामिक  विभाग  तथा  विधि ८५

 106



 9 “4  1896  लिखित  उत्तर
 य  ——  ee

 मंत्रालय  के  goa  से  निर्णय  लेने  के  लिए  मामले  पर  विचार  किया  जाय  ।  ऐसा  विधिवत  किया

 गया  तथा  झ्रायोग  से  भ्रमरों  किया  गया  कि  1973  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  एक  बैठक

 की  व्यवस्था  की  जाय  ।  इसी  एक  न्य  मामले  में  कोटा  नियम  पर  सर्वोच्च  स्पा यालय  के  निर्णय

 के  आधार  पर  वरिष्ठता  सूची  के  पनरीक्षण का  प्रश्न  सरकार  के  विचारार्थ  त्र  गया ।  वरिष्ठता  सूची

 को  तदनुसार  परिचालित  किया  गया  था  तथा  आपत्तियां  ध्रामंत्रित  की  गई  थीं  ।  एक  सीधी  भर्ती  वाले

 अधिकारी  ने  पनरीक्षित  वरिष्ठता  सची  के  विरुद्ध  भ्र भ्या वेदन  दिया  ।  वरिष्ठता  सची  को  ad  afar

 स्प  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  इसपर  कामिक  विभाग  तथा  विधि  मंत्रालय  के  परामशे  से  बिचार

 frat जा  रहा  है  ।

 नै
 तथा  सहायक  प्रबंधक  के  ग्रेंड  में  चार  व्यक्ति  ऐसे  सेवावधि

 लगभग 30  वर्ष  हो  गई है  तथा जो  किसी  पद  पर  स्थाई  नहीं  जैसा  कि  पहले  के  भाग  में

 उल्लिखित सहायक  प्रबंध  कें  ग्रेड  में  पुष्टि  करने  के  प्रश्न  पर  कार्यवाही  WE  कर
 x

 दी  गई  थी  तथा  विलम्ब  का  कारण  कानन  तथा  कार्य विधिक  कठिनाईयां  a  जो  कि  झ्र कस् मात  पदा

 हो  गईं

 भाई  ०  ०  टो  ०,  नई  दिल्‍ली  के  वरिष्ठ  शिक्षकों  के  विरुद्ध  जांच

 7645.  श्री डी  ०  के  ०  पिण्ड :  क्या  समाज हि  were  और
 संस्कृति  मंत्री  भद  जताने  की  झपा

 करेंगे कि

 ac )  कराई  प्राई ०  टी  ०
 नई  कें  एक  वरिष्ठ  शिक्षक  के  जिसने  कथित  यात्रा

 भत्ते  का  दावा  करने  में  भारी  भ्र नियमितता एं प्रस्तुत  गई  जां जाच थम  कमा
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया

 कौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब के  क्या  कारण  है ंहैं  alt  इस  मामले  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही की  गई

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  प्रेरित  जी  नहीं  ।

 जांच  निर्धारित  पद्धति  में  स्पष्टीकरण  प्राप्त  जिन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  जांच  की

 जा  रही  उन्हें  सम्बन्धित  रिकार्ड  देखने  का  अवसर  प्रदान  साक्षियों  को  जिरह  करने  का

 कार  झ्र  वकील  द्वारा  प्रतिनिधित्व  करने  की  व्यवस्था  है  ।  उक्त  बातों  को  पुरा  वकील  द्वारा

 मांगे  गये  अक्तूबर  1973  के  दौरान  परिसर  में  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  we  कुछ  समय

 के  लिये  जांच  अधिकारी  की  अनुपस्थिति  के  कारण  इस  जांच  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  हुआ ।

 समय  बहस  का  भ्रान्ति  दौर  चल  रहा  है  प्रौढ़  इसके  बाद  रिपोर्ट  ara  की  ara  है  ।

 पांचवों  योजना  दौरान  नकदी  फसलों  के  उत्पादन  के  लिये  नई  होती

 7646.  श्री जी  ०  स  ०  कृष्णन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पांचवीं  योजना  अ्रवधि  में  नकदी  फसलों  के  उत्पादन  के  लिये  किसी

 नई  नीति  का  प्रस्ताव  किया  है
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 Vaisakha  2,  1896  (Saka)

 क्या  विशेषकर  सूरजमुखी  सोयाबीन  जैसे  को  अपेक्षित  विपणन

 सम्बन्धी  समर्थन  देने  हेतु  तिलहन  निगम  स्थापित  करने का  कोई  प्रस्ताव  श्र

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब पी  ०  :  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के

 दौरान  विभिन्न  नकदी  फसलों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  नई  नीति  में  मुख्यतः  चुनींदा  जिलों  कि
 उत्पादन  तकनोलॉजी  प्रगति  तरह  विकसित हो  चुकी  है  ale  उत्पादन  में  होने  वाले  विकास  को  तेजी  से

 बढ़ाने  के  लिये  अच्छी  संभाव्यताएं  मौजूद  मेंਂ  प्रत्येक  महत्वपूर्ण  फसल  के  संबंध  में  पैकेज  कार्यक्रम  की
 प्रक्रिया  के  भ्राता पर  सघन  खेती  उपाय  य्रपना कर उत्पादन कर  उत्पादन  में  शीघ्र प्रौढ़  तेजी  से  बढ़ोतरी  प्राप्त

 करना  शामिल  है  ।  इसके  अतिरिकत  उत्पादन  बढ़ाने  कौर  उत्पादन में  स्थिरता  लाने के  लिये  नकदी

 की  फसलों  के  सिंचित  की  प्रतिशतता  में  काफी  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  इस  उद्देश्य के  लिये
 पांचवीं  योजना  में  मुख्य  सिचाई  परियोजनाओं  के  प्रश्नगत  इन  फसलों  के  विकास  पर  विशेष  बल

 देने  का  प्रस्ताव  बहुफसली  खेती  के  क्रम  के  भ्रनुसार  अधिक  उत्पादनशील ale  अल्पकालीन  किस्मों
 के  seat  कौर  भ्रूण-जनित  पोषक  तत्वों  के  प्रयोग  तथा  पौध  संरक्षण  उपाय  अपनाने  के  माध्यम

 से  उत्पादन  में  वृद्धि  जारी  करने  के  लिए भी  प्रयास  किए  जायेंगे  ।

 ate  हां ।  भारत  सरकार  वनस्पति  तेल  श्ररौर  तिलहन  निगम  की  स्थापना  करने

 के  लिए  सिद्धांत  रूप  में  सहमत  हो  गई  है  |  इस  संबंध  में  ब्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा

 पांचवें  के  दौरान  मत्स्य-पालन  का  विकास

 7647.  श्री  पी  ०  शरार  ०  भिनाय  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य-वार  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान
 किया  गया  हैं

 ;  wk

 क्या  योजना  अवधि  के  दौरान  नए  सदस्य-पालन  पत्तनों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 are  यदि  तो  उनका  निर्माण  किन-किन  स्थानों  पर  जाएगा ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णा साहिब पी  ०  :  (#)  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य
 के  क्षेत्र

 में  मत्स्य-पालन  के  बिकास के  लिए  किया  गया  अस्थायी
 आबंटन

 इस  प्रकार  a ——ae

 धर्म  राज्य

 रु०
 a rr ce ey ENN SSTURSt- विक

 आंध्र  प्रदेश  395.  00

 200.00

 250.00

 700.00

 हरियाणा  75.  00

 हिमाचल  प्रदेश  62.  00
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 =

 eee

 7.  जम्म  श्र  कश्मीर  40.00

 8.  केरल  1625  00

 9.  मध्य  प्रदेश  335  00

 10.  महाराष्ट्र
 453  00

 11.  मणिपुर
 100  00

 12.  मेघालय  40  00

 550 --  00 13.  कर्नाटक

 14.  नागालैंड  40  00

 15.  उडीसा  325  00

 60  00 16.  पंजाब

 17.  राजस्थान  75  00

 1880  00 18.  तमिलनाडु

 -93  00
 19.  faye
 20.  उत्तर  प्रदेश  क  150.  090

 21.  पश्चिम  बंगाल  650,  00

 8098.00

 es ee  et

 संघ  राज्य  क्षेत्र  993.00

 केन्द्रीय  या  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाकारों  के  लिए  कोई  राज्यवार  आबंटन  नहीं  fet  गये  हें  ।

 ag  ait  केन्द्र द्वारा  प्रायोजित  परियोजनाओं  के  लिये  अस्थायी  आवंटन  इस  प्रकार  t--

 रुपयों  में
 )

 4710

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं  2250

 पांचवीं योजना  के  दौरान  नय
 मत्स्य-पालन  बंदरगाहों के  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 यद्यपि  इनके  स्थानों  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
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 राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  वन्य  पशु  शरणस्थल
 तथा  उनके  लिए  राज्यों  को

 केन्द्रीय  सहायता

 7648,
 श्री  रणबहादुर

 क्या
 कृषि  मंत्री

 यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 इस  समय  देश  में  राज्यवार  कितने  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  अन्य  पशु  शरणस्थल  हैं  ;

 ax

 शरणास्थलों  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  1973  में इन  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  वन्य  पशु

 वित्तीय  सहायता  गई  ?

 ~  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बी  ०  पी  ०  :  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  ale  से  भ्र द्य तन

 सूचना एकत्र  की  जा  रही  है  नौ  प्रधा-समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वाघ  परियोजना  क्षेत्रों  सहित  राष्ट्रीय  पार्कों  ate  शरणास्थलों  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों

 को  1973-74  में  झ्राबंटित  की  गई  राशि  इस  प्रकार  है  “--

 1  90,000

 1,41,000

 मध्य  प्रदेश  1,  00,000

 3,900

 80,000

 6.  कर्ताटक  14,600

 39,400

 उत्तर  प्रदेश  71,000

 पश्चिमी  बंगाल  1;  45,000

 नद  महासागर  मत्स्य-पालन  सर्वेक्षण  आर  विकास  कार्यक्रमਂ  नामक  राष्ट्रसंघ  विकास  कार्यक्रम

 को  परियोजना afore

 7649.  श्री  रणबहादुर  fag
 :

 कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागर  के  चारों  we  के  देशों  के  मत्स्य-पालन  संसाधनों के  विकास  में

 सहायता  करने  के  लिए  राष्ट्र  संघ  विकास  कार्यक्रम  के  खाद्य  विशेषज्ञो ंने  fe  a प्  महासागर  मत्स्य-पालन

 सर्वेक्षण
 शर

 विकास
 कार्यक्रम  नामक  व्यापक  परियोजना  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा we  NG  क्या है  भ्र ौर इस  बारे  में  सहायता  प्राप्त  करने  के  बारे

 में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 110



 2  विशाल  1596  लिखित  उत्तर
 लट  ene  ४

 म  में  राज्य  मंत्री  प्रल्णासाहिब  पो  ०  ;  जी  ati

 इस  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  हिंद  महासागर  में  मत्स्य-पालन  का  सभी  पतलूनों से  विकास  करना

 चंकी यह  एक  क्षेत्रीय  array  इसलिए  किसी  देश  को  सीधी  सहायता  देने की  काई  बात  नहीं
 a ्र  ।  स्थापित देश  में  समुद्री  मत्स्य  पालन  को  बढ़ावा  देना  भारत  के  लिए  लाभकर होगा  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  कार्यक्रम से  सहमति  प्रकट  को

 राष्ट्रीय  कलकता  के  श्रधिकारो  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  हारा  जांच

 7650.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :

 राम  प्रकाश :

 क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 के क्या  राष्ट्रीय
 कुछ

 अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों

 द्वारा  जांच  की  यई  है  ;  कौर

 > यदि  at  जांच  के  निष्कर्ष  ,  कया  उस  पर  सरकार  की  क्या
 atte

 त्या

 शिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी ०  पी०

 बेसन-बिलों  में  से =
 ~

 शर  राष्ट्रीय  कलकत्ता  के  107  कर्मचारियों  के

 वसूल  की  गयीं  धनराशि  को  वेतन-बचत  योजना  के  भ्रन्तर्गत  जीवन-बीमा  का  प्रीमियम  war

 करने  के  fat  जमा  करने  में  हुए  विलम्ब  से  संबंधित  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ०पी  ०ई०

 जांच  कर  रहा

 सहकारी  क्षेत्र  में  चीनो  के  उत्पादन  में  कमी

 7651.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  के  सहकारी  क्षेत्र  में  चीनी  के  उत्पादन  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ;

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  ao

 पो०  :  से  1972-73  के  दौरान

 देश  के  सहकारी  चीनी  कारखानों ने  14.52 लाख  मी०  टन  चीनी  का  उत्पादन  किया  था  जबकि  1970-

 71  और  1971-72  में  12.63  लाख  मी ०  टन  12.72  लाख  मी ०  टन  का  उत्पादन

 किया था  ।  इस  प्रकार  उनके  चीनी  के  उत्पादन  में  कोई  मात्रा  संबंधी  गिरावट  नहीं  भाई है  ।  फिर

 भ्रमित  भारतीय  उत्पादन  के  अनुपात  में  चीनी  उत्पादन  की  समूची  प्रतिशतता  1971-72  कें  41.  3

 प्रतिशत से  गिरकर  1972-73  में  37.5  प्रतिशत  पर  झरा  गई  ।  इसके  यें  कारण  प्रतीत  होते

 (1)  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  में  संयुक्त  स्टाक  कारखानों  द्वारा  1972-73  के  दौरान  श्रमिक  उत्पादन

 (2)  जहां  पर  कुल  85  सहकारी  चीनी  कारखानों  में  से  37  कारखाने  स्थित

 में  स्थित  चीनी  कारखानों  के  खास-पास  सूखे की  स्थिति  होने  के  कारण  1971-72 की  तुलना  में
 1972-73  में  चीनी  की  कम  उपलब्धि  होना  ।
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 पंखा  रोड  काले  दिल्‍ली  में  सड़कें  चौड़ी  करना  शौर  उनका  रख-रखाव

 7652.  श्री  के  ०  मालन्नां  क्या  निर्माण  और  अब्बास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पंखा  जा  डी०  डी०  ए  जनकपुरी  नामक  सब  से  बड़ी  रिहायशी  कालोनी

 के  इद  गिर्द  स्थित  काफी  खराब  हालत  में  है  ale  यातायात  के  लिए  खतरा  बन  गई

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  सड़क  को  चौड़ा  प्रौढ़  इसके  रख-रखाव  को

 ari  जिम्मदारी  निभाने  से  इन्कार  कर  दिया  है  य्रद्यपि  पंखा  रोड  रिहायशी  क्षेत्र  संबंधी  मास्टर  प्लान

 में  यह  एक  मुख्य  सड़क  दिखाई  गई

 al कि द  तो  इस  सड़क  के  रख-रखाव  कौर  सुधार  के  लिए  कौन  सी  एजेंसी  उत्तरदायी

 कौर

 x
 इस  सड़क  को  चौड़ा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  इसे  यातायात  के

 लिए  सुरक्षित  बनाया  जा  सके  जो  जनकपुरी  जैसी  विकासशील  कालोनी  में  बढ़ता  जा  रहा  है  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय  में  राज्य  dat  होम

 इस  सड़क  पर  यातायात  बढ़  जाने  के  कारण  इसे  चौड़ा  करना  आवश्यक  हो  गया  >
 &  ।

 तथा  इस  सड़क  के  भ्रनुरक्षण  तथा  विकास  का  उत्तरदायित्व  दिल्‍ली  नगर  निगम  का  है  ।

 इस  सड़क  को  चौड़ा  करने  तथा  उसमें  सुधार  करने  की  योजना  को  पांचवीं  पंचवर्षीय प्रयोजन
 + के

 में  शामिल  किया  गया
 @  |

 i

 राज्यों  A  भेड़ों  के  विकास  के  लिए  कार्यक्रम

 7653.  श्री  के०  मानना  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को
 |  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  ऐसे  चुने  हुये  क्षेत्रों  जहां  नस्ल  सुधार  ,  रोग  नियंत्रण  तथा

 विपणन  सुविधायें  उपलब्ध  हों  भेड़  विकास  कार्यक्रम  कार्यक्रम  के  ara  पर  चलाने  का  परामर्श

 दिया

 इस  समय  कौन  राज्य  संयुक्त  राष्ट्रसंघ  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  ऊन

 करते  feel  निर्धारित  करते  हैं  ate  उनका  व्यापार  करते  ak

 गत  दो  वर्षों  में  देश  में  राज्यवार  कितनी  ऊन  का  उत्पादन  gat  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 ato  पी०  :  जी  at

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  के  प्रश्नगत  ऊन  उसका  वर्गीकरण  व  विपणन

 करने  का  कार्यक्रम
 1969  में  राजस्थान  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  कौर  बाद  में  इस  कार्यक्रम  का  पाठ

 श्र  राज्यों  gata  हिमाचल  जम्मू  ate  मध्य  पंजाब

 mie  उत्तर  प्रदेश  में  विस्तार  कर  दिया  गया  था  ।  यह  कार्यक्रम  :
 1973  में  पूरा  हो

 गया
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 इस  समय  ऊन  के  उत्पादन के  हर  पांच  वर्ष  के  वाद  पशुसंगणना  के  प्राप्त  पर

 तेयार  किये  जाते  11966  में  पण  संगणना के  आधार  पर  968-69  में  देश  में  ऊन  का  उत्पादन

 176  लाख  किलोग्राम झांका  गया  था  ।  1972  में  हुई  पिछली  पशु  संगणना  के  भेड़ों  की  संख्या  के  झरोकों
 समस्त  राज्य  स  प्राप्त  नहीं  हए  ः  लिये  पिछले  दो  ag के  दौरान  ऊन  का  राज्यवार  श्रीमान  बताना

 सम्भव  नहीं  है  ।  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  शारवती  के  एक  ऐसी  प्रणाली
 का

 विकास  करने  का
 प्रस्ताव  जिस  के  माध्यम  से  राज्य  सरकारें  नियमित  wit  क्रमबद्ध  नमना  सर्वेक्षणों  के  माध्यम  से  ऊन  तथा

 प्रमख  पशुधन  उत्पादों  के  वार्षिक  उत्पादन  के  शअ्नमानों  के  बारे  में  जानकारी  भेजा  करा  |

 पश्चिम  एशियाई  देशों  को  निर्यात  के  लिये  az  को  चावल  देना

 654.  श्री  के  ०  मानना  :  क्या  कृषि  मंत्री  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 किस्म क्या कुछ  राज्यों  ने  सिलकर  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  निर्यात

 का  बासमती  चावल  केंद्र  सरकार  को  देने  की  पेशकश  की  शर

 यदि  हां  ,  तोसे  राज्यों के  नाम  क्या  हैं ग्र ौर  राज्यों  द्वारा
 पेदा  करे

 लित
 हुई  कितनों

 मात्रा में  चावल  दिया  जाएगा

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी  ०  शिन्दे  )  :  श्र  q)  सभी  प्रमुख चावल  उत्पाद
 दक  राज्यों  में  निर्यात  किस्म  के  श्रधिप्राप्त  बासमती  चावल  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम

 से  जाता  ।  इसके  प्रजापति  राज्य  व्यापार  निगम  ने  हरियाणा से  15,000  मीटरी  टन  शरीर

 पंजाब से  10,000  मीटरी  टन  बासमती  चावल  की  सीधी  खरीद  करने  के  लिए  भी  प्रबंध  किए  इन  दोनों

 राज्यों  ने  इसकी  पेशकश  की  थी ।

 Supply  of  additional  quota  of  Foodgrains  to  Bihar

 7655.  Shri  G.  P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  A  gricultt  निल  be प्  iii)  ture  pleased  to  state :

 (a)  whether  Bihar  is  facing  a  serious  food  crisis  as  a  result  of  riots  which  broke
 out  there;

 (b)  if  so,  whether  the  Central  Government  have  any  scheme  to  send‘  additional
 quota  of  food  grains,  there;  and

 (c)  if  so  the  gist  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):
 (a)  to  (c)  Allotments  of  foodgrains  from  the  Central  Pool  are  made  every  month  keeping
 in  view  of  the  availability  of  stocks  in  the  Central  Pool,  needs  of  the  deficit  States  and
 other  relevant  factors.  Bihar  has  been  given  an  increased  allotment  of  40,000  tonnes
 of  foodgrains  for  April,  1974,  With  the  removal  of  restrictions  on  the  inter-state  move-
 ment  of  coarse  grains  and  arrival  of  rabi  crops  in  the  market  the  availability  of  food  grains
 is  likely  to  improve  in  the  State.

 Housing  for  Delhi’s  increasing  population  by  D.D.A

 7656.  Shri  G.  P.  Yadav  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  census  conducted  in  Delhi  revealed  53  per  cent  growth  in  the  popu-
 Jation  of  Delhi
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 (b)  if  so,  whether  has  not  got  any  scheme  is  provide  houses  to  this  increasing
 population;  and

 _(c)  ल  so,  whether  Government  propose  to  formulate  any  scheme  to  provide  houses
 to  all  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Department  of  Parliamentary  Affairs  and  in  the  Ministry
 of  Works  and  Housing  (Shri  Om  Mehta):  (a)  the  census  of  1971  has  revealed  a  growth
 of  52.93%  in  Delhi's  population  during  the  decade  1961-71.

 (b)  No,  Sir.  With  a  view  to  easing  the  acute  housing  problem  of  the  growing
 population  in  Delhi,  the  Delhi  Development  Authority  has  undertaken  construction  of
 dwelling  units  for  people  belonging  to  various  categories.  Upto  3151  March,  1974,  the
 Delhi  Development  Authority  has  constructed  24,392  dwelling  units  under  its  various
 housing  schemes.

 will  be
 (c)  the  scheme  of  construction  of  dwelling  units  by  the  Delhi  Development  Authority

 ontinued  subject  to  the  limitations  of  finance
 and

 the  availability  of  building
 materials.

 दिलो  में  यमुना  नदी  पर  नया  उपरि  पुल

 7657.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद
 यादव

 :
 क्या  नौवहन

 और  परिवहन  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 निकट

 भविष्य  में  दिल्ली  में  यमुना  नदी  पर  एक  नया  उपरि पुल  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  कब  ate  बया  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  है  कौर

 इस  उद्देश्य के  लिए  कौन  से  स्थल  का  चयन  feat  गया है  ;  कौर

 क्या  उन  व्यक्तियों  जिनकी  भूमि  का  अधिग्रहण  इस  उद्देश्य  हेतु  किया  कोई

 मुआवजा  दिया  जायेगा ;  यदि  तो  क्या  ama  जायेगा ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  कौर  दिल्‍ली

 के  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनस के  सामने  मौजूदा  रेल-एवं-सड़क  पुल  के  उत्तर  में  यमुना  सदी  के  ऊपर

 एक  at  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  यह  सड़कों  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  की  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  शामिल  पुल  के  डिजाइन  a  उसके  पहुंच  मार्गों  के  संबंध  में  आवश्यक
 जल  सर्वेक्षण  धो  भूमि  ्र  यातायात  सर्वेक्षण ग्र  अन्य  जांच  शुरूकर  दी  गई  है  ak  कुछ  परिणाम

 भी  प्राप्त  हो  चुके

 यदि  पुल  are  इसके  पहुंच  मार्गों  के  लिये  किसी  निजी  जमीन  का  अधिग्रहण  किया

 गया  तो  सरकारी  प्रयोजनों  के  लिये  भूमि  के  अ्रधिग्रहणाथे  के  लिए  प्रवृत्त  नियमों  के  अनुसार  मालिकों

 को  मुआवजा  feat  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं है  कि  निजी  भूमि  के  मालिकों  को  कितना

 मुआवजा  दिया  जाएगा  ।

 रेगिस्तान  में  कोड़े  मारने  के  लिये  नई  पद्धति  का  विकास

 7658.  श्री  नवल  किशोर  wat:  क्या  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  जोधपुर  स्थित  केन्द्रीय  शुल्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान ने  रेगिस्तान  में  ake  खेतों  में

 चूहों  ate  इसी  प्रकार  के  meg  कीड़ों  को  मारने  के  लिए  एक  नई  पद्धति  का  विकास  किया है
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 यदि  तो  उक्त  पद्धति  इसके  में  किस  ठ्  तक  धराता

 कया  खेतों  में  चूहों  को  मारने  के  लिये  प्रयोग  की  जाने  वाली  दवाइयों  का  खड़ी  फसलों

 a पर  कुछ  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  !  ita

 यं वाही Ver  करने  का  प्रस्ताव यदि  तो  फसलों  को  उक्त  प्रभावों  से  बचाने  के  लिये  क्या  का

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी  ०  :  हां  ।  केन्द्रीय मरू  ध्  अनुसंधान

 जोधपुर ने  रेगिस्तानी  ज़रबीत  किस्म  का  की  रोकथाम  के  लिए  नई  पद्धति  का  विकास

 किया  है  ।  यह  मरू  क्षेत्र  का  प्रमुख  नाशक  जंतु  है  ।  यह  घासों  ake  वक्षों  के  छोटे-छोटे पौधों
 को  सोडियम को  नष्ट कर  देता  रोकथाम  की  इस  पद्धति में  बेर  छाया  में  सुखाये  फलों

 मोनोफ्लोरोएसीटेट के  घोल  में  24  घंटे  तक
 भिगोया  जाता

 है
 ।

 इसके  वाद  इन  विषैले  बेरों  को  बिना  भीगे

 विषरहित  ati  के  साथ एक  कौर  चार  के  aaa  में  मिलाकर  घातक  चुग्ग ेके  रूप  में  खुले  हुए  बिलों

 में  रख  दिया  जाता

 सफेद  सूंडी  की  रोकथाम  के  लिये  किये  गये  अध्ययनों  से  यह  भी  पता  चला  कि  बाजरा

 की  फसल  में  सफेद  सूंडी  से  होने  वाले  नुकसान  को  रोकने  में  फी  हैक्टर  की दर  से  एक  दानेदार

 लियोन  फारेट  का  उपयोग  कारगर

 ate  रेगिस्तानी  जरबिल  कौर  सफेद  सूंडी  की  रोकथाम  करने  के  यदि  इन  दवाबों

 का  प्रयोग  बतायी  सिफारिशों  के  अनुसार  किया  जाए  तो  अधिक  होता  है  कौर  इनका  खड़ी

 फसलों  पर  प्रतिकूल  gata  भी  नहीं  पड़ता  है

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  स्कूलों  में  सहायक  शिक्षकों  के  लिये  स्थायी  पद  तथा  चयन-ग्रेड

 7659.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा :  कया  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा

 मारेंगे  कि

 नई
 दिल्ली

 नगर
 पालिका

 ने  सहायक  शिक्षकों
 के  कितने

 पद
 श्री  तक  स्थायी

 बनाया

 ॥

 शिक्षा  नगर  पालिका  ने  उनमें  से  कितने  को  चयन-ग्रेड  दिया  है  ;  atk

 सभी  पात्र  सहायक  शिक्षकों  को  चयन-ग्रेड  देने  के  लिये  प्राधिकारियों  द्वारा  कौर  क्या

 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  15  प्रतिश्त  का  पूरा  कोटा  भरा  जा  सके  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  (att  डी  ०  पी  ०  :

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  द्वारा  oat  तक  सहायक  अध्यापकों के  643  पद  स्थायी  कर  दिये गए
 प् > र  |

 ate  निर्धारित  15  प्रतिशत  कोटे  के  अनुसार  96  प्राध्यापक  सेलेक्शन  ग्रेड  प्राप्त
 an

 करने के  पात्र  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  शिक्षा  विभाग  ने  84  शरध्यापकों को  पहले  ही  सलमान

 ग्रेड दे  दिया  शेष 12  अध्यापकों  सें  संबंधित  मामले  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विचाराधीन
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 मोती  बाग  के  उत्तर  पश्चिम  में  स्थित  नई  कालोनी  नन  क्वार्टरों  का  आवंटन

 7660.  श्री  कार  ०  एन  ०  बर्मन  :  क्या  निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मोती  बाग  के  उत्तर  पश्चिम  में  स्थित  नई  कालोनी  में  क्वार्टरों  का  oder  करभ

 हो  गया

 ौर उस  कालोनी  में  श्रेणी-वार  कितने  मकान  बताये  गये हैं  1  इ

 वहां  स्वीकार  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की  सुविधा  के  लिये  वहां  दिल्‍ली

 दुग्ध  योजना  के  डाक-घर ,  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  धधको

 बाजार  जैसी  मूल  सुविचारों  का  प्रबंध करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 !

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  :

 wae  टाईप  [V  के  केवल  80  क्वार्टरों का  निर्माण  पूर्णरूप  पूरा  हुमा  है  तथा वें  ग्राबंटित

 कर  दिये  गये  हैं  ।  टाईप  11 के  96  तथा  टाईप  IL]  के  112  क्वार्टर  निर्माणाधीन  a  |

 यह  कालोनी  वस्तुतः  वर्तमान  मोती  बाग  कालोनी  का  एक  एक्सटेंशन है  तथा  नानकपुर

 के  बिल्कुल  सामने  है  ।  चर्चाधीन  सुविधायें  इन  कालोनियों  में  उपलब्ध
 हैं  जो  कि  नज़दीक  ही  हैं  ।  तथापि

 खेल  के  टाटलौट  तथा  बिजली  सब-स्टेशन  के  लिये  स्थान  की  व्यवस्था  की
 ay

 गई  > o  ताकि  यदि  कोई  संबंधित  मंत्रालय/विभाग  किसी  स्थान  पर  अपेक्षित  सुविधाओं  mara

 तो  उनकी  व्यवस्था  कर  सकें  ।

 भारतीय  समुद्रों  को  बन्दरगाहों  wie  तटों  के  प्रदुषण  के  कारण  मछलियों  की  मृत्यु

 7661:  श्री  सर  ०
 एन

 ०
 बर्मन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  समुद्रों  की  बन्दरगाहों  कौर  तटों  में  बढ़ते  हुए  प्रदूषण के  कारण  हाल  में  भारी

 संख्या
 में  मछलियां  मर  गई  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  भारतीय  समुद्रों  की  बंदरगाहों  कौर  तटों  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार

 का  करने  का  विचार है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  dat  ्रण्णासाहिब  पी
 ०  :  कोचीन  कौर  निकट

 उधर  कारखानों  तथा  कालीकट  के  निकट  रेयन  कारखाने  से  निकलने  वबाले  प्रौद्योगिक  गंदे  पानी

 के  गिरने  की  जगह  के  खास-पास  पानी  में  कुछ  मछलिया  के  मर  जाने  की  सूचना  मिली

 जल  निरोध  शौर  नियंत्रण  )  1974 में  जिसे  संसद  के  दोनों  सदनों  ने

 पहले ,  ही  पारितਂ  कर  दिया  समुद्र  नदियों  इरादी  के  प्रदूषण की  रोकथाम  कौर  नियंत्रण  केਂ  लिए  केन्द्रीय

 me  राज्य
 जल  प्रदूषण बोर्ड  स्थापित  करने  का  विचार
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 पश्चिम  बंगाल  में  चावल  को  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  प्रस्ताव

 7662.  श्री  व्यालार

 श्री  है०  पी०
 उन्नीकृष्णन

 :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  a)  क्या  सरकार  चावल
 वसूली  नीति

 में  परिवर्तन  शौर

 यदि  at  पश्चिम  बंगाल  में  चावल  की  सांविधिक  राशन  व्यवस्था  श्र  केरल  में

 ग्रनौपचारिक  राशन  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिए  क्या
 ata ATH

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रण्णासाहिब पी  ०  :  a  खरीफ  अधिप्राप्ति

 मौसम  1973-74  के  प्रारंभ  में  तैयार  की  गई  चावल  की  अधिप्राप्ति  नीति में  परिवर्तन  करने  का  कोई

 गेर-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  विश्वविद्यालय

 7663.  श्री  व्यालार  रि

 at
 के  ०  पी  ०  उन्नीकृष्णन  :

 समाज  कल्याण  ate  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  विश्वविद्यालय स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 zg  ;  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी  ०  यादव )  :

 नहीं  ।

 प्रण्त  नहीं  उठता  ।

 भूमि  सुधारों  को  केन्द्रीय  विषय  बनाना

 7००4.  श्रां श्रजन  सेठी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  भूमि  सुधारों  के  विषय  को  उनके  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  की  mason

 तथा  उसमें  निहित  विषय  के  प्रकार  को  ध्यान  में  रखते  हुए i  शीघ्र  तथा  वह तर  क्रियान्वयन wk

 नियंत्रण  सेठ  उसे  केन्द्रीय  विषय  बनाने  पर  विचार  कर  रही है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 सरकार का  विचार  किस  प्रकार  नीति  कौर  कानून  ate  उसके  क्रियान्वयन  के

 बीच  के  अन्तर  को  दूर  करने  का  है  ? a

 a
 जा  नहीं  ॥ कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 श्रर्णायाहिब पौ  ०
 तथा
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 भारत  में  भूमि  सुधार  कानूनों  के  लिए  समय-समय  पर  मार्गदर्शीय  सिद्धान्त  निर्धारित  किए

 राज्य  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  को  दृष्टिगत  दुए  अपने  कानूनों  में  संशोधित  करते  रह  इन  कानूनी
 क्रियान्वयन का  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  समुचित  मशीनरी को  सुचारु  रूप  देने  पर  अधिक  ध्यान  दिया

 जा  रहा  1  इस  सिलसिले  में  सरकारी  तंत्र  की  सहायता  के  लिए  कई  क्षेत्रों  में  जन  समितियां  स्थापित

 की  जा  रही हैं  ।  इससे  प्राप्त  अनुभव  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  क्रियात्वयन  तंत्र  को  श्रागे  पुनर्गठित

 करने  का  प्रस्ताव है

 मय्रभंज  में  बाघ  में  प्रगति

 7665.  1.0  सेठी  TAL  ह वि कपा  ef  मतों  दा  बताने ला  च्  Ee  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  मयूरभंज  जिले  में  बारीपाड़ा  में  बाघ  शरणस्थल  में  कितनी  प्रगित

 हुइ
 ह

 परियोजना की  कुल  लागत  क्या है  तथा  इसके  पूरे  होने  के  बारे  में  कार्यक्रम है

 सिल्ली  पाल  टाईगर  रिजर्व कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  पी०  :  श्र  )

 के  लिए  एक  बाघ  परियोजना  मंजर  की  गई  है  ।  केन्द्रीय क्षेत्र  की  योजना  के  रूप  में  यह  परियोजना  197  2-

 74  1978-79  तक  (2  वर्षों की  अवधि  तक  चलेगी  ate इस  पर  38,62,000/-  रु०  रकम

 व्यय  होगी  इस  परियोजना  का  मुख्य  कार्यालय  बारीपाड़ा  में  स्थित  है  ।  इस  परियोजना  को  त्रि यान् वित

 के  लिये  क्षेत्र  निदेशक  की  भी  नियुक्ति  की  जा  चकी

 गुजरात  के  उपद्रवों  के  बारे  में  गुजरात  राज्य  के  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्रो

 के  विचार

 7666.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  क्या  af  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्यो  सरकार का  ध्यान  इस  के  प्रेस  समाचारों  की  कौर  दिलाया  गया  है  जिनके  अनुसार

 राज्य में  ठीक  समय  पर  खाद्यान्न की  सप्लाई  न  करके  और  प्रारम्भिक  दौरे  में  ही  मोटे  अनाज  के  अन्तर्राज्यीय

 परिवहन  पर  प्रतिबन्ध  न  हटाकर
 राज्य  में  वर्तमान  उपद्रवों

 को  जारी  रखने  के  लिए
 गुजरात

 के

 मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  खाद्य  विभाग  को  दोषी  ठहराया  =>  |

 क्या  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने  12  1974  को  इस  बारें  में  पत्र  भी  लिखा  श्र

 यदि  तो  पत्न  में  उल्लिखित ao  बातों  का  ब्यौरा क्या  है शौर  इस  बार  में  सरकार की

 कया  प्रतिक्रिया है  ?

 कृषि 4  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अण्णासाहिब पी  ०  सरकार  ने  रिपोर्ट

 रखी  अपन  12  फरवरी  1974  के  पत्र  में  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने  भ्रष्ट  बातों  के  साथ  साथ  गजरात

 में  खाद्य  स्थिति  केन्द्रीय पूल  से  किए  गए  आवंटनों  ate  केन्द्र  से  उन्होने जिस  और  सहायता  की  परिकल्पना

 की  का  उल्लेख  किया  था  ।  सरकार क  म  केन्द्रीय  सरकार  सवार  मोट  की
 ह

 उपलब्धता  सुधारने  श्र  केन्द्रीय  पुल  से  दी  गई  भ्रमित  सहायता  देने  संबंधी की  गई  कार्यवाही के

 yay  मुख्य  मंत्री  के  ध्यान  में  लाने  के  लिए  : |  के  बारे  में  तथ्य  भी  दिए  गए
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 भावनगर  site  mea  Gait  में  खाघान्न  उपलब्ध  न  होना

 7667.  श्री  प्रसन्न माई मेहता  :  an  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  के  अनेक  भागों  में  हिंसा  की  घटनाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भावनगर
 ate  wea  क्षत्रों  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्यान्न  उपलब्ध  नहीं  किया  गया

 यदि  ,  तो  प्रत्येक  जिले  में  खाद्यान्न  की  सप्लाई  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाई  की

 है  ;  att

 न  होंने  के  कारण क्या  राज्य  में  खाद्यान्न  का  परिवहन  काफी  कठिन  है  खाद्यान्न उपलब्

 लाग भर  मर
 रहं  +? ठ

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ण्णासाहिब पो  ०  ya  विभिन्न  जिलों में  खाद्यान्नों

 का  वितरण  करते  की  जिम्मेदारी राज्य  सरकार  की  होती  है  ।  गजरात  को  जनवरी  में  50,000  मीटरी  टन

 खाद्यान्न  गए  थे  oh  फरवरी से  अप्रैल  1974  के  प्रत्येक  मास  के  लिए  52,000  मीटरी

 टन  खाद्यान्न  आवंटित  किए  गए  थे  जबकि  दिसम्बर  1973  H  36,000  मीटर  टन  खाद्यान्न  का  श्रावण
 n

 किया  गया  था  ।  इसके  अ्रतरिक्ति  राज्य  सरकार  ने  श्रीशैल  राज्यों  में  मोटा  अनाज  खरीदने  की  भी

 व्यवस्था की  थी  ।  मोट  wart  के  संचलन  पर  लगे  श्रन्तर्रिज्यीय  प्रतिबन्धों  को  हटाने  कौर  बाजार में  रवी

 की  फसल  की  श्रीमद  राज्य में  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  में  ग्रोवर  भी  संधार  होंगा

 गुजरात के  विश्वविद्यालयों  में  मेर-ग्रध्यापकीय  कर्मचारियों  को  बकाया  राशि  को

 अदायगी

 7668.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने की

 करेंगे कि  :

 यह  निर्णय किया  है  कि  जन  के f  विश्वविद्यालयों  में  गैर-अध्यापनीय क्या  गुजरात  सरकार  यह्  t

 कर्मचारियों  के  वेतन  में  wae  का  विलय  1  1971 के  बजाय  1  WA,  1967  से  प्रभावी

 द्वारा

 यदि  तो  बकाया  राशि  की  अदायगी  उन्हें  कब  की

 क्या  बकाया  राशि  की  wert  नकद  की  जाएगी  अथवा  प्रमाण-पत्न  दिए  जाएंगे  ;  कौर

 क्या  कर्मचारियों  ने  ह  मांग  की  है  कि  बकाया  राशि  की  wert  नकद  राशि  eq म

 होनी  चाहिए

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री
 ०

 एस
 ०

 नुरुल  से  राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  सूचना  के  गुजरात  राज्य  के  विश्वविद्यालयों  के  गैर-ग्यापन  कर्मचारियों  के  वेतन  का

 महंगाई  भत्ते  में  विलयन  1  1971  की  बजाये  1  1967 से  लाग  होगा  ।  लेकिन  1-6-19674

 31-12-1967  तक  की  wats  की  बकाया  राशि  की  न  नहीं  की  जबकि 1-1-  1968  से

 8-2-1974  तक  की  प्रविधि  की  बकाया  राशि  की  अदायगी  या  तो  सरकारी  बांडों  के  रूप  में  की  जाएगी

 अथवा  प्रमाण-पत्तों  के  रूप  में  होगी  ।  राज्य  सरकार  को  बकाया  धनराशि
 को

 नकद  रकम  करने
 लिए  कर्मचारियों  से  भ्र भी  तक  कोई  मांग पत्न  प्राप्त  नहा  ह्ञ्य्रा  है  ।
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 विश्व  यों के  गर-ग्रध्यापकोय कर्मचारियों  के  लिए  समान  वेतनमान

 बताने  की 7669.  श्री
 प्रसन्न भाई  मेहता  नया  समाज  कल्याण  atc  संस्कृति wal  ए

 कृपा  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सभी  विश्वविद्यालयों के  गैर-म्रध्यापकीय  कर्मचारियों के  समान  वेतन-मान  के  बारे  में
 क

 कार  निर्णय  किया  गया  2;  कौर

 यदि  तत्सम्बन्धी संक्षिप्त  ब्योरा  क्या  है  ?

 समाज  कल्याण  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  ्  (a)

 तृतीय  केन्द्रीय  वेतन  शभ्रायोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्द्रीय  विश्वविद्यालयों  कालेजों

 सहित )  के  गैर-शिक्षण  कर्मचारियों  के  वेतनमान  संशोधित
 किए  जा

 रहे  राज्य  विश्वविद्यालयों
 अ

 शिक्षण  स्टाप  के  सम्बन्ध  में  प्रावश्यक  कार्रवाई  करने  की  राज्य  सरकारों की

 गेहूं  के  थोक  व्यापारियों  का  कार्यकरण

 7670.  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता

 वी  ०  मायावन

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  थोक  व्यापारियों  को  खाद्यान्न  खरीदने  की  अनुमति देने  संबंधी  सरकार  के  निर्णय  का

 परिणाम  नहीं  निकला  जिसकी  सरकार  को  ar  थी  ;

 यदि  तो  क्या  शभ्रधिकांश  राज्यों  ने  नीति  में  इस  परिवर्तन  को  पसन्द  नहीं  किया

 2, =>
 क्या  कुछ  राज्यों  ने  थोक-व्यापारियों  को  खरीदने  की  अ्रनमति ्य  नहीं  दी  ;  ae

 a  तो  क्या  समझौते  के  प्रस्तुत  व्यापारियों  के  faa  यह  शभ्रनिवाय  wa  थी  कि  उसके

 द्वारा  खरीदे  गये  गेहूं  के  50  प्रतिशत  भाग  को  105  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  निर्धारित  मलय  पर  उसे  सरकारी

 एजेंसियों  को  देना  होगा  आर  यदि  ,  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब पी  ०  चालू  रबी  मौसम  पहली

 कर्नल  974  से  प्रारम्भ  हम्ना  था  ak  नयी  नीति  के  ata  की  ग्रधिप्राप्ति  के  परिणामों  के  बारे

 में  काई  धारणा  बनाना  जल्दबाज़  होगी  |

 1974-75  के  मौसम  के  लिए  az  की  अधिप्राप्ति  कौर  मलय  निर्धारण  नीति से

 जिसकी  घोषणा  कृषि  मन्त्री  ने  लोक  सभा  में  28-3-74 को  की  पलट  खाद्य  सलाहकार परिषद

 संसदीय  सलाहकार  समिति  और  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार  विमश  करने  के  बाद  तैयार  की  गई

 थी  ।  इस  af  में  भ्रमण  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है  कि  उत्तरप्रदेश भर

 प्रदेश के  अधिशेष  राज्यों  में  मंडियों/कऋ्रय  केन्द्रों  पर  सहकारी  समितियों  समेत  खाद्यान्न  व्यापारियों  arr

 प्रति  दिन  खरीदे  जाने  वाले  फ्ल  पर  50  प्रतिशत  लेवी  लाग  की  जाएगी  ।  यह  गेहूं  उन्हें  105  ma  प्रति

 क्विंटल  के  भाव  पर  सरकार  को  देना  होगा  ।  लेवी  की  मात्ना  देन  के  सहकारी  समितियों  समेत

 व्यापारी  शेप  को  राज्य  के  अन्दर
 थी  पद

 मे  पर
 साल  के

 बत
 गरे  ee  गह

 राज्यों  में  राज्य  सर  कारे  अधिक Alaal  fa  उत्पादकों  पर  श्रमिक  लेवी  द्वारा  कर ON  सकती  हैं मैँ  |  राज्य

 प्रणाली  इस  नई  नीति  को  कार्यरूप  देने  के  लिए  grass  क्रिया wis  न  ही  कर  रहे  हैं  ।
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 लिखित

 उत्तर
 —

 उत्तर  प्रदेश  द्वारा  चावल  की  बसूली
 कौर  आवश्यकता

 से  ग्र ति रिक्त  चावल  केरल  में  भेजने  का

 अनस्त  |

 ा  कि 7671.  श्री  एम०  Uwe  जोसफ :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निर्धारित  चावल  के  तीन  लाख  टन  के  लक्ष्य
 > से  श्रमिक  की  वसूली  कर  ली  Q  ग

 क्या  राज्य  ने  अब  अपने  लक्ष्य  को  बढ़ा  कर
 लाख  टन  कर  लिया  है  ;

 a
 दया  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  सिफारिश  करेगा  कि  आवश्यकता  से  अतिरिक्त  चावल

 का  मात्रा  ara  के  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  भेजी  जाये  ;  आर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  केरल  के  जरूरतमंद  लोगों  से  चावल  की  क्या  रियायती

 , a दर  लेने का  है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  पी  ०  :  हा ं।
 > हालांकि  लक्ष्य  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gar  @)  लेकिन  राज्य  सरकार  को  ar  है  कि

 वे  चालू  खरीफ  व्  में  पांच  लाख  मीटरी  टन  तक  चावल  अधिप्राप्ति कर  पाएगी  ।

 कौर  उत्तर  प्रदेश  में  उपलक्ष्य  फालतू  चावल  को  केरल  सहित  कमी  चाले  राज्यों
 को  केन्द्रीय  सरकार  के  निर्गम  मूल्य  पर  सप्लाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  को  दे  दिया  जाएगा  |

 गेहूं  के  थोक  व्यापार  की  नई  नीति

 7672.  श्री एम  ०  एम  ०  जोजफ :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  गेहूं के  थोक  के  बवादस्पद  सरकारीकरण  को  छोड़  देने  की  सरकार  की  नई
 गा  ते नीति  का  किसानों  स्वागत  कि

 क्या  सबसे  अधिक  मात्रा  में  गेहूं  का  उत्पादन  करने  वाले  पंजाब  राज्य  ने  केन्द्रक  इस  निर्णय

 का  विरोध  किया  है  ;

 क्या  अन्य  राज्य  भी  इसका  विरोध  श्र

 (%)  यदि  तो  क्या  गेहूं  के  थोक  व्यापार  को  सरकारीकरण  से  मुक्त  करने  की  सरकार  की

 नई  नीति  पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अ्रण्णासाहिब  पी०  :  लोक  सभा  में  28-3-74

 को  घोषित  की  गई  1974-75.  मौसम  के  लिए  गेहूं  की  अधिप्राप्ति  और  मूल्य  निर्धारण  की  नीति  को

 राष्ट्रीय  खाद्य  सलाहकार  संसद की  सलाहकार  समिति  we  मुख्य  मंत्रियों  में  विचार  विमर्श

 करने  के  बाद  तैयार  किया  गया  ati

 ate  जी  नहीं  ।  राज्य
 सरकारें/संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासन  नयी  नीति  को

 कार्यन्वित  करने  की  दिशा  में  प्रावश्यक  कार्यवाही  कर  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 en

 आवश्यकता
 से  अधिक  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  दवारा  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  dz  के  कोटे  में

 कमो

 करना

 7673.  श्री  महेन्द्र सिह  गिल

 थ्  धामन कर :

 क्या  गा  मंत्री  य  द
 ais  दि  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हरियाणा  we  उत्तर  प्रदेश  जैसे  आवश्यकता  से  स्फटिक  माला  में  उत्पादन  करने

 बाले  राज्यों  ने  केन्द्रीय  पूल  के  लिए  गेहूं  के  ५  कोटे  में  कमी  करने  का  निर्णय  0.0

 क्या वे  राज्य  अपनी  वितरण  प्रणाली  को  बनाए  रखने  के  लिए  अपने  स्वयं  क  भंडार  बनाना

 चाहते  कौर

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 केन्द्र

 की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अण्णासाहिब  पी०  :  से

 नीति  घोषित  कर  दी  गई  फिर  भी  afer  और  केन्द्रीय  भंडार  में  दी  जाने  वाली  मात्रा  के  ब्यौरों

 ् का  राज्य  सरकारों  से  परामर्श  करके  रमी  हिसाब  जाना  ्र  |

 सरकारो  उपक्रम  द्वारा  विकलांग  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  से  मना  करना

 7674.  at  महेन्द्र  सिह  गिल  :  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 कया  ब्लाइन्ड  रिलीफ  एसोसियेशन  ने  आरोप  लगाया  है  कि  सरकारी  उपक्र  विकलांग

 व्यक्तियों  के  कुशल  ale  विशिष्ट  नौकरियों  के  लिये  प्रशिक्षित  होते  हए  भी  उन्हें  नौकरी  ae  से  इन्कार

 करत  x
 तक  ate

 x तो  समाज  कल्याण  विभाग  तथ  सेवी  संगठनों  तथा  राज्य  शासित  निगमों

 में  विकलांगों  को  नौकरी  देने  के  लिये  क्या  उपाय  किये
 c  a

 ि

 fercoin CQ  में  उपमंत्री श्ररवित्द  :

 ब्लाइन्ड  रिलीफ  एसोसिएशन  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  ऐसा  arm  नहीं  लगाया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 शिक्षा  दिल्‍ली  में  प्रिसीपल  तथा  उप  शिक्षा  श्रधिक्रारियों  को  नियुक्ति

 7675.  श्री  श्रीजेश  :  कया  समाज  कल्याण  प्रौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ;  2 e

 दिल्ली  दिल्‍ली  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  अलग-ग्रहण  कितने

 वाइस  प्रिंसिपलों  इसी  ग्रेड  में  काम  करने  वाले  प्रत्य  अधिकारियों  सहित  उप  शिक्षा  शिक्षा

 अधिकारियों  शिक्षा  सहाय  नद  उप  शिक्षा  संयुक्त  शिक्षा  निदेशकों  atk  म्रतिरिक्‍्त  शिक्षा

 निदेशकों  की  नियुक्ति  ate  पदोन्नति  की  गई  ;
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 ग्य  ver  व्यक्तियों  में  सें  श्रनसुचित  जातियों  श्रलसुचित  जनजातियों  के  अ्रलग-प्रलग  कितने
 व्यक्तियों  को  नियत  ate  पदोन्नत  किया  गया  ;  और

 उनका  समुदायों  का  उचित  प्रतिनिधित्व  कितना  id

 शिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा
 संसक्ति

 विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी  ०

 ate  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है द  कौर  सभा  पटल  पर  रख  री  जाएगी

 15  प्रतिशत  भ्रनुसुचित जातियों  के  लिए  75  प्रतिशत  झ्रनसुचित  जनजातियों के  fan

 Export  of  wheat  seeds  to  Russia

 7676.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 a)  whether  seeds  of  indigenous  wheat  are  being  exported  to  Soviet  Russia;  and

 (b)  if  so,  the  quantity  thereof ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):
 (a)  and  (b)  100  quintals  of  seed  of  the  Kalyan  sona  variety  of

 wheat
 were  exported  to

 the  U.S.S.R.  last  month  by  the  National  Seeds  Corporation.

 Per  Capita  Quota  of  Foodgrains  and  Sugar  in  Union  Territories

 7677,  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 i)  per  capita  quota  of  foodgrains  wheat  rice  and  sugar  fixed  by  Gov  nment  in
 Delhi  and  other  Union  Territories  and

 (b)  the  quantity  of  each  of  these  commodities  being  given  ?

 . The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde)
 (a)  and  (b)  Distribution  of  foodgrains  and  sugar  within  a  Territory  and  fixing  the  per
 capita  quantum  is  the  responsibility  of  the  Union  Territory  Administrations.  Issues
 through  fair  price  shops  are  intended  to  supplement  the  availability  in  the  open  market.
 Since  the  supplies,  particularly  the  per  capita  availability  in  the  open  market  vary  from
 Territory  to  Territory,  region  to  region  in  a  Territory  as  well  as  rural  and  urban areas,
 no  uniform  norms  have  been  fixed  for  issues  through  the  public  distribution  system.  It
 is  left  to  the  discretion  of  the  Union  Territory  Administrations  to  determine  the  quantum
 of  issues,  depending  upon  the  local  condition.

 वयस्क  शिक्षा  तथा  राष्टीय  विकास  पर  राष्ट मंडल  को  क्षेत्रीय  गोष्ठी

 7678.  श्री  विक्रम  क्या  समाज  कल्याण  रोक  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करा  .

 क्या  दिल्‍ली  में  मान  1974  में  वयस्क  शिक्षा  तथा  राष्ट्रीय  विकास  पर  राष्ट्रमण्डल  की

 क्षेत्रीय  गोष्ठी  हुई  थी

 यदि  ती  गोष्ठी  में  भारत  का  प्रतिनिधित्व करने  वाले  के  नाम  क्या  हैं

 शर

 गोष्ठी  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  और  उनपर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 वयस्क  शिक्षा  तथा  राष्ट्रीय  विकास  पर  मानचेस्टर  विश्वविद्यालय  के  सहयोग  से  राष्ट्रमंडल  सचिवालय

 at द्वारा  प्रायोजित  एक  क्षेत्रीय  गोष्ठी  1974  में  नई  दिल्‍ली  में  ce  at

 निम्नलिखित  व्यक्तियों  ने  भारत  का  प्रतिनिधित्व  किया  :-

 (1)  श्री  wir  at  खां

 संयुक्त

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  |

 श्री  डी०  पी०

 योजना  झ्रायोग  |

 (3)  श्री में ०  वीरा

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय |

 (4)  श्री  जनित  वाडिया

 गोष्ठी  में  भ्रमण  बातों  के  साथ-साथ  यह  सुझाव  दिया  गया  कि  सतत  शिक्षा  की  संकल्पना

 सभी  भावी  शैक्षिक  विकास  का  ग्राचघार  होनी  चाहिए  ate  यह  भी  कहा  कि  वयस्कों  के  लिए  श्रनौपचारिकि

 शिक्षा  का  भ्रौपचारिक शिक्षा  के  साथ  समन्वय हो
 ना  चाहिए 111.0  ह  है  है  wy  यह  सरकार  at  विचारधारा के  नुज़ूल  है  ।

 muta  समन्वित  चावल  सुघार  परियोजना  के  लिये  स्वीकृति

 7679.  श्री  हाजी  लघुफल  हक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  समन्वित  चावल  सुधार  परियोजनाओं शर  तिलहनों  की

 ग्रसित  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  के  श्रन्तगंत  गत  तीन  वर्षों  में  पश्चिम  बंगाल  को  कोई

 धनराशि  मंजूर  की

 (@)  यदि  तो  योजना  की  रूपरेखा  कया  ak

 देश  में  अब  राज्य-वार  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०
 :  हां  ज  1971-72  से

 1973-74 के  लिये  धान  ate  तिलहन  फसलों  के  विकास के  लिये  2,56,478 रुपये  52,  20,391

 रुपये  की  दी  है
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 लिखित  उत्तर

 भारतीय  कृषि  ग्नुसंध सर  न लि  परिषद  a  भारतीय  समन्वित त  प्रायोजनास्रों  क ेअन अन्तर्गत  घान  पर

 भ्र तु संधान  करने  वाले  दो  केन्द्रों  कलिम्पोंग  कौर  चिन सुरा  तथा  तिलहनों  पर  अनुसंधान करने  वाले  एक

 केन्द्र  बहरामपुर  + की  मदद  कर  रही  है  ।  इन  अनुसंधान  केन्द्रों  के  मुख्य  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं

 (1)  धान  ate  तिलहनों  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  विकसित  जिनमें  सस्य  विज्ञान

 सबंधी  गण  हा  कीट  व्याध  रोधी  slate  पश्चिमी बंगाल  में  विभिन्न  कृषि

 की  परिस्थितियों में  उगाने  के  लिये  एक हों  ।

 प्रति  यूनिट  क्षेत्र  शौर  प्रति  यूनिट  समय  से  झ्र धिक  उपज  प्राप्त  करने  के  लिये  सुधरी  aft

 तकनीकों  का  विकास  करना  |

 कृषक  विस्तार  एजेंसियों  श्र  wae  बलेटिन  तथा  पत्नियों  द्वारा  धान  रोक (3)

 तिलहनों  की  भ्रमित  उपज  देने  वाली  किस्मों  को  किसानों  में  प्रचलित  करना

 अखिल  भारतीय  समन्वित  धान  सुधार  प्रायोजना  की  स्थापना  के  साथ  सन  1965  में  कलीम

 पोंग  mate  चिन सुरा  में  समन्वित  धान  सुधार  कार्य  शरू  किया  गया  था  ।  इन  दो  केन्द्रों  पर  कम  समय  में

 धान  की  प्रतीक  उपज  देने  वाली कई  किस्में  विकसित की  गयी  ।  इसके  अखिल  भारतीय

 न्विः  कान  सुधार  प्रायोजना के  प्रस्तुत  प्राप्त  सामग्री  की  भी  जांच  की  गयी  ।  इन  ग्रनुसंघान केन्द्र

 किये  गये  परीक्षणों के  परिणामों  के  waar  पश्चिमी  बंगाल  की  विभिन्न  कृषि  जल वायवीय  अवस्थाश्रो

 के  लिए  चावल  की  अधिक  उपज  देने  वाली  उपयुक्त  किस्मों  के  नाम  ये  पूसा  2-21  भाई

 ई०  टी०  2508  झर  सी०  जार  36-1481  ये  किस्में  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  के  लिए  उपयुक्त  तथा

 भाई  गर०  10  जया  कौर  जयन्ती feet  ऊंचे  सीमित  क्षेत्रों के  लिए  जगन्नाथ  argo  कार

 36-148 8  att  विजया  नीची  भूमि  के  लिए  ,  रत्ना  ,  कृष्णा  ,  2-21,  झाई०  ई०  489  Alo  आर ०

 ae  सी०  आर  44-1  बोरो  मौसम  एवं  कृष्णा  we  किस्में  गर्मी  के  समय  के  लिए
 a  |

 इसी  तरह  मूंगफली  की  तीन  gad  किस्में  एक  एच०  1192, जे  11  के ०  जी०

 61-240 जिनमें  तेल  की  मात्रा  50  प्रतिशत  है  तथा  बीज  की  करीब एक  माह  की  होती है

 बेरहमपुर में  पृथक  की  गयी  ।  तिल  सूरजमुखी  ak  कुसुम  की  उन्नत  किस्मों को  cas

 करने  भी  श्रयत्त  किये  जा  रहें

 प्रति  यूनिट  क्षेत्र  पौर  समय  से  चावल  शर  तिलहन  की  अ्रधिक  पैदावार  प्राप्त करने  के  लिए

 उन्नत  कृषि  भी  विकसित  की  गयी  हैं  शर  किसानों  को  इन्हें  प्रबल  में  लाने  की  सलाह दी  गयी

 प्रान्तर  राज्यों  में  खाद्य  तेलों  को  आवश्यकता  ate  उनका  उत्पादन

 फि 7681.  श्री  हाजी  लत फल  हक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  धना

 पश्चिम  बंगाल  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  गत  तीन  वर्षों  की  खाद्य  तेलों  की  ada

 आवश्यकता कया  थी

 उपरोक्त  में  इन
 राज्यों  में  खाद्य  तेल  का  राज्य-वार  कितना  उत्पादन  art

 इन  राज्यों  राज्य-वार  कितने-कितने  खाद्य  तेल  की  सप्लाई  की
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 कृषि  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  साहिब  पी०  :  खपत  के  संबंध  में  किसी

 व्यापक  कौर
 वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  कमी  और इस  तथ्य  की  दृष्टि  में  कि  मूल्यों  में  arr  के

 खपत  की  जनसंख्या  पकी  वृद्धि  शादी  जैसे  पतलूनों  आधार  पर  कुछ  सीमा  तक
 आवश्यकताओं

 में  परिवर्तन  होता  देश  में  विभिन्न  राज्यों  की  खाद्य  तेलों  की  आवश्यक  मात्रा  का  ठीक-ठीक  अनुमान
 लगा  सकना  संभव  नहीं  है  ।

 मांगी  गई  सुचना  उपलब्ध  नहीं

 केन्द्रीय  सरकार *ने  1971  से  1973  के  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  राज्यों

 को  नीचे  दी  गई  mat  में  केवल  आयातित  तोरिया  की  सप्लाई  की  थी  ——

 टनों
 हिल

 1971  1972  1973
 en  a  RR

 पश्चिम  बंगाल  29,329  44,708  35,416

 5,546  +  984

 मेघालय  1,150

 15  524  22°6
 एएए

 विभिन्न  राज्यों  को  तिलहनों  और  ते  हें  की  ग्रधिकांश  सप्लाई  प्राइवेट  व्यापार से  होती  संलग्न

 विवरण से  1971-72 को  समाप्त  होने  वाली  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  जिसके  लिए ये  vias

 उपलब्ध  इनਂ  में  खाद्य  तिलहनों  और  तेलों  के  रेलगाड़ियों  द्वारा  किए  गए  निवल  संचलन  के

 आंकड़ों का  पता  चलता  है

 विवरण

 तिलहनों  कौर  तेलों  का  धझंतदेंशोय  संचलन

 टनों
 मे ं)

 लि  न  लि  ल
 1969-70  1970-71

 न
 1971-72

 निवल  आयात  निवल  आयात  निवल  आयात

 faa ITA (+)  (+) या  निवल  (+) या  निबल

 निर्यात
 ee

 निर्यात

 4  5

 सिम  बंगाल
 खाद्य  तिलहन

 (+)14,728  (4+)11,840  (+)12,420

 तोरिया  प्रौढ़  सरसों  (+)2,19,508  (+)  1:82,624  (+)  150,997

 (+)1,985  (+)  1,501  (+)1,402

 खाद्य  तेल  :

 मंग  फली  (+)  28,875  (+)42,367  (+)  48,772

 (+)  1,389  (+)5,672  +)  6,804
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 लिखित  उत्तर 2  बैसाख
 1896  ह

 ह  काट —  ण  आग

 ग्राम  खाद्य  तिलहन

 मग  फला  (+)  1,397  (+)1,511  (+)1,024

 तोरिया  कौर  सरसों  ( .  6,014  (+)5,201  (+)  13,009

 (~-)  3,017  (--  2,515  (--)  2,039

 खाद्य  तेल

 मंग  फली  (+)  2,736  (+)  2,815  (+)6,274

 नारियल  521 (+)  1,059  (+)  (+)  550

 3  मणिपुर  खाद्य  तिलहन

 मामलो  11

 तोरिया  कौर  सरसों  117  76  89

 465  (--)  490  63

 खद्य  तेल

 (+)12 12
 (--)  (--)6

 4  नागालैंड  खाद्य  तिलहन  :

 मूंगफली  (+)9  (+)  17

 तोरिया  ate  सरसों  (+)  32  (+)2 28  al.  176

 तिल  (+)1

 खाद्य  तेल :

 प.ली  (4+ )424 424  (+)17  (+)  169

 5  fag  खाद्य

 मूंगफली  (+)  74  65  (+)94

 तोरिया  atc  स  at  --)110  (+)  35  (+)17
 वा तिल  548  205  (--)  519

 ata  तेल

 मूंगफली  (+-) 210  (+)  299  (+)  412

 नारियल
 ——  परन  eee  ee

 (+)63
 क कक  i (+)

 90  237

 पश्चिम  बंगाल  कौर  महाराष्ट्र  में  कृषि  सेवा  केन्द्र  तथा  बेरोजगार  इंजीनियरों  को  दिया  गया  रोजगार

 7682.  श्री  हाजी  लुतफल  हक  :  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पश्चिम  बंगाल  ste  महाराष्ट्र  में  कितने  कृषि-सेवा  केन्द्र  हैं  ate  इन  राज्यों  में  प्रत्येक  केन्द्र

 tet  पर  स्थित  wk
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 a)

 oo

 गत  तीन  act  के  दौरान  इस  के  wea इन
 केद्रों  नवयुवक

 गार  इंजीनियरों  कौर  oe  तकनीकी  व्यक्तियों  में  से  कितनों  को  स्व-नियोजन  प्रदान  किया  गया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  तथा  पश्चिम  बंगाल
 तथा  महाराष्ट्र  में  146  ae  45  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  इन  केन्द्रों  के  स्थान

 at  इस  योजना  के  अन्तर्गत  इन  केन्द्रों  में  नवयुवक  बेरोजगार  इंजीनियरों  कौर
 ग्न्य  तकनीकी  व्यक्तियों

 में  से  कितनों  को  भ्र पना  रोज़गार  vera  किया  गया  है  इस  संबंध  में  अ्रावशयक  सूचना  एकत्न  को  जा  रही

 है  श्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पांचवों  योजना  में  सुखा-पीड़ित  रहने  वाले  क्षेत्र  संबंधी  कार्यक्रम  के  लिए  परिव्यय

 7683.  श्री  हाजी  लुतफल  हक  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  किः

 ् पांचवीं  योजना  की  अवधि  में  प्रायः  सूखा पीड़ित  हने  वाले  aa  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  लिए

 कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई

 क्या  54  जिलों  को  सूखा-पीड़ित  रहने  वाले  जिलों  के  रूप  में  चुना  गया  है  wiz  यदि

 तो  राज्यवार  उन  जिलों  के  नास
 = G  कौर  राज्य-कार  न  जिनों  में  चोरों  पंचवर्षीय  योजना की

 mata  के  दौरान  कितनी  राशि  मंजूर  की  रोक

 वर्ष  1974-75  में  उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यवार  कितनी  राशि  नियत  की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घी ०  to  187  करोड़  रुपये  विशेष

 लघु  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  20  करोड़
 र्

 भी  शामिल  ।

 54  जिलों  ate  उनके  साथ-साथ  उनसे  श्न्प  is  जिलों  के  सटे  हुए  इलाकों  को

 qa  से  पीड़ित  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  रूप  में  चुना  गया  इन  जिलों  के  ताम  waar  1  में  दिए  गये

 में  रखा  गया/देखिये  संख्या  एल०  Bo  6785/74]  चौथी  पंच वर्ग ोय  योजना  में  राज्यों

 को  कोई  जिला-वार  धनराशि  मंजूर  नहीं  की  गई  इस  कार्यक्रम  के  अ्ारम्म  होने से  लेकर  कार्यक्रम

 वाले  राज्यों  को  34.  88  करोड़  रुपये  की  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  कौर
 इनका  राज्य-वार व्यौरा

 ७ बन्ध  व  में  दिया  गया  में  रखा  गया/दखिये  संख्या  एल०  टी०  6785/74]

 वर्ष  1974-75  के  लिए  22  करोड़  रुपये  का  बजट  प्रावधान  रखा
 गया  राज्य  को

 आवंटित  की  गई  धनराशि  के  बराबर  की  धनराशि  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  दी  जानी  राज्य  सरकारों

 की  1974-75  की  वार्षिक  योजना  में  किए  गये  प्रावधानों  के  प्रसार  राज्य  झनुत्रन्ध  3  मे ंदी  गई

 धनराशि  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  तथापि  राज्यों  को  aaa  में  बंटी  की  जाने  वाली  धनराशि  किये  गये

 व्यय  पर  निर्भर  करेगी  ।

 प्रियदर्शिनी  का  जलयान  के  रूप  में  वर्गीकरण

 7684.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जापान  में  निर्मित  वयस्क-लदान  के  लिये  प्लवक  बम्बई  गोदी  बजरे
 )

 के  स्वामी कौन  हैं

 इसे  भारत  कब  लाया  गया  था  कौर  कौन  लाया
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 क्या  इस  बजरे  को  जलयान  के  रूप  में  गलत  वर्गीकरण  के  कारण  नारन  सरकार को  1

 ्
 करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  यदि

 तो  तत्मस्वन्धी  तथ्य  कया  है

 द् रण  > rey  कौर इस  हो  लिये
 कौन

 ब्यक्ति  उत्तरदायी

 उनके  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  राई  >
 at  क्या  ?

 नौवहन  श्योर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  :  मैसर्स  डेम्पो

 14-2-1972  को  मैसर्स  डेम्पो  एण्ड  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  इसे  भारत  में  लाये

 व्यापार  पोत  1956  के  भाग  ै  के  अन्तर्गत  13-3-1972  को  पोत  का

 जहाज  के  तौर  पर  गलत  पंजीकरण  किया  गया  कौर  इससे  पोत  स्वामी  सीमा  शुल्क  के  भुगतान  से  छूट  का
 दावा  कर  थे  ।  परन्तु  वाद  में  नौवहन  महानिदेशक  ने  पंजीकरण  के  aro  की  समीक्षा की  श्र

 3-4-1973  को  उसे  we  कर  इम  मंसुखी  के  विरुद्व  पोत स्वामी  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय

 में  एक  लिखित  याचिका  दर्ज  कराई  जब  तक  न्यायालय  अपना  फैसला नहीं  दे  तब  तक  इस  विषय

 में  किसी  निष्कर्ष पर  पहुंचना  सम्भव  नहीं  होगा  कि  क्या  इस  कारण  सरकार को  कोई  क्षति  हुई  है  ।

 wy शौर  (  )  श्री  के०  पार्थसारथी  जल  परिवहन  बम्बई  कैप्टेन

 एम०  एस०  पटेल  भूतपूर्व  भारत  सरकार  के  नौ  सलाहकार  बम्बई  जहाज  के  तौर  पर  प्रियदर्शिनी के  गलत

 पंजीकरण के  लिए  जिम्मेदार उक्त  पोत  के  गलत  पंजीकरण  में  हिस्सा  लेने  के  कारण  इन  दोनों

 प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  कार्रवाई  चालू  कर  दी  गई

 केन्द्रीय  सचिवालय  ग्रंथागार  द्वारा  खरीदी  गई  पुस्तकें

 7685.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  क्या  समाज  कल्याण  शौर  संस्कृति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह
 (=)  केन्द्रीय  सचिवालय  ग्रंथागार

 ने  गत
 तीन  वर्षों  में  कितने

 मूल्य  की  पुस्तकें  खरीदी
 खार

 उपरोक्त  अवधि  में  किस-किस  विषय  की  कितनी  पुस्तकों  खरीदी

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डो
 ०

 पी
 ०  :

 उठ

 25 (7)  1971-72  1,07,254.

 1972-73  80 1:94,  569,

 1973-74  1,78,396. 51

 4,80,220.  55

 SS
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 (a)  विषय  aia  गई  पुस्तकों  को  संख्या

 1971-72  1972-73  1973-74

 (1)  दर्शनशास्त्र एवं  धर्म  सहित  जोवन  के

 1500  1000  1400

 (2)  सामाजिक  विज्ञान  कौर  मानविकी  3400  3500 ९  3500

 900  100  209 (3)  विज्ञान पौर  प्रौद्योगिकी

 (4)  यात्रा  तथा  इतिहास  2226  619  2147

 ee

 8026  5219  7259

 en

 मत्स्य  उद्योग  के  विकास  में  सहायता  के  लिए  ईरान  की  श्र  से  अनुरोध

 7686.  श्री  ज्योतिमंय बसु  क्या  कृषि  मती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ईरान  सरकार  ने  मत्स्य  के  विकास  के  लिये  भारत  से  तकनीकी  सहायता  मांगी

 है

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  विशेषज्ञों  को  ईरान  भेजा  ak

 यदि  तो  उन  विशेषज्ञों  के  पदनाम  तथा  तकनीकी  aga  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०  :  से  भारत

 ईरान  के  बीच  सहयोग  हरनेक  क्षेत्रों  में  हुए  करारों  के  भाग  के  रूप  ईरान  में  मात्स्यकी  के  विकास

 के  लिए  कार्यक्रम तैयार  करने  के  लिए  अधिकारियों  के  एक  दल  को  ईरान  भेजा  गया  दल  में  चार

 अधिकारी  जिनमें  एक  अधिकारी  मात्स्पकी  संबंधी  तकनीकों  का  विशेषज्ञ  था  कौर  अन्य  सहायता

 क्रम को  तैयार  में  मदद  देन ेके  लिए  वित्तीय  are  प्रशासनिक  gaya  प्राप्त  अधिकारी  |  इनमें  से

 दो  अधिकारियों  को  उक्त  क्षेत्र  में  कुछ  तक  प्रशासनिक  हैसियत  में  कार्य  करने  की  वजह  से  मात्स्यकी

 के  कार्य का  अनुभव

 i  ee  ——

 श्री  के०  क ०  भटनागर  ा  लि  Nts  मात्स्यकी ),  कृषि  विभाग  ।

 श्री  के ०  एस०  भुल्लर  )  मात्स्यकी  ग्रायुक्त, ्  गुजरात  सरकार

 3.  श्री  एम०  पी०  मोदी  उप  श्रमिक  कार्य  का  वित्त  मंत्रालय  ।

 श्री  एस०  बी०  मनी  गुजरात  मात्स्यकी  केन्द्रीय  सहकारी

 अहमदाबाद  |

 ieee  en  etre
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 ्  वसा  1896  लिखित  उत्तर

 मुख्य  मंत्रो  द्वारा  सुचित  पश्चिम  बंगाल  को  खाद्य  स्थिति

 7687.  श्री  ज्योतिर्मय  बस  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 >  दो जोल नग  4  19  फरवरी  1974  का  समाचार  पत्नी क्या  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री

 के  संवाददाताओं  को  बताया  था  कि  पश्चिम  बंगाल  की  are  स्थिति  aor  दयनीय

 सरकार  की यदि  तो  ata]  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  श्रण्णासाहिब  पो
 ०"

 भारत  सरकार ने  उस  -

 प्रेम  रिपोर्ट  को  देखा  है  जिसमें  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  मुख्य  मन्त्री  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  राज्य

 में  कठिन  ara  स्थिति  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।

 पश्चिमी बंगाल  सरकार  ने  राज्य में  कठिन  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  लिखा है  ak
 खाद्यान्नों  के  अधिक  झ्रावंटन  के  लिए  कहा  है  ।  पश्चिमी  बंगाल  को  खाद्यान्नों  का  आवंटन  बढ़ा  दिया  गया

 |
 zt

 उड़ीसा  के  सूखाग्रस्त  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिये  दी  गई  धनराशि

 7688.  श्री  गजाधर  माझी :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लियें  1972-73  कितनी
 धनराशि  ate

 कान्त  तथा  राज्य  सरकार  ने  जन  जातीय
 क्षेत्र

 में  राहत  की  झावश्यकतायें

 करने  के  fet  कितनी  राशि  मंजूर  की  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रग्गासाहिब  पी०
 राज्य  सरकार  ने  सुचित

 किया है  कि  बाढ़  कौर  तूफान  सम्बन्धी  राहत  कार्यों  पर  1972-73 के  दौरान  किए  गए  कुल

 39  करोड  रुपये  के  खच  में  से  जिलों  को  सीघे  6.42  करोड़  रुपये  दिए  गए  जिसका  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  ate  शेष  राशि  इस  प्रयोजन  के  लिए  विभिन्न  विभागों  को  दी  गई  थी  ।

 केवल  मात्र  सखा  राहत  पर  किए  गए  aq  का  कोई  अलग  हिसाव  नहीं  रखा  गया

 TS  केन्द्रीय val  य  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  मंजूर  की  गई  राशि  आदिम  जाति रत्तन

 फ्रीडा  सभा  प्रभावित  क्षेत्रों  नार  राहत  देते  समय  प्रभावित प्राचीन  जाति  की

 संख्या  का  आवश्यकता  को  यथोचित  ध्यान  दिया  जाता
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 विवरण

 उड़ीसा  राज्य  में  197  2-73  के  दौरान  बाढ़  ae  तुफान  संबंधों  राहत  कार्यों  के  बारे  में  जिलावार
 खच  का  ब्योरा

 नान  था  नाथ

 कम  पृ०  जिला का  नाम  लाख  erat  में

 अ

 114

 बल सौर  30

 ore]

 56

 6  सुन्द  रगड़  16

 24

 चल

 47

 10  YG

 11  th
 कोरापुट

 12  कालाहांडी  20

 13  10

 जोड़  642

 पड़ौसी  राज्यों  को  चावल  को  तस्करी  से  उड़ीसा  में  चावल  को  कमो

 7689.  श्री  गजाधर  मांझी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  चावल  की  आगामी  फसल  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उड़ीसा  में  चावल
 की

 कमी  श - द्

 क्या  पड़ौसी  राज्यों  में  इसका  afer  मूल्य  होना  भी  एक  कारण  ate

 प्  ग  >
 क्या  एजेंट  बड़ी  मात्रा  में  चावल  पड़ौसी  राज्यों  |  ॥  ह  जाते  ठ

 मूल्य  मिलता  है  कौर  इसके  परिणामस्वरूप  उड़ीसा  में  कमी  हो  जाती  है  ale  यदि  तो  इस  संबंध

 में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झण्णासाहिब  पो०  :  जी  नही ं।
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 और «  हालांकि  पड़ौसी  राज्यों  में  ऊचे  मूल्य  चल  रह  बताए  जाते  लेकिन  सरकारी

 एजेंटों  द्वारा  इन  राज्यों  को  तस्करी  से  ले  जाने के  बारे  में  कोई  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 सीमा  के  पार  बेइमान  व्यक्तियों  द्वारा  तस्करी  की  जा  रही  बनाई  जाती  तस्करी  को  रोकने के  लिए
 > राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित पग

 1.  राज्य  में  ।52  चैक  गेट  प्रौढ़  चैक  पोस्ट  कार्य  कर  रहे  ||

 2.  तस्कर  निरोधी  मैजिस्ट्रेट  रोक  anise  पुलिस  को  सीमा  क्षेत्रों  की  गश्त  करने  कौर

 सड़क
 तथा

 जल  रूटों  पर  अचानक  छापे  मारने  के  लिए  लगाय
 या  गया

 ्र  | 3.  प्रचारक  छापे  मारने  के  लिए  राज्य  ate  जिला  स्तर  पर  wade  दल  बनाएं  गए

 4.  सीमा  में  चावल/धान  के  संचलन  a  बारे  में  को  एक  क्विंटल  से  घटाकर  20

 किलोग्राम  कर  दिया  गया  है  श्र  श्रन्तर्रज्यीय  संचलन  के  बारे  में  6  क्विंटल  सीसा  निर्धारित कर

 दी  गई  है  ।

 5.  जिलाधीशों  को  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  तस्करों के  साथ  सख्ती  जिसमें  ग्रान्तरिक  सुरक्षा

 aaa  अधिनियम  के  शरीन  गिरफ्तार  करना  भी  शामिल

 6.  जांच में  तेजी  लाना  ।

 धान  का  .  वसूली  मूल्य

 7690.  श्री  गजाधर  मांझो  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भावी  बाजार  मौसम  के  लिये  धान के  वसूली  मूल्य  संबंधी

 वाम्तविका महसूस  की  ate

 यदि  तो  सरकार  ने  धान  वसूली  मूल्य  के  समुचित  स्तर  को  प्राप्त  करने  के  लिये

 क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रण्णासाहिब  cto  :  कौर  खरीफ  मौसम

 1974-75  के  लिये  धान  का  मूल्य  निर्धारित  करने  से  सम्बन्धित  नीति  पर  विचार  करते  जिस

 हॉग  मर  अधिपति  तुल्य  निर्धारित  किए  जाने  तका  हिप  शिया  जाएगा

 ।

 वाला मऊ  जिले  के  कालेजों  को  बिशेष  श्रमदान

 7691.  कुमारों  कमला  कुमारी  :  क्या  समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  बिहार  के  पालामऊ  जिले  के  कालेजों  को  कोई  विशेष  अनुदान
 देने  का  है  क्योंकि  पालामऊ  जिला  औद्योगिक  बष्टि  से  पिछड़ा  gor  ak

 r af  a  at,  ता  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 समाज  कल्याण  कौर  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  अथवा  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  ari  के  विचाराधीन  नहीं

 प्रशन  नहों
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 छोटा  नागपुर  के  लिये  aaa  का  बिरेश  कोटा

 7692.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  नया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  बिहार  में  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  के  लिये  खाद्यान्न  का  विशेष  कोटा  देने

 जा  रही  क्योंकि  वहा  खाद्यान्न  की  भारी  कमी  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णास'हिब  पी  ०
 :  ate  विभिन्न  राज्यों

 को  केन्द्रीय  पूल  से  केन्द्रीय  पूल  में  स्टाक  की  कमी  वाले  राज्यों  की  आवश्यकताओं

 ate  न्य  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  किए  जाते  खाद्यान्नों  का  maha  वितरण  करने  की

 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  होती  है  कौर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  के  विभिन्‍न  केन्द्रों  हो  सीधे  म्रावंटन

 नहीं
 करती

 है  ।

 चीनी  का मृत्य  नियत  करने  के  लिये  नये  प्रफुल्ल  आयोग की  नियुक्ति  करना

 7693.  श्री  ई०  बी०  fae  पाटिल :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीनी  का  मूल्य  नियत  करने  के  लिये  सरकार  का  नये  प्रफुल्ल  आयोग  की  नियुक्ति

 करने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  कब  तक  ऐसा  किया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बो०  पो०  :  चीनी  उद्योग के  लागत

 ढांचे  पर  टैरिफ  झ्रायोग  ,  जोकि  एक  स्थायी  सांविधिक  निकाय  की  अदृ यतन  रिपोर्ट  (1973)  तान  वर्षों

 की  अवधि  के  लिए  ह ग्रथात्‌ १  1974-75  के  मौसम  के  oa  तक  वैध  है  ।  चीनी  का  मूल्य  निर्धारित

 करने  के  लिए  frat  नए  टैरिफ  ari  की  नियुक्ति  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 Additional  Quota  of  Foodgrains  for  Madhya  Pradesh

 7694.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Government  are  considering  to  rush  additional  quota  of

 foodgrains  to  Madhya.  Pradesh  in  view  of  bandhs  in  that  state;  and

 (b)  if  so,  the  quantum  thereof  and  by  what  time  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):
 (a)  and  (b)  ,.1101111211: 5  of  foodgrains  from  the  Central  Pool  are  made  every  month  keeping
 in  view  the  availability  of  stocks  in  the  Central  Pool,  needs  of  deficit  States  and  other
 relevant  factors.  Madhya  Pradesh  has  been  allotted  10,000  tonnes  of  wheat  for  Aoril,

 1974.  With  the  arrival  of  the  new  rabi  crop  in  the  market  and  the  announcement  of  the

 policy  regarding  procuremeni  and  prices  of  wheat  for  1974-75  rabi  season,  there  will
 be  improvement  in  the  availability  of  foodgrains  in  the  State.

 Scheme  for  Education  in  Backward  Areas

 7695.  Shri  B.  S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and

 Culture  be  pleased  to  state:

 (a)  ‘whether  Govem अगत वल हल  ment  have  formulated  a  scheme  for  educating  the  people  living
 in  backward  arees;  and

 (b)  if  so,  the  features  thereof ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the
 Department  of  Culture  (Shri  D.-P.  Yadav):  (a)  and  (b)  The  draft  Fifth  Five  Year  Plan
 proposes  accelerated  development  of  backward  areas  as  a  cooperative  endeavour  in  which
 the  State  Governments  will  play  the  pivotal  role  while  the  Central  Government,  the
 research  the  financing  and  other  State  and  Central  Corporations  etc.,  will
 all  make  their  contributions  in  accordance  with  well  formulated  and  integrated  plan  of
 action.  In  the  programme  of  primary  education  which  is  expected  to  be  an  important
 element  in  the  Minimum  Needs  Programme  of  the  Fifth  Five  Year  Plan,  the  main  thrust
 will  be  in  respect  of  the  most  backward  areas  and  the  most  under-privileged  sections  of
 the  population.  To  promote  primary  education  in  backward  areas  and  among  the  back-
 ward  classes,  a  variety  of  incentives  have  been  proposed  in  the  State  Sector  e.g.  free  dis-
 tribution  to  textbooks  &  Stationery,  mid-day  meals  and  girls  uniform  and  attendance
 scholarships  eic.  More  ashram  schools  are  also  proposed  for  the  tribal  areas.

 1 (3  केरियर  का  प्रवर्तन  करना

 7696.  थी  रानेन  सेन  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  समुद्री  माल  सेवाशर्तों  में  परिवहन की  नवीनतम  प  wid,  केयर्न '

 का  vada  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लिया  है  ;  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (at  sma  कुमार
 :  नही ं।

 तट  के  खास  पास  के  कोयले  को  धोने  के  लिये  क्ष  नाव  a  बजरा  पद्धति  के  प्रयोग  का  प्रश्न  विचाराधीन

 x  | ट

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अनारकली  दिल्लो  में  सोबर  को  नालियों  कौर  नर्सरी  स्कूल  को  व्यवस्था

 7697.  कुमारी  कमला  कुमारी  :
 क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  15  1972

 के
 अतारांकित

 संख्या  ७054  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनारकली  में  सिवर  की  नालियों  कौर  नर्सरी  स्कूल  की  व्यवस्था

 कर  दी  गई  है र  )

 सरदी  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  इनकी  कब  तक  व्यवस्था 25 द  दि  |  कर  दी  जाएगी ;

 क्या  जोनल  प्लान  के  अनुसार  राधेपुरी  से  अनारकली  कौर  उससे  भाग  45  फुट  चौड़ी  सड़क

 का  निकट  भविष्य  में  निर्माण  किए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्यो  विभाग  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  होम  2

 तथा  शाहदरा  क्षेत्र  में  कोई  निकासी  मल  जल  सुरंग  नहीं  है  इस  क्षेत्र  में  प्रांत  रिक  मल

 जल  नालियों  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  शाहदरा सें  निकासी  मल  जल  सुरंग  डालने का  arg  प्रगति  पर

 इस  कार्य  के  पांचवीं  पंचवर्षीय  रोजना  के  we  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  यदि  इस  कार्य  के

 पूर्ण  होने  के  श्रांत  रिक  मल  जल  नालियां  डालने  का  काम  प्रारम्भ  किया  जाएगा ।

 = a  | भ्र नार कली  में  एक  मम्त्रद्ध  नर्सरी  कक्षा  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी
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 Corruption  Charges  against  employees  and  officers  supplying  Ration  to  Fair  Price  Shops

 7698.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  complaints  of  corruption  against  the  employees  and  officers
 supplying  ration  articles  to  fair  price  shopkeepers  in  Delhi

 (b)  whether  these  shopkeepers  propose  to  go  on  strike  in  protest  against  giving
 less  commission  less  weighing  and  corruption;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Ayriculture  (Shri  Amnasaheb  P.  Shinde)
 (a)  Some  ८0.1]1281115  were  received.  Enquiries  made  by  the  Food  Corporation  of  India
 into  the  complaints  reveal  thai  the  allegation  has  not  0221  correct.

 (b)  No,  Sit

 (c)  Does  not  arise

 कलकत्ता  चांदयान  घाट  कौर  बड़ा  बाजार  के  बोच  नाव  सेवा

 7699.  श्र  सरोज  मुखर्जी  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री
 मह  बताने  की  इवा  करने  कि

 स्वा क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अगली  नदी के  की  क  av  पुल  पर  भीड़  वाले  समय  में
 यातायात

 कम
 करने कें  लिए  कलकत्ता  में  चांद पाल  घाट  ait  बड़ा  बाजार के  बीच  नाव  सेवा  प्रारम्भ

 ्  a करने  को  अन्तिम  रूप  ry  दिया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  1,04,94,500  रुपये  की  लागत  बाली  राज्य  सरकार

 की  योजना  के  प्रथम  चरण  पर  मंजूरी  दे  दी  तौर

 नया  उक्त  योजना  के  दूसरे  चरण  में  छाबड़ा  कौर  फैमिली  कलकत्ता को  मिलाने  के  लिए

 अपेक्षित  पुरा  wa  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उठाया  जाएगा  ?

 नौवहन  झर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणव  कुमार  :  शौर

 हुगली  नदी  में  चान्दपान  बड़ा  बाजार  ग्रोवर  छाबड़ा  के  बीच  फेरी  से सेवा  चलाने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  द्वारा  तैयार  की  गयी  योजना  का  प्रथम  चरण  धूमें में  1,0  1,9  4,500  रपए  की  लागत

 पर  स्वीकृत  किया  गणा ।

 योजना  के  प्रथम  चरण  के  अन्तर्गत  पिताश्री  के  वास्तविक  कार्यों  को  देखने  के  बाद  ही
 qa  के  दूसरे  चरण  पर  विचार  किया  wenn

 ?

 कच्चे  पटसन  को  उत्पादन  लागत

 7700.  को  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्यों

 में  मदवार  कच्चे  पटसन  की  उत्पादन  लागत  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  अण्ण:साहिब  पो  ०  इस  मंत्रालय  द्वारा  शरू  गी  गई  भारत

 में  प्रमख  फसलों  की  खेती  की  का  eat  करने  की  व्यापक  योजना  के  oad  चाल  कृषि

 वर्ष  (1973-74)  के  दौरान  Waa,  उड़ीसा  ak  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  पटसन  को  प्रमुख

 फसल  के  रूप  में  अध्ययन  करने  के  लिए  हाथ  में  लिया  गया  है  |  कृषि  शादी  फील्ड

 एकत्न कर  रहे  हैं  जिन्हें  संबंधित  राज्यों  में  यह  कार्य  सौंपा  गधा  है  ।  बप  के  समाप्त  होने  पर  विश्वविद्यालय

 ails  लागत  ग्रां कड़े  संकलित  करके  उसे  इस  मंत्रालय  के  पास  राग ब्र ौर ar  विश्लेषण  के  लिए  भेजेंगे

 गर्त  विभिन्न  राज्यों  में  कच्चे  पटसन  की  मद वार  अलग-प्रलय  उत्पादन  लागत  उपलब्ध  होने  में  कुछ  समय

 जायगा  |
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 उत्तर

 1973 से  1974  तक  गत  फोन  की  gett  waft  में  वसूल  किये  गये
 खाद्यान्न  को  मादा

 7701.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :

 श्री  मनोरंजन  हाजरा  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार  से  1973  से  1974  तक  कुल  कितना  खाद्यान्न  वसूल

 कौर

 वर्ष  1970,  1971  शौर  1972  को  दसों  aaa  में  कितना  खाद्यान्न  वसूल

 किया  गया  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  संती  amaze  पी०  :  कौर  अपेक्षित  सुचना

 देने  वाला  एक  बव्रिवरण  संलग्न  >

 विवरण

 1975  से  1974 के  दौरान  बर  पिछले  तीन  वर्षों  के  उन्हीं  महीनों  के  दौरान

 अधिप्राप्ति  खाद्यान्नों  को  मात्रा  ।

 आंकड़े  हजार  मी
 ०

 टन  में  )

 1973-74  $12 ड़  0  869  G  880
 1972-73  474:5  525  570
 1971-72  778.6  786  610
 1970-71  26

 683.
 ॥

 55.0  ध

 सफदरजंग  उपरि-पुल

 7702.  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  थ  कया  निर्वाण  ate  ग्रा वा प्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  9  1974  को  सफदरजंग  के  उपरि-पुल  बग  एक  भाग

 ध्वस्त  हो  जाने  की  जांच  करने  कौर  उसके  कारणों  का  पत  लगाने  के  लिये  एक  आत्म-निर्भर  तकनीकी

 समिति  गठित  की  है  ;

 क्या  उक्त  समिति  ने  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  है  ole  यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य

 बातें  कया  हैं  ;  प्रौढ़

 (7)  इस  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  विभाग  तथा  निर्माण  कौर
 ग्रा वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  होम  :

 सरकार  ने  जांच  ara  1952  के  अधीन  एक  जांच  ara  नियुक्ति  की  थी  जिस  का

 9  1974  को  सफदरजंग  उपरि-पुल  दो  मेहराबों/स्पेनों  के  गिरने  के  तथ्यों

 नथा  परिस्थितियों  एवं  उसके  कारणों  की  जांच  करना  था

 तथा  :  माग  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  जो  सरकार  के  विचाराधीन  है ं।
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 अ्रविलम्बनीय  लोक
 महत्व  के  विषय  को  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC

 [IMPORTANCE

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दिल्लो  नगर  निगम  के  20  गोदामों  को  सील  किये  जाने

 के  समाचार

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मैं  गह  मंत्री  का  ध्यान  निम्नलिखित  लोक  महत्व  के  विषय  की

 झोर  दिलाता  हूं  तथा  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  उस  पर  एक  वक्तव्य  दें :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  20  गोदामों  का  सील  किया  ै

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  )  16-474  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को

 एक  लिखित  शिकायत  मिली  जिसमें  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम के  कुछ  कर्मचारियों
 x

 कुछ  फर्मों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  विस्फोटक  पदार्थ  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  की  प्राप्ति

 को  झूठ-मूठ  कुछ  फर्मों  ढारा  सप्लाई  किया  गया  दिखाया  गया  सरकारी  घन  का

 गबन  किया  गया  है  जब  कि  वास्तव  में  कोई  सप्लाई  नहीं  की  गई  थी  या  कम  प्रश् चचा  घटिया  किस्म  की

 सामग्री  सप्लाई  की  गई  थी  ।  यह  भी  art  लगाया  गया  था  कि  टेंडर  स्वीकार  करने  में  उन  फर्मों  के

 साथ  पक्षपात  करने  के  लियें  FO ~  सरकारी  अभिलेखों  में  श्रन्तःक्षेप  तथा  जालसाजी  की  गई

 यह  are  भी  लगाया  गया  था  कि  वे  फर्म  ग्रसना  नाम  बदल  रही  हैं  ।  चूंकि  आरोपों से  अपराधिक

 जुर्मों  का  होना  प्रकट  होता  था  तथा  शिकायत  में  यह  बात  विशेष  रूप  से  कही  गई  थी  कि  यदि  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  तत्काल  कार्यवाही  नहीं  करता  तो  अभियुक्त  साध्य  को  कर  इसलिए  केन्द्रीय

 ब्यूरो  के  एस०  पी०  Fo  डिवीजन  द्वारा  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  20-4t/ 420/  409/ 467  तथा

 निरोधक  अधिनियम  की  धारा  5(1)  व  के  साथ  पठित  धारा  (2)  के  eta  दिनांक

 17-4-1974  को  8  बजे  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  wie  जाँचपड़ताल  शुरू  की  गई ।  दिल्‍ली

 नगर  निगम  के  ora  को  सुचित  कर  दिया  गया  ai  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  सतर्कता  निदेशक  से

 तत्काल  अनुरोध  किया  गया  कि  वे  इस  संबंध  में  आवश्यक  सहायता  करें  ।  करोलबाग  क्षेत्रीय  कार्यालय  में

 संबंधित  भझ्रभिलेखों  को  कब्जे  में  लेने  के  लिये  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  दल  की  सहायता  के  लिए उप

 सतर्कता  को  भेजा  था  |

 स्टाक  की  जांच-पड़ताल  करने  के  उदेश्य  से  17  भ्रप्रैल  कौर  उसके  बाद  की  तारीखों  को

 निगम  के  विभिन्न  भण्डारों  पर  कौर  उसके  हाट  सिक्स  प्लाण्टਂ  पर  सौदा  संबंधित  ऑ्रभिलेखों  को  कब्जे

 में  लेने  के  लिए  कार्रवाई  की  गई  थी  ।  चूंकि  भण्डार  में  कसी  का  आरोप  लगाया  गया  था  इसलिए  केन्द्रीय

 उपलब्ध  क  राय  गये सतर्कता  आयोग  के  मुख्य  तकनीकी  परीक्षक  cadre  इक् जामि नर )  aiel

 तकनीकी  स्टाफ  श्र  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सतर्कता  सगन  की  सहायता  से  मौजूदा  स्टाक  की

 जांच  शुरू  की  गई  ।  जांच  जारी  हैं
 ।

 श्री  एस०  एम  ०  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  केव बत ब्य  में  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  से  भी

 कम  जानकारी दी  गई  है  ।

 ?  os q निगम  का  कुल  बजट  6  करोड़  रपए  का  है  जिसमें से  रोड़  रुपये  निगम  का  रख-रखाव  को

 बजट  2  करोड़  रुपए  भारत  सरकार  का  अनुदान  50  लाख  रुपये  बस्तियों  के  विकास  के  लिये  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  अनुसूची  के  अनुसार  प्रत्येक  2  करोड़  रुपये  के  व्यय  के  लिये  एक

 शक  इंजीनियर  रहता  है  ।  परन्तु  निगम  में  पूरे  बजट  के  लिये  कुल  एक  ही  अधीक्षक  इंजीनियर  है  ।
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 2  बैसाख
 1896

 )  लिखित  उत्तर

 मान  1974  में
 करोल  बाग  जोन  की  22  लाख  रुपये  की  खरीद  दिखाई  गई  है  तथा  सितल

 लाइन्स  जोन  की  8  लाख  रुपये  की  ।  20  मैच  टेंडर  आमंत्रित  किए  गयें  ।  26  मान  का  खाल

 27  मार्चे  को  निहित  किया  गया  तथा  2  मार्च को  बिल  पाम  करके  दिया  गया  श्र  अदायगी

 कर  दी  परन्तु  वास्तव  4  माल  की  oa सप्लाई IS  नहीं  की  गई  ।

 जिन  फर्मों  खरीद  की  गई  उनके  नाम  ड न्  भ्
 '  कर  एम  एण्ड  कम्पनी  पौर  नरेश

 > ्  ।  एक  ही  बड़े  aren  के  लड़कों  ने  बहुत  सी  जाली  फर्म  खोल कुमार  जन  |  यह  जाली  कम

 रखा  |

 मंत्री  महोदय  इसकी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  से  जांच  करवायें  ।  श्री  सत  पाल  लरीजा  की  भी  तीन

 जाली  फर्मे हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  उन्हें  नामों  का  उल्लेख  करना  तो  अध्यक्ष  को  सूचना  देनी  चाहियें

 श्री  एस०  एम  ०  बनर्जी  :  मैं  शर  नामों  का  उल्लेख  नहीं  करूंगा ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  फर्मों  के  नामों  का  उल्लेख  कर  सकते  हैं  परन्तु  व्यक्तियों  के  नामों  का

 गी  एस०  एम  ०  बीजों  यह  सभी  जाली  फर्मे  पार्षदों  के  संबन्धियों  के  नाम  पर है  ।  यदि  यह  लोग

 ऊ दोषी  सिद्ध  हो  जाते  ठ  तो  यह  मारे  जीवन  पर  कलंक  गि  |

 क्या  Wal  महोदय  केन्द्रीय  जांच  व्ययों  की  जांच  के  पश्चात  एक  उच्च  प्राप्त  आयोग  को

 के नियुक्ति  करेंगे  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  नियमों  के  उल्लंघन  of  पुछताछ  करेंगे  |

 यदि  मंत्री  महोदय  at  तथ्य  चाहें  तो  मैं  उन्हें  दे  सकता  ए  i

 att  राम  निवास  मिर्धा  :  मेरी  कठिनाई  केवल  यही  है  कि  सास मामले  की  जांच  की  जा  रही  जैसे
 ही  जानकारी  प्राप्त  होगी  कार्यवाही  की  जायेगी  मैं  यह  सहीं  कह  सकता कि  यह  सभी  फर्में  संबद्ध हैं

 श्री  ०  एम  ०  बनर्जी  :  इन  नामों  की  फर्में  हैं  भी
 ?

 ग  राम  निवास  मिर्धा  बातों  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  कौन  सी  फर्मों  ने  कौन  कौन  सी

 वस्तुएं  सप्लाई  की  19-20  स्टोरों  पर  छापा  डाला  गया  कौर  उनके  माल  की  जांच  पड़ताल  की  गई

 है  ।  उन  सबके  द्वारा  बिकी  कर  शादी  की  wage  की  जांच  की  जायेगी  ।

 श्रोपो०्यंग  देव  मैं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  को  करोल  बाग में  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  20

 गोद  के  सील  किये  जाने  पर  बधाई  देता

 दिल्‍ली  नगर  निगम  विश्व  में  creat  नगर  निगम  के  पश्चात्‌  सबसे  बड़ा  निगम  |  इसका  कुल
 2

 बजट  6  करोड़  रुपये  FT  |  यदि  उसके  10  प्रतिशत  का  भी  घोटाला  होता  है  तो  यह  लगभग  एक

 करोड़  wear
 बन

 जाता  है
 ।  यह

 मामला  दिल्ली  तगर  निगम  में  सत्तार  दल
 हारा

 किये  गये
 ये  कलाकारों

 a  संबन्धित  है  l

 श्र  अटल  बिहार  जपे  :  हम  लोग  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  20  गोदामों  के  सील

 क
 जगे

 ह
 बार  में  लार  कर  गह  हे

 किसी  राजनीतिक  दल  पर  नहीं ।
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 1.2  यक्ष  सहोदय  थी  बाजपेयी  की  आपत्ति  बैध

 जो  ara  faz दारो  बाज  ei  : «ब  द ब  उन्होंने  केन्द्रीय  जाच  ब्यूरों  को  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिये  बधाई
 a

 ।  दिली  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  ढारा  कमी  हथियाने  के  मामले  की  स्थिति  क्या

 हो  पी  ०  मैं  feet  की  qq  कॉंग्रेस  को  इसके  लिये  बधाई  देता हू ंमें  |

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  इस  मामले  का  उदेश्य  यहीं  स्पष्ट  हो  जाता

 पो०  मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  बारे  में  सभी  मध्य  देने  तथा  दोषी  व्यक्तियों  को

 दण्ड  देने  का  निवेदन  करता  =

 श्री  राम  निवास  feat  माननीय  सदस्य  का  कहना  ं  क  नगर  निगम  की  इस  तरह  की

 बनायी  जाये  की  धन  के  गबन  किये  जाने  के  प्रसर  न  रहे  नाम  की  वहीं  प्रतिमाएं है ंहै ंजो  कि  केरल

 लोक  निर्माण  विभाग  की  मैं  माननीय  सदस्य  कों  विश्वास  दिलाता हूं t  कि  उनके  सस  उल्लिखित  रा  भी

 बातों  परਂ  ध्यान  दिया  जायेगा  ॥

 श्री  माध्य  हाल घार  मैं  तो  केवल  उस  महिला  को  धन्यवाद  zat हं  जिसने

 रियों  को  जांच  में  सहायता दी  परन्तु  मुझे  उसके  जीवन  का  भय  उसकी  सुरक्षा  के  समूचित  उपाय

 किये  ee | TT  चाहिये  मैं  मंत्री  महोदय  से  उन  ठेकेदारों  के  बारे  में  पूछना  चाहना  मैं  समझता  हं  कि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  जांच  पुरी  किये  जाने  के  पश्चात्‌  उसकी  प्रतियां  उपलब्ध  की  जायेगी  ।  मुझे  पता

 चला  है  कि  दिल्ली  नगर  निगम  के  ओवरसियर ों  को  1000  रु०  तथा  सहायक  इंजीनियरों  को  5000  रू०

 नथा  कार्यकारी  इंजीनियरों  को  10,000  रु०  तक  की  भवन  निर्माण  सामग्री  की  खरीद  करने  के  विशेष

 अधिकार  प्राप्त  |  इन  विशेष  झ्र धि कारों  कारण  श्रपष्टाचार  को  बढ़ावा  मिला  है  |

 q  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  ठेकेदार  इ  लोगों  के  संबंधी  ।  मझे  भय  है  कि  केन्द्रीय

 जांच  ब्यरों  सभी  तथ्यों  का  पता  नहीं  लगा  सकेंगी  क्योंकि  ये  पाबंद  सीधे  अथवा  परोक्ष  रुप  से  इंजीनियरों
 2

 पर

 प्रभाव  डालने  GQ or =  इसलिये  मैं  सरकार  से  न्यायिक  जाँच  कराने  के  लिये
 प्रायर

 करता  हूँ

 ।  म  जानना

 चाहता हु  कि य  ह  इंजीनियर  कब  से  गोदामों  के  कार्यभार हैं  समाचार  पन्नों  में  छपा  है  कि  करोल  बाग

 जोग  में  जिस  घोटालों  का  पत्ता  चला  है  बह  तो  पूरे  निगम  में  विद्यमान  वित्तीय  गोलमाल ों  का  एक  ae

 अंग  मात्र  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चांदनी  चौक  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गरई  है
 ?

 श्री  राम  निवास  मिर्धा  19  गोदामों  को  सील  किया गया  था  तथा  उनके  माल  को  जाच  का

 जा  रही |  T  है  ।  जो  व्यतीत  इस  मामले  में  सहयोग  दे  रहे
 > ट  उनको  उचित  संरक्षण  देने  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ।  चांदनी चौक  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही नहीं  at  गई  ।  क्योंकि  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं

 हुई है

 कुछ  मामलों  पर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  जिन  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  विस्तृत  जांच  की  जा

 रही
 है  यदि  कुछ  बौर  शिकायतें  प्राप्त  होती  हूं  तो  उनकी  भी  जांच  की  यदि  कुछ  व्यवसायों

 के  विरुद्ध  मामले  तैयार  हो  जाते  हैं  तो  उन  पर  न्यायालय  में  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi):  The  C.B.J.  has  sealed  20  godown  But  |
 am  surprised  that  not  even  a  single  engineer  has  been  suspended  so  fer  and  the  houses
 of  not  even  a  single  contractor  has  been  searched.  At  least  the  firms  and  the  houses
 of  the  persons  concerned  should  be  searched.  Nowhere  in  the  world  there  is  provision

 i
 the  payment  of  premium  to  the  members  as  was  decided

 during
 the  office  term  of

 .  Governor  Shri  Jha.
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 ee

 सभा-पटल
 =

 पस्सर
 गये

 हत्या

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Even  th:  Congress  members  are  being  paid  that  emount.

 Shri  Shashi  Bhushan:  Apert  from  that  Rupees  20  thousand  more  are  paid  for  the
 repair  of  electricity  etc.  Nowhere  in  the  whole  world  this  provision  exists.  There  is
 no  check  over  it  and  this  whole  affair  becomes  media  of  The  articles  seized
 have  been  used  in  the  houses  of  the  councillors.  In  this  co-operative  society  whose  name
 has  been  mentioned  Shri  Kanwer  Lel  Gupta,  has  got  two

 Mr.  Speaker:  Please  do  not  mention  name  of  any  person  without  giving  a  prior
 notice  for  that.

 Shri  Shashi  Bhushan:  Mahviryi  has  one.  demand  an  enquiry  in  the  matter,
 Why  are  the  houses  of  the  councillors  mentioned  not  being  searched.  The  hon.  Minister
 may  please  reveal  the  names  of  the  councillors.  When  would  you  :eareh  their  houses
 together  with  those  of  involved  officers  ?  Would  the  Government  take  care  that  the
 officers  conducting  the  enquiry  are  given  protection  and  are  not  11101(/11000.

 ~
 श्री  राम  निवास  मिर्धा  :  यह  ठीक  हैं  कि  oat  तक  कोई  भी  व्यक्ति  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 पर्यापत  मात्ना  में  प्रमाण  मिलने  पर  ही  गिरफ्तारियां  की  जायेंगी  ।

 a जहां  तक  अ्रधिकारियों  को  संरक्षण  देने  प्रश्न  ठ  हम  इस  जांच  में  पुरा  सहयोग  देंगें  ।

 पार्षदों  द्वारा  50,000  रुपये  व्यय  किये  जाने  की  प्रथा  काफी  समय  से  चल  रही है  ।  इस  अरार

 दम  ध्यान  देंगे  शर  यदि  आवश्यक  gar  तो  इसमें  संशोधन  भी  करेंगे

 सभा-पटल  पर  रखें  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपक्रमों  संबंधी  aw  1972-73  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुशीला  :  मैं  श्री  क े०  रार ०  गणेश  की  कौर से  केन्द्रीय

 सरकार के  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  उपायों  के  वर्ष  1972-73  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  भ्रंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  सभा  पटल  रखती  हूं  ।  प्रिंयका  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल० टी  ०  6763/74]

 राष्ट्रीय  विकास  नई  दिल्लो  का  ag  1972-73,  बंबई  इनाम  कच्छ  क्षेत्र

 संशोधन उत्सादन  बंबई  श्रम्निघृति  तथा  कृषि  भूमि

 गुजरात  देवस्थान  उत्सादन  अधिनियम  उत्सादन  1973  के  dada  विधिक  प्रतिवेदन

 कृषि  मंत्री  फखरुद्दीन चली  :  म  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता हूं  :

 (1)  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  परिषद  1962  की  धारा  14  की  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  नई  के  at  1972-73  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  ato  6764/74]
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 9 (  )  गुजरात  राज्य  विधान  मण्डल  का  प्रत्यायोजन  1974  की  धारा  3  की

 धारा  (3)  के  ग्रन्थित  राष्ट्रपति  के  निम्नलिखित  अधिनियमों  तथा  भ्रंग्रेजी  की

 ree  प्रति  ——

 )  ares  इनाम  उत्सादन  संशोधन  )  1974  (1974  का

 राष्ट्रपति  का  श्रधिनिय्रम  संख्या  6)  जो  भारत  के  दिनांक  31  1974  में

 प्रकाशित  हुआ  था  ।

 बम्बई  अभियुक्त  तथा  कृषि  भूमि  संशोधन )  1974  (1974  का  SIMG

 पति  का  अधिनियम  संख्या  7)  जो  भारत  के  दिनांक  31  1974  में  प्रकाशित

 हमरा  ari  में  रवा  गया  ।  देखिये  संध्या  एल०  ठी  6767/74]

 (3)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की  उद्घोषणा

 के  खंड  के  वधित  गुजरात  देव  व्यान  इनाम  उत्सादन  1966 की  धारा  29

 की  उपधारा  (2)  के  अन्तत  गुजरात  देवस्थान  इनाम  उत्सादन  )  1973

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  गुजरातन  सरकार  दिनांक  14  1973  में

 ण  aq |  |  +  SAL  POTTS पावा राशा तह भ्र धि सूचना  संख्या  जी०  एच०  एम०  281  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  मक  टिप्पण  |

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संध्या  एल०  टो  6767/74]

 दा TAI श्री  ज्योतिष  ag  :  उन्होंनें  इस  की  सुचना  दी  थी  ?  क्या  उन्होंने  ५

 अनुमति  मांगी  थी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 ह श्री  ज्योति  श्रम  aia  दिन  पूर्व  सभा  ba  आधे  घंटे  से  अधिक  इस  पर  चर्चा  हुई  थी ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  समझता  &  मुझे  सूचना  दी  जानी  चाहिए  थी  ।

 बिहार  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजपत्नों  वाले  बड़े  नगरों  में  सड़कों  का  विकास  ate  रख-रखाव  के  बारे  में

 बिहार  सरकार  से  करार

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  प्रणव  कुमार  राष्ट्रीय  राजपत्र

 1956  की  धारा  10  के  अंतर्गत  प्रहार  राज्य  में  राष्ट्रीय  राज्यों  वाले  बड़े  नगरों  में  सम्पर्क

 सड़को ंके  विकास  कौर  रख-रखाव के  बारे  में  भारत  के  राष्ट्रपति  बिहार  सरकार  के  बीच  हुए  करार

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 :  में  रखें  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल  ०  टी  ०  6767/74]

 विक्टोरिया  स्मारक  कलकत्ता  न्पायधारियों  को  कार्यकारी  समिति  तथा  भारतोय  सामजिक  विज्ञान

 परिषद  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  मंत्रालय
 में  उप-मंत्री  डो ०  पी०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हं

 (  1)  विक्टोरिया  स्मारक  कलकत्ता  के  न्याय धि कारियों  की  कार्यकारी समिति  के  वर्ष  1972-

 73  के  वारिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  ।  में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  6768/74]
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 गई  ———

 (2)  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1972-73  के  atlas

 प्रतिवेदन  तथा  प्रंग्रेजी  at  एक  प्रति  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  6769/74]

 अध्यक्ष  एक
 कौर  मद  बाद  में  जोड़ी  गई  है  ।  श्रीमती  सुशीला  रोहतक  सभा  पटल

 पर  रखेंगी  ||

 वित्त  संवरा लय  में  उप-मंत्री  सुशीला  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 1944  के  अधीन  ज्वारी  की  गयी  अधिसूचना  संख्या  ato  ate  नि०  182  तथा  न

 की  एक  प्रति  जो  भारत  के  दिनांक  20  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखती  हूं
 ।

 में  रखा  गया
 ।

 देखिए
 संख्या  एल०  टो ०

 6671/74]

 लोक  लेखा  समिति

 PUBLIC  ACCOUNTS
 COMMITTEE

 125at  प्रतिवेदन

 श्री  ज्योतिष  बसु :  मैं  भारत  के  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1971-72  के  प्रतिवेदन

 faq  सरकार  में  fed  गय  रा ग्राफ ों  पर  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  अंतरिम  प्रतिवेदन  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  INTERIM  REPORTS  BY  NATIONAL

 COMMISSION  ON  AGRICULTURE

 कृषि  मंत्री  (at  फखरुद्दीन  wet  :  जैसा  कि  सदस्यों  को  मालूम  है  ,  भारत  सरकार  द्वारा
 गठित  राष्ट्रीय  कृषि  ania  से  कहा  गया  है  कि  वह  उसे  सौंपें  गए  विचारार्थ  विपयों  के  एसे  मुद्दों  पर

 अं तरिम  सिफारिशें करे  जिसे  वह  उपयुक्त  समझे  ।  इस  आयोग ने  विभिन्‍न  विषयों  पर  कब  तक  18  अंतरिम

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ह्  इन  सभी  रिपोर्टों  की  प्रतियां  सभा  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं

 इस  आयोग  ने  19  1974  को  भारत  सरकार  को  निम्नलिखित  विषयों  पर  तीन  झोर

 water  रिपोर्टो  प्रस्तुत  की  Lea

 1.  रेगिस्तान  विकास  ॥

 >  वन  अनुसंधान  शौर  शिक्षा  ।

 3.  चुनी  हुई  निर्यात  उन्मुखी  कृषि  जिन्हों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहल ू।

 थे  रिपोर्टे  अंतरिम  fuel  में  को  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  के  सार  सभा-पटल

 पर  रख  tae  गए  हैं  ।
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 ee  i  i  विकि  कनकी

 मैने  झपने
 f
 विभाग  को  लि sia  दिया  है  कि  इस  मामले

 में
 सरकार  द्वारा  अगली  कायवाही  करने  से

 कान  qs  om  लित  की  जोस  जांच

 राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  को  गई  तीन  अंतरिम  रिपोर्टों  में  को  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  का

 सारा

 कृषि  आयोग  ने  19-4-1974  को  भारत  सरकार  को  इन  feat  पर  तीन  ac

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की की

 1.  रेगिस्तान  विकास

 2.  वन  ग्र नसं धान कौर  शिक्षा

 3.
 चुनी  हुई  नियति  उम्  कृषि  जिन्हों के  go  महत्वपूर्ण  पहल ू£

 इन  तान  म्रतारम  में  की  गई  सहतवदयूर्ण  सिफ़ारिशों  का  संजित  ब्यौरा  नोचे  दिया  गया

 है

 1.  विकास  पर  श्रंतरिस  रिपोर्ट

 रेगिस्तान  विकास  पर  wafer  रिपोर्ट  हरियाणा  ate  गुजरात  स्थित  तहत  भारतीय

 रेगिस्तान  के  वारे  में  आयोग  ने  रेगिस्तानी  क्षेत्र  को  तेजी  से  बिगड़ती  हुई  स्थिति  से  बचाने  के  लिए
 शीघ्र

 कार्यवाई  करने  की  मांग  की  है  कौर  इसके  सुधार  तथा  श्रमिक  विकास  के  लिए  एक  व्यापक  15

 वर्षीय  कार्यक्रम  कीं  सिफारिश  की  है  ताकि  वहां  सूखे  कौर  शुष्कता  के  कारण  पैदा  होने  वाली  अधिकांश
 बाधा यें  स्थायी  तौर  से  कम  की  जा  सकें  श्र  इस  अ्रविकसित  क्षेत्र  का  सामाजिक-श्रावक  दष्टि  से  स्थायी

 प  से  सुधार  किया  जा  सके  ।

 इस  द्वारा  सुझाई  गई  समेकित  योजना  में  पशु-पालन ae  चरागाह

 विकास  पर  साथ-साथ  ध्यान  देने  का  लक्ष्य  रखा  गया  हैं  ।  श्रनपयक्त  क्षेत्रों  को  शामिल  न  करके  राजस्थान

 नहर  परियोजना  को  नया  रूप  देने  समाज  के  ज्यादातर  वर्गों  को  gla  पहुंचाने  हेतु  सिचाई  के
 han

 गत  कुछ  at  तत्र  लाने  के  लिये  पांच  उठाऊ  क  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  जल  atat के  उपयोग

 के  महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  इस  रिपोर्ट  में  हरियाणा  ak  गुजरात  में  जल-स्रोतों  के  शीघ्र  विकास  के

 लिए  नदियों  के  पानी  के  बटवारे  के  प्रशन  पर  शिक्षा  समझौता  करने  पर  जोर  दिया  गया

 ध्  जल  उपयोग  का  विचार  भ्  रूप  से  घरेल  कौर  प्रौद्योगिक  प्रयोग  के  लिए  अनियमित

 वर्षा के  जल  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करने  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर  खादिम  बंधी  और  श्रदबंधी  जेसी

 जल  संरक्षण  तकनीकों  के  प्रयोग  का  प्रस्ताव है  ।  उपलब्ध  जल-स्रोतों  के  समुचित  उपयोग  की  सिफारिश

 करते  हुए  ने  पशुपालन की  आवश्यकतायें  पूरी  करने  के  लिये  मिश्रित  खेती  में  चारा  फसलें

 के  लिए  नहर  कमांड  क्षेत्रों  के  लगभग  30  प्रतिशत  भाग  को  प्रयोग  में  लाने  के  लिए  खेती  की  प्रणाली में

 परिवर्तन  तौर  बढ़िया  बीजों  के  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  जिसके  लिए  यह  क्षेत्र  अत्यंत  उपयुक्त  का  सुझाव

 दिया

 कमांड  क्षेत्र  विकास  के  प्रारम्भिक  चरणों  सें  उपलब्ध  जल  का  प्रयोग  करके  वृक्ष  रक्षा

 पट्टियों  कौर
 बायु-रोधियों  का  विकास  करने  वनस्पति  को  पुनर्जीवन  करने  के  कार्य कम

 की  बड़े  पैमानें

 पर  सिफारिश  की  गई  है  ताकि  गर्म  वायु  रेत  उड़ने  शर  कृषि  योग्य  खेतों  में  रेत  जमा
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 होने  के  प्रभाव  पर  काबू  पाया  जा  सके  ।  नहरी  कमांड  क्षेत्रों  में  अस्थिर  रेत  के  टोलों  ate  पैसे  टीलों

 पर  जो  कि  सड़कों तथा  रेलों  के  लिए  बाधा  पैदा  करते  वृक्ष  घास  उगाने  का

 सुझाव  दिया  गया  है  ।  ईंधन  कौर  लकड़ी  की  आवश्यकतायें  स्थानीय  रूप  से  पूरी  करने  कौर
 मौजूदा

 साधनों  को  ज्यादा  उपयोग में  लाने  और  जड़ों को को  दाई  से  बचाने  के  बृक्ष रोपण  कार्य  क्रम
 भी  तेज  frat  ag है  ऐसी  जड़ों  की  खुदाई  से  मिट्टी  भुरभुरी  हो  जाती  है  ake  जमीन  रेतीली  हो

 लगती

 आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  रेगिस्तान  क्षेत्र  की  बर्थ-व्यवस्था  मुख्यरूप  से  पशु-पालन  प्रधान  होनी

 चाहिए  |  एश शौर  भेड़  पालकों  की  उनके  सामाजिक  विकास  ak  पशुधन  के  समुचित  प्रजनन

 के  लिए  मौजूदा  खानाबदोशी  की  बड़े  पैमाने  पर  रोक-थाम  करने  पर  इन  कार्यक्रमों  पर  प्रमुख  रूप  से  बल

 गया  है  सुझाये  गए  कार्यक्रमों  में  पणशुग्रों  शौर  भेड़ों  की  उत्पादकता  सुधारने  के  लिए  नियोजित

 प्रजनन  भी  शामिल  नहर  कमांड  क्षेत्रों  मे  ,  अतिरिक्त  दुग्ध  wea  दुग्ध  प्रशासन  केन्द्र  तथा

 दुग्ध  उत्पाद  कारखाने  स्थापित  करके  डेरी  विकास  का  प्रस्ताव किया  गया  है

 अन्य  शुष्क  क्षेत्रों  में  भेड़  विकास  पर  प्रमख  दिया  गया  है  जिसके  लिए  ऊन-कटाई  तथा

 करण  केन्द्रों  ae  ऊन  तथा  मांस  विपणन  व्यवस्थान  का  सुझाव  दिया  गया  लघु  उद्योगों  द्वारा  स्थानीय

 रूप  से  ऊन  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  ate  रोजगार  की  अधिक  सुविधायें  पदा  करने  के  लिए

 ऊन  के  प्रारम्भ  परि संस्करण  हेतु  पर्याप्त  विस्तार  सहयोग  की  सिफारिश  की  गई  है  ।

 पशु ग्र ों  को  पर्याप्त  पौषाहारों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इस  aa  में  दाना-चारा के के
 साधना

 करें  बढ़ोत्तरी  के  कायक्रमों  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  इसके  लिए  चरागाहों  के  बड़े  पैमाने  विकास

 इनकी  भ्र।टनत्त  मात्रा  में  प्रयोग  करने  की  रोकथाम  के  लिए  नियंत्रित  धौर  ama  बाने  act

 में  पति  करने  के  लिए  घास  के  सरक्षित  dea  चारा  भंडार  स्थापित  करने के  प्रस्ताव किए  गए

 ग्रामीण  लगाया  गया  है  कि  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  योजना  के  अ  के  अन्य  मदों  के  अलाव

 सिफारिश  किए  गए  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  लिए  राजस्थान  में  लगभग  397  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की

 भ्रावश्यकता  होगी
 ।

 इसमें  राजस्थान  नहर  परियोजना  को  पूरा  करने  कौर  कमांड  क्षेत्र  के  विकाश  के  लि

 97  करोड़  रुपये  की  राशि  शामिल  ६  हरियाणा  में  16  करोड़  रुपये  गुजरात  में  10  करोड़  रुपये
 के  परिव्यय  की  आवश्यकता  होगी ।  आयोग  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इस  कार्यक्रम  को  तीन  योजनाओं

 को  प्रविधि  में  विनत  चरणों  में  समुचित  ढंग  से  पुरा  किया  जाना  चाहिए  ale  इसका  समय  पर  ौर  कारगर

 ढंग  से  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिये  संगठन  की  दृष्टि  से  पर्याप्त  समन  प्रदान  किया  जाना  चाहिएं  ।

 2.  वन  अ्रनुसंघान  ate  शिक्षा  के  संबंध  में  अंतरिम  रिपोर्ट

 वन  wader  watt  शिक्षा  के  संबंध  में  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  प्रयोग  ने  कहा  है  कि  भारत  में

 बन  अनुसंधान  का  विद्यमान  are  आयोग  की  दो  पिछली  ग्रंतरिम  रिपोर्टों  जो
 मानव--निमित वनਂ  कौर  वानिकीਂ  के  बारे  में  थी  बताएं  गए  अभिगम  के  aa  पर

 कार्यक्रमों  को  में  लाने  के  लिए  सु पर्याप्त  नहीं  भ्रायोग  ने  वनों  के  प्रबंध  कौर  उपयोजन  के  क्षेत्र

 में  तेजी  से  बदलती  हुई  प्रोद्योगिकी  के  प्रसंग  में  ate  गतिशील  वानिकी  चलन  अपनाने  की  जरूरत  को  देखते

 हुए  वानिकी  कार्य कमों  कें  लिए  पर्याप्त  समर्थन  की  जरूरत  की  कौर  ध्यान  श्रूऊकषित  किया है  ।
 रिपोर्ट  में  तकनीकी  ae  वित्तीय  अड़चनों  को  दूर  करने  तथा  देश  में  वन  प्रनुसंघान  कौर  शिक्रा

 में  फिर  से  प्राण  फुंकने  के  लिए  जरूरी  उपायों  को  भी  लिया  गया  हे  ।
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 योग  ने  वन  अनुसंधान  को  तीन  समूहों  में  बांटा  अर्थात (  ह  वानिकी  और  जैविकीय

 (2)
 श्रौद्यंगिक  र  उपयोजन  (3)  वन-प्रबंध  झ्र  संज्ियागत  जिसमें

 ड़े  सरथ-द  तथा  कौर  बाजार  अनुसंधान  भी  शामिल  हैं  ।  ग्रा योग ने  प्रादेशिक  ग्रोवर
 राष्ट्रीय द

 ae  अनुप्रयुक्त  अनुसंधान  ash  चलाने  के
 लिए

 जरूरी  संगठन  के
 pare

 भी  संकेत  दिया  है  ।  आयोग  दे  सिफारिश की  है  कि  वनों  के  बारे  में  बुनियादी भ्र  अनुप्रयुक्त

 भनुमंधान  चलाते  के  लिए  जरूरी
 fe

 कृषि  विश्वन्वालयों  मैं  ही  खड़ी  की  जानीं
 दूसरे

 विद्यालय  भी  यदि  संभव  सीमा  तक  वन  संबंधी  के  वारे  में  भ्र नसं धान  कार्य  को  afar

 कर  सकते  इस  काय  के  लिए  राज्यों  के  वन  विभागों  को  चाहिए  कि  वे  आवश्यक  सुविधाएं  ale

 सहायता  उपलब्ध  करें ।  स्थानीय किस्म  की  संबद्ध वध  अनुसंधान  की  सदस्यों  हल  करने  के  लिए  राज्यों  के  वन
 विभागों  को  सुसज्जित  शझ्रनुसधान  संस्थानों  की  स्थापना  करनी  चाहिए  जिनमें  उचित  संख्या  में  कर्मचारी  नियुक्त  किए

 जाए  ।  मल  ग्र नस धान  काय  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  वन  श्रनसंधान  संगठनों  को  प्रादेशिक  तथा  राष्ट्रीय  महत्व

 के  संबद्ध  अनुसंधान  कार्य  को  शुरू  करना  चाहिए  ate  जिन  राज्यों  में  ada  war  को  कसी  है  उन
 राज्यों  को  संगठनात्मक  रूप  से  a  alan रूप  से  वन  अनुसंधान  कार्य  में  सहायता  भी  देनी  चाहिए  औद्योगिक

 अनुसंधान  का  उत्तरदायित्व  केन्द्र  को  संभालना  क्योंकि  हंसके  लिए  काफी  पूंजी  विनियोजन

 विशेष  निपुणता  की  ure  सामान  की  जरूरत  इस  प्रथम  कल  मार्गदर्शी  प्रयोगों  की  शीघ्र
 वाणिज्य

 उपयोगिता  के  लिए  कोई  सुश्यवस्थित  झौद्योगिकीय  यानट  नहीं  इसे  ठीक  करना  ही  ।  केन

 सरकार  को  आवश्यकता  प्रकुसार चय  बहुमुखी  प्रादेशिक  वन  श्रनुतंधान  संस्थानों  की  भी  स्थापना  करनी  चाहि

 इसके  अतिरिक्त  विशेष  समस्या  प्रवण  श्रतुसंधान  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  केन्द्र  भी  खोले

 चाहिए ।

 कृषि  तथा  अन्य  विश्वविद्यालय  जो  वन  अनुसंधान  संबंधी  कार्य  शुरू  करना  चाहते  पूरव रन
 _

 यात्राक्रम  में  अन्य  विषयों  के  साथ-साथ  वानिकी  को  भी  एक  विषय  के  रूप  में  शुरू  कर  सकते  हैं  ।  रे

 धीरे  art  चल  कर  इस  विषय  को  योग्य  कर्मचारी  कौर  भ्रनुसंधघान  के  लिए  अपेक्षित  wa  सुविधाओं

 उपलब्ध  होने  पर  वानिकी  के  स्नातकोत्तर  डाक्टरेट  डिग्री  पाठ्यक्रमों  में  भी  सम्मी

 किया  जा  सकता  वानिकी  के  स्नातकों  को  अधिकाधिक  रोजगार  के  प्रदान  करने  के  लिए

 स्नातक  पाठ्यक्रमों  को  प्रो  प्रतीक  व्यापक  बनाया  जा  सकता  है  ताकि  मन  पसन्द  व्यवसाय  के  चलने  में

 अधिकाधिक  सुविधा  प्राप्त  हो  सके  ।  साथ  ही  वानिकी  को  भारतीय  वन  सेवा  की  प्रतियोगिता  मूलक  परीक्षा
 ;

 में  चुने गए  विषयों  में  शामिल  किया  जा  सकता  इसके  अतिरिक्त  वानिकी  विषय  के  विश्वविद्यालय

 स्नातकों  को  राज्य  वन  सेवा  अधिकारियों  are  वन  राजिकों  की  भर्ती  में  भी  प्राथमिकता  दी  जा  सकती

 अनुसंधान  तथा  शिक्षा  के  लिए  एकीभत  अभिगम  को  अपनाया  जाना  चाहिए  जिससे  अध्यापकों  को

 श्रतसंधान  कार्य  में  सक्रिय  रूप  से  शामिल  किया  जा  सके  कौर  इसके  विपरीत  श्रनसंधानकर्ताश्रों  को  ग्र ध्या पन

 में  mar  ने  यह  भी  सिफारिश  को  है  fe  वन  अनुसंधान देहरादून  जो  पारम्परिक रूप

 से  प्रतुसघाः भ्झ  करने  श्र  शिक्षा  देने  का  कज  करता  रहा  पुर्व  स्नातक  तथा  स्नातकोत्तर  स्तर  पर  वानिकी

 में  शिक्षा  देने  के  लिए  शैक्षणिक  संस्था  के  रूप  में  विकसित  किया  जाना  चाहिए  ।  मौजूदा  प्रशासनिक

 ढांचे  की  सहायता  से  वन  wader  तथा  शिक्षा  को  प्रोत्साहित  करने  कौर  केन्द्रीय  तथा  राज्य  वन

 संधान  संस्थानों  और  विश्वविद्यालायों  के  बीच  पर्याप्त  समन्वय  स्थापित  करने  के  उद्देश्य  से  मंत्रिमण्डल  स्तर

 कृषि  मंत्री  की  wera  में  केन्द्रीय  कृषि  मंत्रालय  में  उच्च  स्तरीय  वन  बनु सधा नह  तथा  शिक्षा  परिषद  र
 हि  ale  जानी  चाहिए  i  बन  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  परिषद्‌  का  एक  यह  भी  होगा  कि  वहू  तकनीकी

 का  ग्राम  परक  निर्धारण  करें  जिसमें  वन  अनुसंधान  शौर  उद्योगों  में  व्यवसाय  के  स्तरों

 = ि

 लशलानिशिग  को  उना  सा  शा  सत  ता अव
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 2  बैसाख  1896
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  अनुसंधान  संगठनों  आलि रिसा  विश्वविद्यालयों  झर
 बन-ग्राधारित  उ

 उद्योगों  की

 शमां  पप  आता  सतत  ma are  सरदार  दवना  से  दिस  कर  क  दिए  कार्यकर्ता  को  बनाने  में

 ate ज्यादा  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  एक  बार  जब  कार्यक्रम  बन  मंजूर  हो  जाए  कौर  पैसा

 मिल  जा  तो  फिर  संस्थान/कैन्द्रों को  पैसा  खर्च  करने  का  पूरा-पूरा  अधिकार  होना  चाहिए  ।  ह

 ara  ने  सिफारिश  की  है  कि  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  वन  waders  और  शिक्षा  को  कुल  नि

 उत्पादन  में  वानिकी  कौर  उत्काप्टन  उद्योग  क्षेत्र  के  योगदान के  एक  प्रतिशत
 से  कम  नहीं  होनी

 ए  बन  निगमों  are  वन  आधारित  उद्योगों  के  औद्योगिक  उत्पादों  के  ऊपर  अनुसंधान  अ

 उपकर
 serra

 प्र  सगे
 चलने  दिलों

 कर
 भर

 तक
 देकर  था  अधिभार  लगाने

 की
 सभावना

 तैर विकास वनाझ्रों की

 at  वन  अनुसंधान  ate  विकास  के  हेतु  वित्त  पोषण  के  एक  श्रोत  के  रूप  में में
 खोज  की

 जानी  चाहिए
 ।

 प्रयोग  ने
 कामिक  नीति  ate  संवर्ग  प्रबंध  के  बारे  में  उनकी  कार्य  दक्षता  सुधारने  की  दृष्टि  से  कई

 are  nee

 3.  भ  हुई  निर्यात  प्रवण  कृषि  fat  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  के  संबंध  में  श्रंतरिम  रिपोर्ट

 चुनी  हुई  निर्यात  प्रवण  कृषि  जीनों  के  कुछ  महत्वपूर्ण  पहलुओं  के  संबंध  में  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट

 में  ग्रा योग  ने  पांच  जिलों  को  लिया  है  तम्बाकू  काली  fra  ale  इलायची  जो

 frat  र  देश  से  कृषि  जिलों  के  ara  का  लगभग  होती  है  ।  झ्रायोग  ने  एक  अर्वाघधि तः तब  क

 उत्पादन  शौर  आंतरिक  मांग  की  संभव  रूझानों  के  प्रकाश  में  इन  जिलों  की  निर्यात  संभावनाओं  के  मोटे

 निर्धार  का  प्रयास  किया  है  ।  यह  भी  प्रायास  किया  गया  है  कि  उन  कुछ  देशों  को  भी  अभिज्ञात  किया

 जा = जहां  इन  जिंसों  की  काफी  ज्यादा  मांग  हो  सकती  है  ।  इन  जिंसों  के  बारे  में  निर्यात  बढ़ाने  या  नि  त

 q  दोलन  के  ग्राम  वाले  तत्वों  के  को  कम  करने  के  लिए  विभिनन  उपायों  पर  चर्चा  की  ्

 है  द  गौर  ह  चर्चा  भविष्य  में  उनकी  मांग  के  प्रसंग  में  की  गई  है  ।

 चाय  के  बारे  ara ने  सुझाया
 है  कि  न  केवल  परम्परागत  खरीदारों  बल्कि  नए  बाजारों के  लिए

 सकी  निर्यात  संभावनाओं का  देशवार  निर्धारण  लगातार  करते  रहना  चाहिए  ।  यह  कहा  गया  है

 चाय  कीਂ  ग्रां तरिक  मांग  उत्पादन  के  wae  निर्यात  को  ह  की  दृष्टि  से  राजकोषीय  उपाय  ओपन

 काफ
 ही  कम  रखी  गई  आयोग  ray  तय  की  गई  चाय  की  आंतरिक  मांग  इस  समय  कल्पित  मांग  की

 a
 में  बहुत  ज्यादा  है  कौर  इसके  लिए  एक

 शीघ्र
 उत्पादन  कार्यक्रम  ौर  वर्तमान  अभिगम में  पूरन

 थापन  करना  होगा  ।  पहला  झ्रावश्यक  कदम  यह  है  कि  सर्वेक्षण  के  माध्यम  से  चाय  के  रोपण  के  अच्छे

 अ  she
 क  सि

 के  हक  मे  कदम य करण द
 जत

 के
 led

 हाय  a faa eee
 पा

 सौर
 अक

 फेर
 पता  लगाया  जाए  कि  विभिन्‍न  चाय  उत्पादक  संधों  प्रौढ़  संबद्ध  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  चाय  उगाने
 के

 लिये  कितनी  उपयुक्त  फालतू  भूमि  उपलब्ध  सुव्यवस्थित  गौर  ates  उत्पादनशील  किस्मों
 रोपाई  के  क्षेत्रों  में  होने  वाली  सामान्य  वृद्धि  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  मध्यम  श्रेणी  के  बागान  की

 सुन्यवरः  था  होने  के  पश्चात  ही  उनके  क्षेत्र  में  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  यथासंभव  मध्यम
 ज

 णी  के  रोपणों  की  उपज  में  वृद्धि  करने  के  लिये  आवश्यक  अतिरिक्त  पूंजी  शौर  तनिक  शशि तत ों
 की  जानी  चाहिए  ।  wer  रोपणों  के  संबंध  में  बहुसंख्यक  छोटी  जोतें  सम्मिलित  हैं )

 की  निया
 ने

 चाय
 नकाम

 प्राधिकरण के  ढंग की  एक  योजना  को  विकसित करके  उसे  सहकारी
 क्षेत्र  में  प्रारम्भ  किया  जा  सकता

 है  ।  दार्जीलिंग  के  चाय  ea  रोपणों  को  ठीक-ठाक  आन्तरिक  उपयोग  क  बढ़ाने

 az  उत्पादन
 भ

 अय  one  संता  चाव  उतारें  दे  we ows aratafa  वर थ् बकास  sue  की  जाता  करते  सो
 द  द
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 थ  थ
 ्  थि  ब

 रि

 __

 ars  Vais
 oman

 ie  (Saka)
 ape

 ae

 n  the
 a

 समस्याओं
 i

 पर  विशेष  बल  तक
 क

 बागान
 को  वित्तीय दिया  आयोग  ने  ag  भी  सिफारिश की  है  कि  प्रत्येक

 सहायता  राज ज्य/क्षेत्रीय  stad  उपजों  के  आधार  पर  बल्कि fer  वास्तविक  कार्य  a  के  अधार  पर

 दी जानी  चाहिए  कौर  उसमें  विभिन्‍न  प्रकार  के  चाय  रोपणों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  क  टिया  भी

 सुलझानी हैं  ।

 ः
 काफी  के  मामले  में  ने ने  जोर  दिया  है  कि  दुनिया  के  बाजारों  में  काफी  की  मांग  के  यथा थे

 परक  अनुमान  लगाये  जाने  चाहिए  ate  नये  बाजार  विकसित  करने  की  गुंजाइश  खोजनी  चाहि  i  उचित

 ज्यादा
 प्रचार  ate  खुदरा  बिक्री

 की
 सुविधाघरों  में  दिये  जाने  पर  घरेलू  मांग  भी  राज

 की
 er  हीं

 हो उ  येगी  ।  काफी  के  उत्पादन  कार्यक्रम  में  इन  तत्वों  का  ध्यान  जाना  चाहिए  |

 म्
 आयोग  का  विचार  है  कि  दो  से  दस  sane  विस्तार  वाले  रो पणों  को  आत्मनिर्भर  बनाया  जा

 ~
 उनको  उचित  श्रमदान  सेवायें  ate  पर्याप्त  विस्तार  war  प्रदान  की  जाये  ।  केरल  के  छोटे  काफी

 गें  की  सदस्यों  की  प्रौढ़  अविलम्ब  ध्यान  देना  गा  ।  काफी  बोड़  को  ऐसे  रोपण  इ

 छोटी  जोत  वाले  धनी  आबादी  के  रूप  में  रहते  किसान  सेवा  समितियों  को  गठित  करने  के

 व  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  साथ  ही  रोपणों  के  अधीन  खाने  वाल  इलाकों  में  शौर  बोर्ड  ग
 ~

 भात  कुछ  संभाव्य  इलाकों  में  छोटी  जोत  वाले  काफी  रोपण  की  निया  के  चाय  विकास  प्राचीन  क

 पर  क्रमिक  रूप  से  विकसित  किये  जाने  चाहिए  ।  छोटे  रोपणों  के  पुनर्वास  के  लिये  जला  अवेक्षण

 दो
 तीन  सालों  में

 इन
 रो पणों  कौर  उच्च  उपज  वाली  काफी

 की
 कलम  की  किस्मों  के  इलाकों  के

 क
 eal  करनी  चाहिए  ।  यथोचित

 रूप  से
 चल

 रहे  काफी  रो पणों
 को

 से  काम  चलाऊ  पूंजी  मिलनी  चाहिए  कौर  काफी  बोर्ड  की  विकास  निधि
 को

 काम  चलाऊ
 at  फंसना  चाहिए  ॥  थ पूजी

 में

 a

 तम्बाकू  के  बारे  में  समझता  है  कि  wa  लोगों  की  आम  खपत  रूझान  कम f  टीन

 विजीनियां की  ate  बढ़  रही  है  इसलिए  हलकी  मृदा  वाल  सीमित  इलाकों
 में  पैदा  क

 ध्  की  किस्म  बाजार  की  afte  से  ज्यादा  weer  रटेगी  ae  भी  ग्रत्यावश्यक  है  कि  फिल

 '  विश्व  व्यापार  में  प्रवेश  करके  तम्बाकू  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करनी  खासकर

 पास  ऐसी  किस्में
 कली  लिवा

 द  एल

 जाएं

 दए

 दनिया  निकाला  मे  NY  जद  aT sr
 आयोग  ने  इस  बात  को  उचित  समझा  हैं  eo  ताव  अनिक  ad  वे  माध्यम  से  निर्यात  का  दूसरी

 श  किया  ताकि  विदेशों  ि  क  किन  शी  कद  की

 कि  प्रस्तावित  तम्बाक  बोर्ड  को  अन्य  बातों  के  साध-साथ  हलकी  मदा  वाले  क्षेत्रों  में  उगाये  जान  शालि  कम

 सैटिन  वाले  के  लिए  परम्परागत  खरीददारों  की  भ्र भि रूचि  का  अध्ययन  शर  पूरक  लर  )
 in

 आ  की  निर्यात  की  संभाव्यतातं  के  सुधार  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाने  का  कार्य  सपा

 द जाना  चाहिए  ।

 द
 ्

 काली  fra  के  संबंध  में  प्रिया  का  विचार  है  कि  संकर  किस्म  के  ||  केवल

 aft  उत्पादनशील ही  बल्कि  गुण  की  दृष्टि  से  भी  निर्यात  के  योग्य  लोकप्रिय बनाने  के  कार्यक्रम

 को  भ्रमित  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  कृषि  मंत्रालय  को  चाहिए  कि  वह  संबंधित  ज्यों  के  परामर्श

 से  भरझान  रोग  के  उन्मूलन  के  कार्यक्रम  के  लिए  एक  उपयुक्त  योजना  शीध्र  करे  ।  काली fad

 के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिखे  यह  आवश्यक  है  कि  श्रायात  करने  वाले  देशों
 की

 लो
 प  प्रचलित

 मूल्यों  ौर

 सप्लाई

 क के  स्रोतों के  संबंध  में जानकारी इकट्ठी  की  जाये  al  को  ध्यान  में  wad
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 अ

 हुए  ही  प्रतियोगिता
 संबंधी  sir  को  तै  थार  किया जा  सके  ।  भारतीय  श्रेणीकरण की  प्रण  विदेशी

 देश  में  कम  तिक्तता  वाली  का  का विशिष्ट  28.0  का  पर्याप्त  ध्यान  रखा  जाना  ताकि  दे

 उत्पादन  संभव  हो  सके  ।  ज्यादा  तिक्तता  वाली  काली  मिर्च  की  निर्यात  मांग  को  पूरा  क
 की  बहुत

 कम  सूरत  है  ate  इससे  बिना  किसी  दिक्कत  के  पुरा  किसा  जा  सकता  है  ।  उत्पादन  बढ़ाने  लिये

 मुख मु
 a  विचारणीय  बात  अधिकांश  निर्यात  बाजारों  में  उपज  wie  किस्म  की  स्वी का यंता  होनी  चाहिए  |

 संस्कृत  काली  मिर्चे  के  लिये  कुछ  देशों  की  मांग  को  देखते हुए
 उसके  निर्यात  की

 व्य
 tay  ae  संभावना  की  भी  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 _  इलायची  के  संबंध  में  झ्रायोग  का  विचार  है  कि  रोग  लग  जाने  से  उपज  में  कमी  हो

 |
 ate  सभी  रोगग्रस्त  पौधों  को  उखाड़कर  इस  रोग  का  नियंत्रण  करने  के  लिये  अ्रविलम्ब

 द क
 ने  होंगे  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इलायची  बोर्ड  को  रोपणों  का  एक  सर्वेक्षण  करना

 घी न रोग  से  प्रभावित  होने  वाले  क्षेत्रों  का  निर्धारण  किया  जा
 सके

 ।  रोपण  कार्यक्रम  के

 ता  ले  क्षेत्र  को  काफी  बढ़ाया  जाना  लधु  किसानों  द्वारा  अपनाने  के  लिये  उपयुक्त  चलनों
 as

 भी  खोजना  होगा  ।  संरक्षित  घाटी  स्थलों  में  सुपारी  ale  काली  fast  के  साथ-साथ  मिली  जुली  फसल

 में  इलायची  उगाने  की  पद्धति  को  अपनाया  जाना  चाहिए  ।  स्कैन्डीनेविया  देशों  को  निर्यात

 के
 लये  इलायची  की  घनी  किस्मों  को  विकसित  करने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिए

 ।
 इलायची  के  '

 सस्कृत  उत्पादों  के  निर्माण  की  शर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए
 ।

 अगर  इन  उत्पादों की  अर  तथा

 किया  i

 वकी

 art  तो  उन  देशों  को  भो  अभिज्ञान  किया  जाना  चाहिए  जहां  इन्हें  निर्यात

 क्
 ्

 न्यू  द्  कोश्नोपरेंटिव हाउस  बिल्डिंग  सोसाईटी  के  संबंध  में  सदस्य  का
 St  itement  By  Member  Re:  New  rriends  Co-operative  House  Buil  ing  Society

 महोदय :  श्री  बाजपेयी निदेश  संख्या  115  के  भ्रन्तर्गत  वक्तव्य  देंगे  ।

 गी  ज्योतिरेकं बसु  मैंने  एक  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  रखा  था  T  115  के  स्क्रीन
 ats  क

 मामला  रखने  का  दिया  गया  art
 कक  थ

 प्रीति मुझे  कुछ  अतिरिक्त  जानकारी  प्राप्त  हुई  है  sited  तला  मसानी  जो  कि  श्रीमती त  छह  हाफ
 गान्धी  की  मित्र  हैं  को  एक  प्लाट  सोसायटी  द्वारा  दिया  गया  art  मेरे  पास  _  इस  बारे में  लिखित  प्रमाण

 ।  यदि  आप  अनुमति  दें  तो  मैं  उन्हें  सभा  पटल  पर  रख  सकता  ही

 meat  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home
 Affairs  had  disturbed  facts  in  his  statement  made  in  the  house  on  10th  April,  1974  regarding
 New  Friends  Cooperative  House  Building  Society.  The  hon’ble  Minister  had  stated  that
 out  of  50  new  members  eventually  enrolled,  as  many  as  34  are  neither  government  servants
 nor  they  are  closely  related  to  government  servants.  But  he  has  not  stated  anything  about
 the  rest  of  the  16  members.  1  had  stated  on  9th  April  that  high  officials  have  been  benefited
 as  a  result  of  illegal  and  irregular  allotment  of  land.  The  Minister  has  neither
 denied  nor  confirmed  it.  It  is  an  effort  to  suppress  the  facts  and  mislead  the  House.  The
 hon’ble  Minister  had  stated  that  the  question  of  ‘waiting  list’  of  102  Members  is  also  before
 the  court  but  he  added  that  Delhi  Administration  has  stated  before  the  Supreme  Court
 that  there  is  no  waiting  list  approved  by  the  Lt.  Governor  in  so  far  as  this  society  is  concerned.

 he  Secretary  of  Delhi  Development  Authority  has  submitted  an:  Affidavit  before  the  sup-
 e  Court,  It  has  been  mentioned  in  the  last  para  of  this  affidavit  that  the  old  manag

 men  of  the  society  had  submitted  a  waiting  list  of  persons  to  the  Delhi  Administratio
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 December,  1966.  The  list  was  signed  by  two  officers  of  the  Delhi  Administration  and
 is  on  record.  Not  only  that  I  have  got  a  copy  of  the  letier  written  by  Lt.  Governor  to
 the  President  of  the  society.  It  has  been  stated  therein  if  some  members  on
 approved  waiting  list  of  some  of  the  cooperative  House  Building  Societies  in  South  Delhi
 are  offered  to  you  for  Membership  by  us,  these  will  have  to  be  accommodated  by  your
 Society.  When  other  House  Building  Societies  have  waiting  list,  why  Friends  Society  can-

 Shri not  have  one.  The  government  should  explain  as  to  what  is  meant  by  approved  list.
 Mirdha  has  said  that  it  is  not  the  practice  to  publish  any  notice  for  general  public  to  get  the
 members  enrolled.  I  would  like  to  ask  him  that  how  can  corruption,  favouritism  and  nepo-
 tism  be  prevented  without  any  public  notice?

 I  would  like  to  point  out  that  the  Chairman  of  the  Society  asked  for  permission  to
 enrol  60  new  members  on  26th  January  i.e.  on  public  holiday  and  the  same  was  granted  on
 the  same  day  by  the  Lt.  Governo1.  I  want  to  know  as  to  how  these  persons  were  contacted
 and  enrolled  as  members?  Moreover  only  general  body  is  competent  can  enroll  new  Members
 and  no  body  clse.  But  in  this  case  the  Managing  Committee  decided  to  enrol  new  members.
 Shri  Mirdha  has  also  not  explained  that  Delhi  Administration  had  banned  enrolment  of
 new  Members  of  cooperative  societies  and  new  Members  could  be  enrolled  with  prior
 permission  of  Delhi  Administration.  The  Government  should  let  us  know  the  criteria  for
 enrolment  of  new  members  and  whether  that  criteria  has  been  followed  in  this  case?  |
 would  like  to  know  whether  the  Lt.  Governor  had  gone  through  the  names  of  the  new  mem-
 bers  or  he  just  signed  the  papers  without  getting  them  scrutinised?  The  hon’ble  Minister
 is  silent  about  the  action  to  be  taken  by  the  Central  Government  in  this  land  grab  incident
 in  which  high  officials  are  involved.  demand  that  action  should  be  taken  against  all  the
 officials  who  are  found  to  be  guilty  of  getting  the  land  through  irregular  and  illegal  means.
 Secondly  the  Government  should  review  the  constitution  of  all  the  House  Building  Societies,
 the  procedure  and  rules  for  allotment  of  plots  so  that  the  bungling  as  in  the  case  of  New
 Friends  Society  is  not  repeated.

 को  ज्योतिर्मय  बसु  हाबर ) ड्  मेंने  अगले  दिन  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  उठाया  मुझे  निदेश

 115%  ata  एक  वक्तव्य  देने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  श्री  वाजपेयी  ने  इस  बारे  में  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  है  ।

 श्री  अटल  बिहारी  कुछ  नये  तथ्यों  का  पता  चला  है  जो  उनके  पास  है
 ।

 मैं  उनको  अपने

 वक्तव्य  में  सम्मिलित  /  नहीं  कर  सका  ।

 अ्रध्यक्ष  मैं  उन  पर  विचार  करूंगा  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi):  Some  new  facts  about  the  society  have  been

 published  in  the  press  and  therefore  we  are  also  interested  in  this  discussion.

 Mr  Speaker:  |  would  advise  you  to  listen  to  their  points  and  prepare  a  reply  to  them.

 The  Minist  er  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department  of  Perso-
 nnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  The  copy  of  the  statement  made  by  Shri  Vajpayee  just
 now  was  sent  to  you  and  my  reply  is  ready.

 थ्री  बसंत  साठे  :  श्री  वाजपेयी  ने  कुछ  बातें  कहीं  हैं  यदि  श्री  बसु  के  पास  कुछ

 शौर  सामग्री  है  और  वह  सभा  के  समक्ष  रखना  चाहते  हैं  तो  वह  नियम  193  के  waite  नोटिस  दे  दें

 कौर  उसपर  ब्यौरेवार  चर्चा  कर  ली  जाय

 श्री  ज्योतिमंय  ag  मैं  इन  प्लाटों  के  मूल्य  के  बारे  में  बताना  चाहता  था  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  इस
 BN

 सोसायटी का  सदस्य  है  तो  उसे  रुपये  देने  होंगे  परन्तु  यदि  सदस्य  नहीं  है  तो  उसका मूल्य

 1,  25,000  रुपये  है  |
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 गये  पत्र ne  ह

 att  राम  निवास  मिर्धा  :  meat  वक्तव्य  देंने  स ेपूर्व  मैं  कहना  चाहेगा  कि  मुझे  इंस  विषय  पर  परम

 पर्ण  चर्चा  करने  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  परन्तु  यह  मामला  न्यायालय  में  भी  चल  रहा  है  इस  तथ्य  को

 ध्यान  रखकर  यदि  चर्चा  की  जायें  तो  हम  उसके  लिए  सहमत  है  ।

 दिनांक 10  1974  के  ay  वक्तव्य  में  मैंने  यह  बताया  था  कि  न्यू  फ्रीडम  कोआपरेटिव

 ह  wie  श्री  अ्रटल हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  से  सम्बन्धित  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  अ्रनर्णीत  पड़ा

 जो  न्यायालय  में बिहारी  वाजपेयी  द्वारा  पहले  जो  कुछ  कहा  गया  था  उसमें  से  भ्रधिकांश  वही  बातें
 पर  किये  गये  कतिपय  शपथ-पत्तों  में  के  रूप  में  चंकी  मसला  न्यायाधीश  था  इसलिए  मैंने

 स्पष्ट कर  दिया  था  कि  मुझे  वस्तुस्थिति  तक  ही  सीमित  रहना  होगा  ।  यह  विवशता
 wet

 भी
 बनी

 श्री  वाजपेयी  wa  कहते  हैं  क्रि  दिनांक  974  को  तथ्यों  को  पेश  करने  में  मैंने  कुछ 10  अपन

 ।  मैं  इस  का त्व पूर्ण  तथ्यों  को  सदन  से  छिपाया  है  प्रौढ़  कुछ  अन्य  तथ्यों  को  तोड़-परोक्ष  कर  पेश  किया

 खण्डन  करता
 न्र ्  ||

 प्री  वाजपेयी  कहते  हैं  कि  मैंने  कहा  था  कि  50  नयें  सदस्यों  से  34  न  तो  सरकारी  कर्मचारी

 aa  न  सरकारी  कर्मचारियों  के  निकट  सम्बन्धी  हैं  और  मुझ  पर  दोष  लगाते  हैं  में  कि  मैंने  यह  नहीं

 इस  सन्दर्भ  से  यह  जाना  चाहिए  कि  शेष  व्यक्ति  केवल बताया  कि  शेष  16  सदस्य  कौन  हैं  ।
 यह

 सुस्पष्ट
 हो

 या  तो  सरकारी  कर्मचारी  या  उनके  निकट  सम्बन्धी  हो  सकते  इसमें  तथ्यों  को  छिपने की  कोई

 बात  नही  ot

 श्री  वाजपेयी  ने  कतिपय  व्यक्तियों  से  सम्बन्धित  ०,  पहले  के  वक्तव्य  का  उल्लेख  किया  है  जो  उनके

 t  वह  मेरे सोसाइटी  भूमि  के  अनियमित  तथा  ade  आवंटन  के  लभान्वित  हुए

 यह  दोष  भी  लगा  रहे  हैं  कि  मैंने  उनकें  वक्तव्य  का  ast  या  पुष्टि  नटों  की  यह

 यायालय  के  सामने  रखें  गये  आरोपों  म  से  दक  है  are  जब  यह  मामला  न्याव!तीन है है  aa इस  आरोप

 के  संबंध  में  कोई  भी  बात  कैसे  कह  सकता  था  ।

 102  सदस्यों  की  ल्  के  बारे  में  मैंने  जो  कुछ  कहा  श्री  वाजपेयी  ने  उसका  उल्लेख

 किया  ।  माननीय  सदस्यों  का  विचार  यह  दिखा  कि  जो  कुछ  मैंने  करा  था  कौर  जो  कुछ

 डी०  ०  ण्ण्के  सेक्रटरी  द्वारा  दायर  किये  गये  हलफनामे  तथा  प्रशासन  के  द्वि तांक  11  जलाई  1967 के

 पत्र  में  कहा  गया  उसमें  विरोधाभास  |  जो  कुछ  मैंने  पिछली  बार  कहा  था  वह  तथ्यों  की  दुष्टि  से

 ठ  कि  उप सही  है  at  वह  मैंने  ग्रह  कहा  था  कि  ओन्ली  प्रशासन  ने  उच्चता  न्यायालय  में  यह  क

 राज्यपाल  द्वारा  स्वीकृत  ऐसी  कोई  वध  नहीं  है  ।  सल्ल  प्रशासन  ने  न्यायालय  में  जो  कुछ  कहा  था  यह

 केवल  उसी  का  जिक्र  था  ।  प्रशासन  द्वारा  न्यायालय  में  कही  गई  बात  तथा  हलफनामें  wie  प्रशासन  के  उ

 qa  में  क्या  कोई  विरोधाभास  यह  प्रश्न  नि  सं  के  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर  विचार  न्यायालय  द्वारा

 ही  किया  जाना  है  ।

 श्री  बाजपेयी  ने  इस  बात  को  उठाया  है  कि  सुरी  से  क्या  मतलब  है  श्र  वे  जानना

 चाहते हैं  कि  लिस्टਂ को  एप्रूव  करने  की  प्रक्रिया  क्या
 ?

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि

 का  मदा  घोटाले  पर  पर्दा  डालने  के  लिए  उठाया  गया  है  ।  उच्चतम  न्यायालय के  सामने  इस

 मामले में  यह  दावा  किया  गया  है
 कि  1966  में  सोसाइटी  द्वारा  एक  एप्रूव्ड  वेटिंग क  लिस्ट  मेनटेन  की  जा

 इस  ट्रक  श्री  वाज  पो  द्वारा  उठाये  मये  प्रश्न रही  दूसरे  पक्ष  ने  इसका  कड़ा  विरोध  किया है

 न्यायालय के  सामने  हैं
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 श्री  ने  यह  श्र  aol Ga  पटना  है  far Vv  यदि  नये  नन  । सदस्यों  ay q  गी  भर्ती  के णा  लिए  सहकारी  समितियों

 z  सू  देने  की  परिपाटी  नहीं  है  तो  पक्षपात  तथा  भाई-मति  जावाद  को  केसे

 रोका  जा  सकता  है  ?  जो  कुछ  मैंने  सदन  में  कहा  था  वह  प्रचलित  परिपाटी  के  संबंध  में

 स्थिति  ही  थी  ।  कया  इस  परिपाटी  से  भ्रष्टाचार  शादी  उत्पन्न  होता  यह  एक  लगती-तति  विचारधारा

 की  बात है  ।

 छुट्टी  के  दिन  नये  सदस्य  बनाने  के  वास्ते  शभ्रतुमति  के  लिए  समिति  के  प्रतिरोध के  सन्दर्भ  में

 राज्यपाल  द्वारा  की  गई  कारवाई  के  बारे  में  श्री  वाजपेयी  ने  कुछ  बातें  कही  हैं  ।  अ्रपने  पिछले  वक्तव्य
 में  मैंने  इस  मामले  से  संबंधित  शाथ-पत्र  और  प्रति  शपथ-पत्र

 का  उल्लेख  fea  था  ।  इसलिए  मैं
 इस

 संबंध  पत्रकार  कुछ  नहीं  कहना  चाहूंगा  |

 श्री  वाजपेयी  कहते  हैं  कि  यह  कहने  में  मैं  सही  नहीं  था  कि  सदस्यों  का  नामांकन  सोसाइटी  के

 मैनेजमेन्ट  के  क्षेत्राधिकार  में  है  ।  उनके  अनुसार  नये  सदस्यों  का  निर्माता  केवल  सोसाइटी  की  जनरल

 सभा  कर  सकती  प्रत्य  कोई  नहीं  ।  वस्तुस्थिति  यह  है  कि  दिल्लो  कोआपरेटिव  सोसाइटिज

 1973  शर  उस  सोसाइटी  के  उपनियमों  के  अधीन  मैनेजिंग  कमेटी  नये  सदस्यों  को  भर्ती  करने के

 लिए  सक्षम है  ।

 उप-राज्यपाल  द्वारा  नामजद  प्रबन्ध  समिति  ate  उसके  तीन  सदस्यों  को  उस  बैठक  के  बारे

 जिसमें  am  सदस्य  भरती  करने  का  निर्णय  लिया  कोई  सुनता  न  देते  का  भ्रा रोप  स्पायालय्र  के

 विचाराधीन है

 नए  सदस्य  भरती  करने  पर  रोक  लगाने  के  मामले  पर  भी  न्यायालय  विचार  करेगा  ।

 यह  प्रश्न  कि  सोसाइटी  के  अध्यक्ष  द्वारा  लिखा  पत्र  उसी  दिन
 उप-राज्यपाल के

 पास  कते  पहुंच

 गया  कौर  सूची  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  जांच  के  लिये  क्यों  नहों  भेजा  विशेष  रूप  से
 *

 न्यायालय  के  समक्ष  उठाया  गया  है  ।

 श्री  वाजपेयी  इस  बात  का  कारण  भी  जानता  चाहते  हैं  कि  सोसाइटी  ने  उन  कतिपय  सदस्यों

 य  ये को  क्यों  नामांकित  करने  का  निर्णय  फिया  था  जो  उन  प्लाटों  को  ले  r  |  ह  प  द्व्प्र्क  नहीं  थे  ।

 मैंने  जो  कुछ  कहा  था  वह  यह  कि  सोसाइटी  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  oo  नामों  में  से  केवल  50

 व्यक्तियों  को  ही  28  1974  को  अन्ततोगत्वा  नामांकित  किया  गया  था  ।  az  वक्तव्य  तथ्यों

 की  दुष्टि से  सही  है  ।  मैं इस  सम्बन्ध में  कुछ  नहीं  कह  सकता कि  कुछ  सदस्यों ने  प्लाट  लेने से  इन्कार

 ५ क्यों  किया  या  उन्हें  प्लाट  क्यों  नहीं  मिले  ।

 श्री  वाजपेयी  द्वारा  उठाया  गया  अगला  प्रश्न  यह  है  कि  जिन  लोगों  ने  प्लाट  लेने  से  इन्कार

 क्या  उनमें  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  श्री  टम्टा  भी  हैं  कौर  क्या  उन्होंने  आलोचना  के  से

 नाम  वापिस  ले  लिया  ?  यह  सत्य  हैं  कि  सदस्यता  के  लिए  श्री  टम्टा  का  श्रीचंदन-पत्न  स्वीकार  किया

 गया  था  उपलब्ध  सुचना  के  उन्हं  कोई  प्लाट  नहीं  दिया  गया  था  क्योंकि  उन्होंने  तीन

 मास  से  कम  समय  में  उस  प्लाट  कीमत  करने  में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की

 श्री  वाजपेयी  ने  कहा  है  कि  मैं  इस  प्रश्न  पर  मौन  प्रा
 re  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में  क्या

 कार्रवाई  करते  जा  रही  है  ।  इस  अवस्था  में  जबकि  सारा  मामला  न्यायाधीश  किसी  भी  व्यक्ति  के  खिलाफ

 कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  झरा  प्रताप |  ATU  केवल  ब  तू  |  है| कालक  द 1  fa  प्रस्तुत  रने  का  ही  रहा  नदी

 किसी  व्यक्ति  के  आचरण
 को

 ठीक  ठहराने  या  उस  पर  दोषारोपण  करने  का
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 श्री  वाजपेयी  का  यह  सुझाव  fe  सभी  गृह-नि  sim  fetal  ही  कार-प्रणाली  oe  feat

 इस  वक्तव्य  की  सीमा  से  बाहर  का  विषय  है  ।  फिर  भी  मैं  इस  सुझाव  को  कृषि  मंत्री  ak  निर्माण

 तथा  मंत्री  को  भेजूंगा  कौर  वे  जो  भी  कार्रवाई  उचित  करेंगे
 ।

 संविधान  .  विधेयक  संयुक्त  समिति  में  सदस्यों  को  नियुक्त  करने  के

 संबंध  में  राज्य  सभा  को  सिफारिश

 Constitution  (Tirity-S2cond  Am2nimeat)  Bill

 श्री  पो०  जी०  मावलंकर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सर्वश्री  जय सुखलाल
 aro  पाण्डे क  चत  AIMS प्रसाद  ua  aro  att  बिंदेश्वरी  प्रमाद  ,  सिह  के

 राज्य  सभा  से  निवृत्त  होने  के  कारण  भारत  के  संविधान  का  दौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य  सभा  के  पांच  सदस्य  नियुक्त  करे  कौर

 राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति में  इस  प्रकार  नियुक्त  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 अध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  सर्वश्री  जय सुखलाल

 हरजीत  प्रमाद  राम  निवास  सी०  डी०  पाण्डे  शर  बिंदेश्वरी  प्रसाद  सिंह  के  राज्य

 सभा  से  निवृत्त  होने  के  कारण  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधित  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी

 संयुक्त  समिति  में  रिक्त  हुए  स्थानों  पर  राज्य  सभा  के  पांच  सदस्य  नियुक्त  करे  a  राज्य  सभा

 द्वारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार  नियुक्त  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सुचित  कहकर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 The  motion  was  adopted.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  नोटिस  दिया  हुमा है

 अध्यक्ष  श्राप  इस  प्रकार  मनमर्जी  से  मामलों  को  उठा  कर  अध्यक्ष  को  विवश  नहीं कर  सकते

 मैंने  amar  अ्रनुमति  नहीं  दी  जब  मैं  सभा की  कार्यवाही  चला  रहा  होता  हूं  तो  ऐसे  wae  प्रस्ताव

 प्राप्त  होते  श्राप इस  प्रकार  बाधा न  डालें  ।  बैठ  जाइये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  के  लिये

 कहने  से  ga  उस  विषय  पर  बिचार  करूंगा  |

 नियम  37  के  अतंत  मामला ।

 Matter  ander  Rules  377.

 कानपुर  के  एक  अस्पताल  में  डाइक्रिसटीसिन इन्जेक्शन  एक  लड़की  की  मृत्यु  का  समाचार

 श्री  एस०  एम ०  बनर्जी  ७  मैं एक  महत्वपूर्ण  विषय  उठाना  चाहता  हू  जो  नकली  दवाइयों

 के  प्रयोग  के  कारण  अनेक  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  जाने  के  बारे  में  है  ।  गुलूकोस  के  नकली  इंजेक्शन  लगाये

 जाने  के  कारण  कानपुर  अस्पताल  में  21  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई
 राज

 समाचार-पत्र  में  पढ़ा
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 Demands  for  ants
 1974-75

 =
 April

 22,  1974
 ee

 होगा  कि
 2}  वर्ष  की

 एक  a  के  ईस्ट  डोज के  बाद तत्काल मर  गई  ।  पुलिस ने  इस

 स्थानीय  शभ्रस्पताल  में  इस  प्रकार के  सभी  इंजेक्शन  कर  दिये हैं  कौर  कम्पौंडर  को
 गिरफ्तार  कर

 हम ।  नकली  दवाइयां  बताने  वाली  aif  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  वर्ष  1963  में  ged

 दवाइयों  बनाने  की
 फो

 को  संख्या  mat
 प्र  ओर

 भव  उनकों  gli fer o>
 200  ो

 गर
 दें  ही

 केवल  ।  ये  फर्मे कुछ  बड़े  ग्रामीणों से  सम्बद्ध  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार कानपुर  में  ही  70  फर्मे  हैं

 जैसी  लरगपुर ला कुछ दवाइय  su TAT  फी  लि  4 T, ATH  चरग  कर  द  or  maar  Son  हॉग  कित  ~~

 का  50  प्रतिशत  भाग  कानपुर  में  हिन्द  केमिकल्स  नामक  एक  ही  फ़र्म  में  प्रयोग  होता  है  ।  मैं  न  हूँ  कि

 a न  े  के  कार्यकरण  की  कोई  जांच  नहों  को  गई  os  ।  मैं  प्राप्य  अ्रतुरोध  करता  र  फि  ग्रुप  स्वास्थ्य

 जि मंत्री को  स  पय  पर  वक्तव्य  देंते  के  लियें  कड़े  ।

 ee
 अध्यक्ष म  महोदय  मैं  मंत्रो  महोदय  को  माननीय  सदस्य

 के  विचारों  मे
 से  ग्रसित  करवाऊंगा  में  उनमे

 ना  जाच  =p
 कहूंगा कि  वह  इस  माम

 >.
 1974-75

 Dema  off  ato  1974-75

 कृषि  मंत्रालय

 0  पर  चर्चा  करेगी  कौर  मतदान अघ्यक्ष  महोदय :
 ग्र

 ह
 कृषि  मंत्रालय  की मांग

 es
 होगा

 जो  माननीय  सदस्य  अपने  कटोती  प्रस्ताव  bod Ol  चाहें  |  ट  में  अपनी  पचिया भेज  दें  are

 वे  प्रस्तुत समझे  जायेंगे  ।

 कृषि  मंत्रालय  को  वर्ष  1974-75  को  श्रनुद।नों  को  लिम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गई  :

 मय  ee

 माग  सख्या  शीर्षक  fi  पूर्व  पंजी  रुपये

 स०

 क

 कृषि  विभाग  36,0  2,000

 कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग  6,50,000

 3.  कृषि  3,06,60,42,000  3,06,60,42,000

 4.  मछली पालन  1.06,  50,000  1.06,  50,000

 rare  2,40,33,000  =  2,40,33,000

 45,83,000,  45,83,000

 भारतीय  त  परिषद को  अ्रदायगी  29,  11,  80,000

 10,99,83,000 (०  खाद्य  विभाग
 .  [0,99,  83,000

 9.  सामुदायिक विकास  विभाग  24,65,11,000

 10  सहकारिता  विभाग  17.59.  37,000  17,59,37,000
 वाक
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 9
 भ्रनुदानों  की  मांगें  1974-75

 SHI
 1896  )

 @  ey

 पल  मंत्रालय

 की

 मांगों  के  सतीत्व  में  fi  कटौती

 ener  neg
 किये

 गे

 मांग  संख्या  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तावक का  नाम  कटौती  का  कटौती की  राशि

 सख्या  ग्रा घार

 eee  ee  —— क

 A.

 1.  श्री  भोगेन्द्र  झा
 ~~

 कमी  की  अ्रधिकतम  सीसा  राशि  घटा

 a  सम्बन्धित  संशोधित  एक

 कानूनों  को  लागू T  करने  कौर  रुपया  कर

 फालतू  भूमि  विशेषकर  दी  जाय े|

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  भमिही नों

 में  वितरित करने  में झ्र सफ

 लता  t

 श्री  भोगेन्द्र  झा  बटाईदारों  की  बेदखली को  राशि  घटा

 कुल  समाप्त  करने  कर  एक

 रित  अवधि  तक  उन्हें  सुरक्षा  रुपयाਂ  कर

 प्रदान  करने  में  अ्रसफलता  दी  जाय े।

 12  श्री  भोगेन्द्र  झा  ऐसी  समस्त  कृषि  योग्य कमी  को  राशि  घटा

 जिस पर  खेती  नहीं  की  जाती  कर  एक

 और  भूतपूर्व  नरेशों  के  नाम  रुपया  कर

 से  कागजों में  दर्ज  ala  दी  जाये  |

 को  भूमिहीनों कौर  भूमि  के  लिये
 तरस  रहे  किसानों  में  वितरित

 करने  में  असफलता  |

 15  श्री  भोगेन्द्र झा  मछली  पालन  के  विकास  के  लिये  राशि में  से

 विशेषकर ४  बिहार  रोक  100  रुपय

 पूर्वोत्तर  भारत  गर  मजरुूप्रा  घटा  fat

 तालाबों  जोहड़ों को  बड़े  जाय  |

 भूस्वामियों के  अतिक्रमण  से

 बचा  कर  उन्हें  सरकारी

 कार  में  लेने  की  श्रायश्यकता ।

 राशि  में  से 16  श्री  भोगेन्द्र झा  वन हीन  कृष्य  ula  को  जो  पहले

 वन  भूमि  अनुसूचित  100  रु
 aa

 जातियों  तथा  अन्य  भूमिहीनों  घटा  दिय

 में  बांटने  की  आवश्यकता  |  जाय ॥
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 Demands  for  Grants
 द

 उ  Vaisakha  2,  1896  (Saka)
 ees es

 (1)  (2)  (3)  (4)  ठ (  )
 ee.  = थ

 8  17  श्री  भोगेन्द्र  झा  नगरीय  तथा  site  राशि घटा  कर  एक

 क्षेत्रों  में  दुर्बल  वर्गों  को  निपंद्वित  रुपया  कर  दी

 मूल्यों  पर  खाद्यान्नों की  जाय े।

 के  लिये  सभी  शभ्रनाजों  के  थोक

 व्यापार  सरकारीकरण

 करने  श्र  विपणन योग्य

 समस्त  फालतू बनाऊ  की  ग्रेडिड

 नेवी  प्रणाली के  माध्यम  से

 19  श्री  भोगेन्द्र  झा  भारतीय  area  निगम  के  अधीन  राशि  में  से  100

 अनाज की  चोरी  कौर  रुपये घटा  दिये

 मिलावट को
 रोकने

 की  जाये  ।
 कता |

 20  श्री  भोगेन्द्र झा  ग्राम  पंचायत  को  अधिक  अधिकार  राशि में  से  100

 और  धन  देने  की  श्रावश्यकत्ता ।  रुपये  घटा  दिये
 जायें  |

 21  श्री  भोगेन्द्र झा  ग्राम  पंचायतों  के  कार्यपालिका  राशि में  से  100

 श्र  न्यायपालिका  विभागों  रूपये घटा  दिये

 का  att  अधिक  लोकतंत्रीकरण  जाय े।

 करने  की  स्रावश्यकता |

 10  22  श्री  भोगेन्द्र  झा  प्रत्येक  पंचायत  में  सीमान्त  कृषकों  में  से  100

 पृथक  सहकारी  समितियां  बनाने  जाये I-

 की  आवश्यकता ।

 23  श्री  भोगेन्द्र झा  अवैध  सूद-खोरी को  रोकने  ak  राशि में  से  100

 गरीब  किसानों तथा  रुपये घटा  दिये

 मजदूरों को  कम  ब्याज  पर  जाय े।

 ऋण  देने  की  आवश्यकता  |

 39  श्री  सरजू  पांडे  बटाई  प्रथा  म  त  करने में  राशि  घटाकर  एक

 लता  ॥  रुपया कर  दी

 जायें

 ातल्‍ययल्‍एतल्‍एएल्‍ए।तस्‍इएुतल्‍ुतएल्‍एइएईएएइए
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 22  1974  अ्रनुदानों  की
 मांगें  1974-75

 ———  ना

 4

 पटा  पिए

 40  श्री  सरजू  पांडे  बड़े  भूपतियों  के  पास  कृषि  योग्य  राशि  घटाकर  एक

 समस्त  भूमि  को  अपन  हाथ  में  रुपया कर  दी

 जाये लेने में  असफलता  ।

 41  श्री  सूरज  पांडे  भूमि  अधिकतम  सीमा
 राशि  घटाकर  एक

 सम्बन्धित  कानूनों  को  लागू  रुपया  कर  दी

 करने  में  प्र सफलता |  जाये  ।

 42  श्री  सरजू  पांडे  बंजर तथा  हदबन्दी  से  बची  जमीन  राशि  घटाकर  एक

 को  भूमिहीनों  में  वित  रित  करने  रुपया कर  दी

 में  सफलता |  जाये  ।

 43  श्री  सरजू  पांडे  भूमिहीनों में  भूमि  बांटने  की  सरकार  100

 की  घोषित  नीति  को  कार्यान्वित

 करने  में  सफलता  |

 नगरीय  तथा  ऑद्योगिक  100  रुपये 49  श्री  सरजू  पांडे
 क्षेत्रों  में  नियंत्रित  मूल्यों  पर

 अनाज  देते  के  लिये  गेहूं  के थोक

 व्यापार को  सरकारी  नियंत्रण

 में  लने  की  शभ्रावश्यकता

 51  श्री  सरजू  पांडे  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीय  करण  करने  100  रुपये

 में  प्र सफलता |

 52  श्री  सरजू  पांडे  ग्रामीण कृषि  मजदूरों  तथा  गरीब  100  रुपये

 किसानों  के  लिए  पृथक  सहकारी

 समितियां  बनाने में  सफलता  |

 53  श्री  सरजू  पांडे  गरीबों  तथा  कृषि  मजदूरों  को  100  रुपये

 खोरी  से  बचाने के  लिए

 कारी  समितियों के  माध्यम  से

 ऋण  दिलाने  की  आवश्यकता

 54  श्री  रामवतार  शास्त्री  भूमि  सुधार  कार्यक्रम की  राशि  घटाकर  एक

 जनक  प्रगति  |  रुपया कर  दी

 जाये

 55  श्री रामावतार  शास्त्री  ee  राशि  घटाकर  एक

 दिये गये  सुझावों के  झ्राधार  पर  रुपया कर  दी
 |

 भूमि  सुधार  कानून  बनाने  की  जाये  |

 आवश्यकता  |
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 Demands  for  Grants  1974-75
 ee

 April  22,
 dled

 क

 2  3  4  5

 a  य  य

 56  श्री  रामावतार  शास्त्री  गेहूं  के  थोक  व्यपार  को  सरकारी  राशि  घटाकर  एक

 अधिकार में  लेन  की  नीति  को  रुपया  कर  दी

 fi  ी
 स  fee

 जाये

 अगौर  मुनाफाखोरों के  सामने

 सरकार का  झालम-सरपंच

 57  श्री  रामावतार  शास्त्री  मोटे  राशि  घटाकर  एक

 खाने  वाले  तेलों  श्र  अन्य  रुपया कर  दी

 जाये  । यक  वस्तुभ्नों के  व्यापार  को

 सरकारी  अधिकार  में  लेने की

 आवश्यकता  |

 58  श्री  रामवतार  शास्त्री  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण करने  राशि  घटाकर  एक

 में  असफलता  रुपया कर  दी

 जाये

 59  श्री  रामवतार  चीनी  की  खुली  बिकनी  बन्द  करके  राशि  घटाकर  एक
 उसे  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  रुपया  कर  दी

 से  ही  बेचने  की  आवश्यकता  ।  जायें  ।

 60  श्री  लालजी  नई  बल्ली  विशेषकर मोती  बाग  100  रुपये

 क्षेत्र  fiat  दुग्ध  योजना  कें

 डिपुओं पर पर  टोकन के  अनुसार

 दूध  की  पूरी  मात्रा  सप्लाई  करने

 में  सफलता 1

 61  श्री  लालजी  नई  दल्ली  विशेषकर मोती  बाग  100  रुपये

 क्षेत्र में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना के  कुछ

 के  उकसाने पर  दूध  के  कोटे  में
 ह

 बहुत  stare कमी  करना  |

 69.  श्री प्नार० वी० बड़े वी०  बड़े  नई  दिल्‍ली  विशेषकर  सरोजिनी  100  रुपये
 नगर  क्षेत्र  में  दिल्ली

 दुग्ध  योजना के  पर

 प्राधिकृत  टोकनों के  आ्राधार  पर

 दूध  की  पूरी  मात्रा  सप्लाई  करने

 असमर्थता  |

 eed  .  ee
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 70.  श्री  प्यार  वी०  बड़े  नई  दिल्ली  विशेषकर  सरोजिनी  100  रुपये

 नगर  क्षेत्र  ,  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 के  कुछ  पक्षपात करने  वाले

 कारियों के  उकसाने  पर  दिल्‍ली

 दुग्ध  योजना  के  डिजाइनों पर  दूध

 के  चोटें  में  भारी  कटौती  करना

 71.  श्री  ato  ato  बड़े  दिल्ल  दुग्ध  योजना  के  अधिकारियों  100  रुपये

 पर  यह  जोर  देने  की

 यकता  कि  वे  केवल  मेज  कुलियों

 पर  बेठ कर  ही  कार्य न  करते

 रहें  बल्कि  नई  दिल्‍ली  विशेष  कर

 सरोजिनी नगर  क्षेत्र  के  दल्ली

 दुग्ध  योजना  के  डिजाइनों  पर  स्वयं

 जायें  टोकन धारियों को

 पे  श  कराने  वाली  कठिनाइयों को

 के  उपाय  करें  ।

 72  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  में  चीनी  राशि  घटाकर  एक

 मिलों का  राष्ट्रीकरण  करने में  रुपया  कर  दी

 असफलता  |  जाय ॥
 73  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  अ्रनाज के थोक व्यापार के  थोक  व्यापार  को  राशि  घटाकर  एक

 कारी  नियंत्रण में  लेने  में  रुपया कर  दी

 असफलता  जाये

 74  श्री  वी ०  बड़े  वनस्पति  घी  को  कम  से  कम  घरेलू  100  रुपये

 उपयोग  के  लिए  ही  उपलब्ध

 कराने  तथा  गृहणियों को  भारी

 कठिनाइयों शर  मानसिक

 वेदना  से  मुक्त  करने  की  तुरन्त

 अ्रावश्यकता  |

 75  श्री  कार  वी
 ०

 बड़े  नई  दिल्‍ली  में  वनस्पति  घी  की  100  रुपये

 खोरी  wit  उसके  काले  बाजार

 को  रोकने  में  प्र सफलता  |

 76  श्री  प्यार  वी ०  बड़े  इस  बात  का  पता  लगाने  में  100  रुपये

 लता  कि  हलवाइयों को

 पति  घी  ate  मैदा  कहां  से

 उचित  रहना  पड़ता  हैं  ।
 a
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 8  100  रुपये 77  श्री  कार  वी ०  बड़े  हलवाइयों द्वारा  वनस्पति  घी  कौर

 मेदा  के  प्रयोग  पर  उचित

 बंध  लगाने  की  शझ्रावश्यकता  |

 78  श्री  कार  वी०  बड़े  तई  दिल्‍ली  में  उपभोक्ताओं  को  100  रुपये

 घरेलू  प्रयोग  के  लिए  वनस्पति

 घी  कौर  मैदा  सप्लाई करने  में

 अ्रसफलता जबकि हलवाइयों जबकि  हलवाइयों

 को  यह  प्रावश्यक  वस्तुएं  खूब

 मिल रही  हैं  ।

 79  श्री  करार वी०  बड़े  /  वनस्पति मैदा  कौर  दिल्‍ली  100  रुपये

 दुग्ध  योजना  के  दूध  जसी

 जैसी  आवश्यक जज का

 रण  प्रणाली में  सुधार  की

 अ्रावश्यकता  |

 80  श्री  कार  वी  ०  बड़े  गेहूं  के  मूल्य  में  प्रसाधन  रण  वृद्धि  के  100  रुपये

 बावजूद नई  दिल्‍ली में  उचित

 दर  की  दुकानों को  भारतीय

 area  निगम  द्वारा  घटिया  गेहूं

 सप्लाई  किय  जाने  के  कारण ।

 81  श्री  कार  वी  ०  बड़े  भारतीय  ड  निगम  द्वारा  दिल्‍ली  100  रुपये

 में  उपभोक्ताओं के  लिये  उचित

 दर  की  टरकाना  को  झ्रायातित गह

 के  स्थान पर  देशी  गेहू  सप्लाई

 करने  की  आवश्यकता  ताकि

 ig  के  परिवहन  पर  होने  वाले

 खच  से  बचा  जा  सके  |
 es  ee

 श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  :  यदि  भारत से  बाहर  का  कोई  व्यक्ति  वलीउर  कृषि

 तथा  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  करें  तो  नह  महसूस  करेगा  कि  कृषि  मंत्रालय  इस

 क्षेत्र  में  बहुत  प्रिया  काम  कर  रहा  है  परन्तु  हम  वस्तुस्थिति  को  जानते  है  ate  इस  लिये  हमारी  धारणा

 ऐसी  नहीं  बन  सकती  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  speaker  in  the  chair  |

 हमारे  संविधान  में  एक  निदेश  है  कि  राय  स्तर  में  अन्तर  को  कम  से  कम  किया  जाना  चाहिये

 परन्तु  वास्तव  में  यह  अन्तर  बढ़ता जा  रहा है
 ।

 कमी  भूमि  केवल  कुछ  ही  लोगों  सम्पत्ति है
 ।

 इस  सम्बन्ध

 में  ग्रेड  कानून  बनाये  गये  है  परन्तु  इस  स्थिति  में  कोई  भ्रातृ  नहीं  पड़ा  है  ।  राज  कमेटी  ने  अपने  प्रतिवेदन
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 frat  है  कि  10
 प्रतिशत  ग्रामीण  परिवारों

 का
 fi  उत्पाद

 के
 दो  तिहाई  भाग  पर  नियंत्रण  है

 |

 यदि  यह  वात

 ठीक  है  तो  इसका  wan है  कि  70-80  प्रतिशत  लोग  मेहनत-मजदूरी  करने  में  लगे  रहते

 हैं  परन्तु  उन्हें  अनाज  कपड़ों  ante  आवश्यक  संविधानों  से  वंचित  रहना  पड़ता  है  ।

 गरीब  लोगों  को  ऋण  देने  के  लिये  बैंक  विधियां  बनाई  गई  हैं  परन्तु  बिना  जमानत  के  ऋण

 दिया  जाता  ।  ग्राम  में  गरीबी  के  कारण  उद्योगों  का  विकास  भी  नहीं  हो  सकता  ।  योजना  आयोग  की

 टास्क  फोर्सਂ  ने  भूमि  सुधार  के  बारे  में  एक  प्रतिवेदन  प्रकाशित
 किया  ।  इसमें  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  भूमि

 सुधार  कानन  पास  किये  गये  हें  परन्तु  उनको  क्रियान्वित  करने  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  सरकार जो  धन

 बचें  करती
 है  उसका  लाभ  धनवान  लोगों  को  पहुँचता

 है  निर्धन को  नहीं  ।

 सरकार  ने  का  थोक  व्यापार  छोड़  दिया  इसका  परिणाम  यह  निकला  है  कि  मूल्यों  में

 भारी  वृद्धि  होरही  है  ।  लोगों  में  भ्र संतोष  फैल  रहा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  संशोधित  राशन  व्यवस्था  विफल

 हो  गई  है  प्रौढ़  यह  सरकार  वहां  की  जनता  कष्टों  का  श्रीमान  भी  नहीं  लगा  सकती  ।  वहां  पर  3-

 रुपयें  किलो  चावल  बिक  रहा  है  ।  wea  राज्यों  में  भी  उचित  मलय  पर  भ्र नाज  उपलब्ध न  होने  के  कारण

 री  weary  व्याप्त  है  ।  देश  में  भ्र नाज  का  पर्याप्त  उत्पादन  होने  के  बावजूद  जनता  का  उचित  मूल्य  पर  अनाज

 उपलब्ध करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  |  इसके  लियें  सरकार  की  नीतियां  ही  जिम्मेदार  ह्  हमारे देश  का

 पिछड़ापन  भी  इस  कृषि  नीति  का  परिणाम  ।  इन  परिस्थितियों  में  हमारे  देश  का  प्रौद्योगिक  विकास

 नहीं  हो  सकता  |  इस  प्रकार  की  से  गरीबी  समाप्त  नहीं  हो  सकती  कौर  न  ही  बेरोजगारी  की

 समस्या हल  हो  सकती  है  ।  देश  में  प्रतिक्रियावादी  शक्तियां  गड़बड़  कर  रही हूं  परन्तु  यह  सरकार

 उन्हीं  की  नीतियों  को  क्रियान्वित कर  रही  है  ।  वह  मुनाफाखोरी कौर  चोर  बाज़ारी  करने  वालों  तथा  बड़े

 जमीनदारों  की  सहायता  कर  रही  है  ।  हमारी  जनता  के  लियें  संघर्ष  के  सिवाय  कौर  कोई  विकल्प  नहीं

 रह  गया  |  उन  ज़मींदारों  की  जिनके  पास  10  एकड़  &  अधिक  सिंचित  भूमि  हैं  या  20-30

 एकड़  से  अधिक  बारानी  भूमि  है  परन्तु  जो  कभी  मेहनत  नहीं  करते  या  अपनी  ज़मीन  नहीं  उनसे

 लेकर  गरीब  भूमिहीन  किसानों  को  आदिवासियों  तथा  हरिजनों  में  बांट दी  जानी  ।

 यदि  इस  प्रकार  के  कदम  उठाये  जायें  तो  प्रौद्योगि  उत्पदन  तथा  कृषि  उत्पादन  बढ़  सकता  है

 are  गरीबी  मिट  सकती  gate  यदि  नहीं  तो  देश  की  दशा  सुधारने  के  लिये  ate  कोई  विकल्प  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  से  मुझे  एक  नोट  प्राप्त  द्  अनसार  कांग्रेस

 पार्टी  के  सदस्यों के  लिए  10  मिनट  निर्धारित  किये  गये  वे  इस  बात  को  ध्यान में  रखें

 श्री  के  ०  रूपनारायण  :  वर्ष  1973-74  की  कृषि  मंत्रालय  की  वार्षिक  रिपो  से  पता  चलता

 है  कि  कृषि  विभाग  ने  योजना  शौर  उत्पादन  संबंधी  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  aa  प्रयास

 किये  |  ay  1968-69  में  खाद्यान्न  का  कुल  उत्पादन  940  लाख  टन  वर्ष  1970-71  में  जबकि

 मौसम  art  अरन्य  परिस्थितियां  ग्रनुकल  कुल  खाद्यान्न  उत्पादन  1084  लाख  बने  1972-73

 सूखा  ग्रोवर  fat  संकटों  के  कारण  खाद्यान्न  का  उत्पादन  घटकर  952  लाख  टन  रह  गया  अगर  किसानों

 को  ऋण  कौर  उर्वरक  ठीक  समय  पर  उपलब्ध  किये  तो  प्राकृतिक  संकटों  के  बावजूद  वे  भ्रमित

 त्पादन  करने  से  नहीं  चूकते  |

 भारत  की  70  प्रतिशत  जनता  का  पेशा  कृषि  है  ।  किसानों  को  उर्वरक  ठीक  समय  पर  are  उचित

 मलय  पर  उपलब्ध  नहीं  किये  फिर  भी  अधिक  मलय  की  मांग  नहीं  करते  ?  सरकार  भी

 पतियों  श्र  औद्योगिक  मजदूरों  के  हितों  की  सुरक्षा  करती  जो  उत्पादन  करते
 उपभोग
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 ही  करते
 कृषि  मजदूरों

 को
 पूरे

 साल  काम ae  mt  ft  meat  नहीं  जबकि  प्रौद्योगिक  मजदूरों

 को
 साल  भर

 काम  मिलने  की
 meri

 किसान  केवल  कृषि  जन्य  राय  पर  गुजारा  नहीं  कर  मैं  स्वयं  कृषिजन्य  आमदनी  पा  गुजारा
 नह  कर  किसान  अपने  लिए  ही  बल्कि  सारे  देश  के  लिए  खाद्यान्न  का  उत्पादन  क  ना

 भ
 भारत  सरकार  द्वारा  भ्र भी  हाल  में  घोषित  श  के  थोक  व्यापार  संबंधी  नीति  के  meat न

 नगरों
 में  रहने  वाले  व्यक्तियों  पौर  औद्योगिक  मजदूरों  को  ही  गारंटी  दी  गई  खाद्यान्न  उत्पादकों

 के
 पास  केवल

 एक
 या  दो  महीने  का  ही  खाद्यान्न  भंडार  है  ।  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  के

 अ
 प्रमल  में

 art
 के  बाद  wa  कोई  भी  बड़ा  किसान  नहीं  है  जहां  भूमि  सुधार  संबंधी  कानून  लागू  नहीं

 व  भी
 एक  या

 दो
 साल  बाद  कोई  बड़ा  किसान  नहीं  उन  राज्य  सरकारों  ने

 भी  भूमि  सा

 सिन्धी  आवश्यक  कानून  बनाने  में  रुचि  नहीं  दिखाई  है  जहां  कांग्रेस  सत्तारूढ़  है  ।

 worn  bE f youl  नें

 1९

 सावा  ong  सरकारों
 जन

 frafer

 को

 जा
 ची

 Z|  मेरे  दोल  में  softer
 भूमि

 पर
 कब्जा  कर  लिया  है

 ।  मैंने  इस  बारे  में  कई  बार  सरकार  को  लिखा  है  ।  मेरे  निब

 में  एक  लाख  एकड़  भूमि  का  वितरण  किया  जाना  हैਂ  ।  उस  भूमि  पर  दो  फसलें  उगाई  जा  स्

 पटवारी  से  कलक्टर  तक  सभी  सांठगांठ  करके  भूमिहीन  लोगों  को  aS al  का  अधिग्रहण  होने

 की रहे  हैं
 ।

 कुछ  व्यक्तियों  को  सहकारी  समितियों  के  नाम  में  50  से  100  एकड़  भूमि  श्र

 रही  है  कौर  कुछ  व्यक्तियों  को  फर्म  संस्थान  के  नाम  में  200-500  एकड़  भूमि  आवंटित  की

 मि

 क
 रही  है

 शर
 में  एक  भी  पैसा  सरकार

 को
 कर

 के  en
 में  ar  नहीं  कर  रहे  हैं

 ।  राज्य  सरकारें
 ः

 gare  कानूनों  के  जियावन  में  oat  शचि  नहीं  दिखा
 eh

 हमें  अपनी  मोतियों
 को

 कयामत
 करन

 लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करनी  चाहिये ।

 भू-जल  सर्वेक्षण  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  प्राचीन  प्रदेश  में

 ड के  यास्वयन  के  लिए  राज्य  सरकार  के  पास  धन  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  को  विश्व  बैंक  से  श अनुरोध
 कर  ना  चाहिये  कि  वह  ग्रास  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  करे  ।

 यह  ग्रा रोप  लगाया  गया  कि  राज्य  सरकारें  खाद्यान्न  वसूली  में  पर्याप्त  रुचि  दिखा  रही  हैं  ।

 आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  वसूली  में  काफी  सफलता  प्राप्त  हुई  है
 ।

 वर्ष  1971-72

 में  कुल  31,16,000 टन  खाद्यान्न  की  वसूली  हुई  वर्ष  1972-73  में  खाद्यान्न

 की  कुल  वसूली  27,06,000 टन  हुई  कौर  केन्द्रीय पूल  में  14,25,000  टन  खाद्यान्न  दिया  गंभीर

 सु  की  स्थिति  के  बावजूद  ars  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  पुल  में  6,000  टन  खाद्यान्न  feat  है  ।

 अन्य  राज्यों की  तुलना  में  ग्रान्ट्स  प्रदेश  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उवेरक  उपलब्ध  नहीं
 फिगर

 जा
 र

 हैं  ।  उर्वरकों  के  वितरण  की  कोई  निश्चित  नीति  नहीं  है  ।  सभी  राज्यों  के  लिए  उर्वरकों  के  वितरण
 की

 समान  नीति  होनी  उर्वरकों  का  वितरण  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  होना चाहिए
 द

 एक
 वरिष्ठ  श्राई०सी०एस०  झ्र धि कारी  श्री  शिवरानी  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  उर्वरक  जांच  स

 ति  ने

 है  विवर

 a

 ot  Fe

 दफ  के

 बदरा  का  ar  दाहर  वितरकों तरीं ही

 को  भी  तापा

 उतर परिणाम  यह यह  हम्ना  है  कि  बाजार  में  उर्वरक  उपलब्ध ही  नहीं  होते
 ग्र केले  are  प्रदेश  में  ही

 oe सके  AL  उवंरक 500  सहकारी  fri  परस्त  सरकारी

 नीतियों

 =

 व  हम किसान कोच उपलब्ध a
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 चीनी  के  बारे  में  कोई  मूल्य  नीति  ही  नहीं  है  ।  ग्रान्ट्स  प्रदेश  ने  170  रु०  प्रति  क्विंटल  चीनी

 मूल्य  की  सिफारिश  की  मध्य  प्रदेश  में  चीनी  मूल्य  193.  00  रु०  प्रति  क्वीन्स  है  ।  इसी  प्रकार  उत्तर

 राजस्थान  ate  दक्षिण  ब्रिटिश  में  चीनी  मुल्य  166  181₹०  प्रौढ़  है  ।

 + सहकारी  चीनी  कारखानों  का  एक  राप्ट्रीय  फेडरेशन  ए  ।  श्री  फखरुद्दीन  श्रली  अहमद ने  फेडरेशन
 की  एक  मीटिंग  में  कहा  कि  सहकारी  कारखाने  खुली  बिक्री  वाली  चीनी  को  टीक  प्रकार  से  नहीं  बेच

 रहे  हैं  ।  ग्राम  ऐसा  @)  तो  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जानी  परन्तु  बिना  कार्यवाही  किये
 दस

 प्रकार  अ्राक्षेप  लगाना  नहीं  ।

 देश  के  सहकारी  चीनी  कारखाने  चीनी  का  निर्यात  करने  का  प्रयास  कर  रहे  क्योंकि  विदेशी

 मंडियों  में  चीनी  की  meet  कीमत  प्राप्त  होती  है  ।  चीनी  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उदार  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  की  जानी  art  धन  का  अभाव  है  तो  विश्व  बैंक  से  ऋण  लिया  जाना

 मैं  भारत  सरकार  से  यह  अनुरोध  भी  करना  चाहता  ४  कि  आन्ध्र  प्रदेश  att  देश  के  न्य  भागों  में  नये

 चीनी  कारखानों  की  स्थापना  सहकारी  क्षेत्र  में  की  जाय ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  सरकारी  स्तर  पर  एक  एसा +  संगठन  जो  किसानों  ate  जनता

 दोनों  के  लिए  ही  उपयोगी  है  ।  यह  निगम  कृषि  खाद्यान्न  शहद

 माचिस  शादी  उद्योगों  के  ग्रामीण  क्षेत्र  में  विकास  के  लिए  कार्य  करता  है  ।  यह  विपणन  व्यवस्था

 झर  किसानों  को  उचित  मूल्य  दिलवाने  की  भी  व्यवस्था  करता  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन  उद्योगों  के
 विकास  के  लिए  भारत  सरकार  को  उक्त  निगम  को  झ्र धिक  धन  देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 Shri  Sarioo  Pandey  (Ghazipur):  The  Ministry  of  Agriculture  has  not  taken  any  step
 for  the  increase  of  agricultural  production  for  the  last  26  years  and  it  has  always  surrendered
 before  the  capitalists  and  big  landlords.  That  is  why  there  is  such  a  grave  food.  Crisis
 in  the  Country.  Our  Government  depended  on  P.L.  480  for  foodgrains,  Now  when  the
 farmers  want  to  produce  more,  they  are  not  provided  with  fertilizers,  seeds,  irrigational
 facilities  and  tand.  This  Ministry  has  no  right  for  its  existence.  It  w.s  announced  after
 the  1971-elections  that  revolutionary  laws  would  be  framed  for  the  land  reforms.  But  land
 reforms  laws  are  only  on  the  paper.  It  was  said  that  there  would  be  two  crores  of  surplus
 land  after  the  implementation  of  land  ceiling  laws,  but  we  do  not  know  as  to  how  much
 of  it  has  been  distributed  among  the  landless  farmers.

 The  fertilizer  is  not  available  to  the  farmers.  The  fertilizer  is  being  sold  in  the  black
 market  at  the  rate  of  Rs.  200/-  per  big  as  against  the  control  price  of  Rs.  41/-  per  bag.
 There  are  so  many  agencies  of  fertilizers  that  one  is  not  able  to  locate  the  authorised  agency.
 The  seeds  are  being  sold  at  the  rate  of  Rs.  150/-  and  Rs.  300/-  per  kilo.  Even  the  M.  Ps.
 have  not  been  provided  with  seeds  this  year.

 There  is  serious  power  crisis.  The  electricity  is  not  being  supplied  to  the  farmers.
 It  has  been  said  that  there  has  been  a  serious  power  crisis  as  there  were  not  sufficient  rains.
 The  government  should  have  made  alternative  arrangements  for  power  generation.  The
 Government  should  have  set  up  thermal  power  stations  for  power  generation.

 In  U.P.  it  is  difficult  even  to  locate There  has  been  a  land  grab  scandal  in  Punjab.
 the  V.I.Ps.  who  have  grabbed  the  land.  There  has  been  a  Bajra  Scandal  in  U.P.,  in  which
 one  of  the  Minister  is  also  involved.  When  there  is  so  much  corruption,  how  could  the
 landless  hope  to  get  the  land.

 The  condition  of  sugar  cane  producers  is  very  pitiable.  The  mill  owners  do  not  pay
 in  cash  to  the  farmers,  but  issue  them  slips  mentioning  the  amount  of  Rs.  500  or  Rs.  700/-.
 The  farmers  mortgage  their  slips  to  the  money  lenders  and  thus  pay  their  dues.  We  have
 been  continuously  demanding  nationalisation  of  sugar  mills,  but  nothing  has  been  done  so
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 far,  they  nationalise  these  mills,  they  would  not  get  funds  for  the  electio  In  the
 12  U.P.  elections,  one  of  the  sugar  mill  owners  had  provided  72  jeeps  for  the  0  clion

 campaign  These  class  enemies  are  playing  with  the  nation.

 After  the  war,  the  Govt.  had  taken  over  the  food-grains  trade.  Now  it  has  shirked
 its  responsibility.  The  prices  of  foodgrains  continue  to  rise.  The  big  traders  have  said  that
 they  can  not  guarantee  the  availability  of  foodgrains.  The  Government  should  procu
 foodgrains  direct  from  the  farmers  at  the  reasonable  prices.  Last  time  the  farmers  wer
 assured  that  seeds,  cloth,  vegetable  etc.  would  be  provided  to  the  farmers,  who  sell  their
 foodgrains  to  the  farmers,  but  nothing  was  provided  to  them.  Now  the  farmers  are  also
 not  prepared  to  sell  the  focdgrains  to  the  farmers.  Now  the  whole  sale  trade  of  foodgrains
 throughout  the  country  has  been  entrusted  to  the  black-marketeers.  The  rich  can  pur-
 chase  the  foodgrains  even  at  the  higher  price,  but  there  is  bound  to  be  resentment  in  the
 country  if  the  poor  do  not  get  the  foodgrains.

 द  The  Government  had  set  up  Warehousin  छ  Corporation,  which  was  entrusted  with  th
 ह  f  purchasing  seeds  and  fertilizers  for  the  farmers.  Later  on  Food  Corporation

 India  was  set  up.  The  Food  Corporation  of  India  551  up  its  separate  ware  houses  and  ma
 no  contact  with  the  Warebousing  Corporation.  There  was  no  need  for  such  a  duplicati  1.

 There  is  a  Central  Sheep  Breeding  Research  Institute  in  Rajasthan.  This  Inst  €  15
 also  a  centre  of  bungting  and  corruption.  ree 1200  sheep  were  purchased  during  the  las

 rs,  but  600  of  them  died  or  were  shown  as  d2ad.

 The  Department  of  Food  supply  the  food  articles  like  fish,  ghee  etc.  to  the  an  mn
 forces,  but  I  have  cone  to  know  that  there  is  wide-sp"ead  corruption  in  the  Food  Depar

 12111  The  higher  tenders  are  accepted  and  the  oificers  are  earning  commission  for  su
 eals

 Two  persoas  177  already  committed  suicide  in  IL.C.A.R.  An  inquiry  has  also  en
 cunducted  in‘o  the  inatter,  but  even  now  the  atmosphere  has  not  improved  there.

 ientists  are  not  assigned  the  work  according  to  their  field  of  specialisation.  They  h
 not  been  given  th:  pay  scales  as  recommended  in  the  Third  Pay  Commission’s  Re

 here  is  no  Joint  Consultative  Machinery  to  resolve  the  disputes.  In  all  the  office  he
 people  are  given  departmeatal  promctions  but  inspite  of  the  Minister’s  assurance,  no  such
 €partmental  pronioticns  are  taking  place  there.

 te There  are  almost  400  commercial  pilots  in  the  country  without  any  job.  De
 the  assurance  of  the  Minister  in  the  House  to  call  the  commercial  pilots  for  spraying  C=
 poses,  the  Department  has  been  calling  the  pilots  from  the  Air  Force.

 There  is  wide  spread  adulteration  in  food  articles  and  no  effective  steps  have  be  n
 _  taken  to  check  such  adulteration.  The  Food  Adulteration  Acts  have  helped  only  in  incre  हम

 ing  the  income  of  the  Food  Inspectors.

 The  people  can  do  away  the  fine  and  super  fine  clothes  and  may  put  on  rough  clot
 but  they  cannot  survive  even  for  a  single  day  without  bread.  If  the  production  of  fox
 grains  has  to  be  increased,  the  concrete  steps  be  taken  to  implement  the  land  reforms  law
 The  popular  committees  should  be  constituted  on  the  pattern  of  Kerala  to  ensure  proper
 distribution  of  surplus;  agricultural  land.  The  anti-corruption  cell  should  be  constituted
 to  inquire  into  the  cases  of  corruption  and  adulteration  and  exemplary  punishment  should
 be  given  to  those  found  guilty.  I  hope  the  honourable  Minister  would  look  into  all
 these  things.

 Shri  Darbara  Singh  (Hoshiarpur):  I  support  the  Demands  of  the  Ministry  of  Agri
 culture  The  agricultural  land  provides  us  necessary  raw  materials.  We  have  to  seriou
 Oonsider  as  to  how  the  nation  could  come  out  of  this  national  crisis.  The  foo

 dq  zing  faced  by  our  country  alone,  but  it  is  an  international  crisis,  Russi
 d

 co  a
 Pa  rong, and  many  other  countries  had  to  import  the  foodgrains.  There  is  not

 q
 if  w  foodgrains  from  the  countries  which  have  surplus  stoek  of  fo
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 1974. क  pall  a

 ि  hty  per  cent  of  he  population  is  dependent  on  agriculture.  There  has  een  an
 incre  ६  in  the  food  production,  but  the  population  has  been  increasing  at  a  far  1ore  rapid
 rate.  his  shows  that  our  planning  is  defective.

 In  the  Forth  Plan,  21  pet  cent  of  the  resources  were  earmarked  for  the  agricul  11221
 sector.  Now  that  percentage  has  been  reduced,  whereas  the  value  of  rupee  has  gone  dow
 The  targets  have  becn  raised  and  11  is  proposed  to  achicve  an  annual  increase  of  26  millo1
 tons  of  foodgrains.  If  medium  and  major  projects  are  not  taken  into  account,  the  allocation
 of  resources  would  work  out  to  be  only  thirteen  per  cent.

 The  Government  has  decided  to  procure  fifty  per  cent  of  the  wheat  from  the  whole
 sale  traders  at  the  rate  of  Rs.  105/-  per  quintal.  Though  this  policy  may  ensure  availabi-
 lity  of  wheat  in  the  open  market,  yet  the  price  cf  wheat  is  bound  to  increase  in  the  open’
 market.  The  purchasing  capacity  of  the  vulnerable  section  of  the  society  has  not  been  take
 into  consideration  in  this  policy.  The  twenty  five  per  cent  of  the  resources  should  be  allox
 ted  to  the  agricultural  sector  and  the  target  should  be  to  have  an  annual  increase  of

 per
 cent  instead  of  4.5  pcr  cent.

 When  there  was  such  crisis  in  Russia  in  1927,  Stalin  had  asked  the  people  to  increase
 the  production.  We  should  constitute  a  strong  cadre  to  keep  a  vigilance  and  control  the
 situation,

 There  has  been  advancement  in  research  and  technology.  The  rice  production  has
 gone  up  to  33.13  quiatals  per  hectare.  High  yielding  varieties  of  seeds  have  been  developed

 y  Ludhiana  University  and  Pant  University.  The  figures  show  that  the  yield  of  maize
 and  barley  per  acre  has  increased  but  even  then  the  production  has  been  going  dcwn.  This
 shows  that  there  is  defect  somewhere  in  the  planning.  The  village  level  survey  should  have
 been  undertaken  before  the  Fifth  Plan.  The  Panchayats  should  be  involved  in  this  task.
 The  resources  allocated  in  the  Plans  do  not  reach  the  needy  people,  that  is  why  the  targets
 are  not  achieved.  The  inflated  figures  are  shown  in  the  records.  The  backward  areas
 should  be  given  priority.  There  should  be  close  co-ordination  between  the  States  and  the
 Centre.

 Twenty  five  per  cent  of  the  land  is  provided  with  facilities  and  almost  half
 of  that  land  is  rain  fed  area.  A  time  limit  should  be  prescribed  for  achieving  the  targets
 and  if  they  are  not  achieved,  the  officers  should  be  held  responsible.  The  States  should  be
 provided  adequate  funds  for  minor  irrigation  50  that  short  term  irrigational  facilities  coulc

 e  made  available.  If  irrigational  facilities  are  provided  in  Bihar,  itcan  supply  foodgrai:
 the  deficit  states.  The  problem  of  water-logged  areas  has  to  be  solved  and  seepage

 ater  has  to  be  stopped.

 There  should  be  a  power  grid.  Theia  dam  in  Punjab  has  not  yet  been  constru  IC  cd.
 A  time  limit  should  be  prescribed  for  resolving  the  water  disputes.  Yet  the  Thein  dan ed

 constructed
 first,  the  question  of  division  of  water  and  power  could  be  resolved  later

 on.
 ह

 The  use  of  fertilizer  in  India  is  the  lowest  in  the  world  i.e.  3.4  Kg,  whereas  the  96  i
 average  is  15  Kg. 1

 More  Gobar  gas  Plants  should  be  set  up  throughout  the  country.  nese
 plan  ts  could  be  used  both  for  fuel  and  fertilizer.’  The  seeds  are  not  supplied  to  the  हि  mers

 n  time  with  the  result  that  yield  per  acre  is  reduced.

 The  procedure  for  getting  credit  from  the  nationaliscd  banks  is  so  cumbersoine  that
 me  times  it  takes  six  months  to  get  credit  from  the  banks.  The  farmers  are  n,  com-

 yelled  to  go  to  the  money  lenders  to  get  the  credit.  The  co-operative  sector  shoul  also  be

 strengthened  for  providing  credits  to  the  farmers.

 e  should  be  crop  planning  also.  It  should  not be  eed,  from  few  States  t  0
 The  other  states  should produce  ही  foodgrains.  for  {f-sufficiency  in  foodgrains,

 ः  continue  to  rise
 otherwis  th

 e  prices  of  foodgrains  would
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 द  द

 April  22,  1974
 Demands

 ना  बन्

 The  youths  should  be  mobilised  to  man  the  Agro  Service  Centres  thro  hout  the
 co  ntry.  The  mobile  workshops  should  also  be  entrusted  to  them  so  that  sm

 ld  be  made  available  to  the  farmers.
 tractors

 A  conference  was  held  in  Nagpur  about  cotton.  It  was  stated  there  that  the  cos
 production  of  CH  4  was  Rs.  940/-  whereas  it  was  Rs.  520/-  in  rainfed  areas,  but  the  Gove  n-
 ment  has  fixed  Rs.  250/-.  The  import  and  export  is  under  the  charge  of  another  de  art-

 There  should  be  Co-ordin  tion ment,  whereas  the  prices  are  fixed  by  your  Department.
 between  various  Departments.

 Shri  Mukhtiar  Singh  Malik  (Rohtak)  :  Not  only  the  Government,  but  the  enti  e
 nation  is

 wor  ed  On  account  of  agricultural  crisis.  The  Government  has  also  drawn  up  certain

 Ince  tives  are  also  being  provided.

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  पीठासीन  हुए
 hri  Dinesh  Chandra  Goswami  in  the  chair. [s  |

 it  the  problem  could  not  be  solved.  In  the  Fourth  Plan,  21  percent  of  the  total  plan  outlay
 was  earmarked  for  the  agricultural  sector,  which  has  been  reduced  to  only  13  percent  in

 Ne Fifth  Plan.  How  could  the  country  be  self-sufficient  in  food  production  like  that
 we  had  always  demanded  that  remunerative  price  should  be  given  to  the  farmers,  but
 request  was  not  accepted.  If  Rs.  105/-  per  quintal  would  have  been  the  price  last  ar,
 there  would  not  have  been  such  a  low  production  of  wheat.  Even  in  Punjab  and  Haryana,
 the  yield  of  wheat  is  only  one-fourth  this  year  than  the  last  year.

 The  people  of  the  country  have  to  pay  a  very  h2avy  pric:  for  the  wrong  policies,
 defective  planning  of  the  Government.  On  the  one  hand,  the  poor  are  being  starved  and
 on  the  other,  the  farmers  are  being  exploited.  Sir,  I  want  to  lay  this  small  packet  on  the
 Table  of  the  House,  which  is  one  day’s  ration  for  a  man  in  M.P.

 According  to  the  new  policy  framed  by  the  Government  whcat  would  be  procured  trom
 the  farmers  at  the  rate  of  Rs.  105/-  per  quintal  and  the  traders  would  be  free  to  sell  wheat

 ः
 at  the  rate  of  Rs.  150/-  per  quintal.  Even  now  the  farmers  are  not  being  paid  remunerative

 क price.  The  traders  wonld  sell  wheat  at  the  rate  of  Rs.  150,  175  or  even  Rs.  200/-  per  quin-
 tal,  but  the  farmers  would  get  only  Rs.  5/-  per  quintal  as  profit  <3  the  cost  of  production  is
 Rs.  100/-  per  quintal.  I  would  like  to  know  as  to  what  steps  cre  being  taken  to  provide
 incentives  to  the  farmers  and  for  increasing  the  food  production.  The  prices  of  agricultural
 produce  should  be  fixed  keeping  in  view  the  working  conditions  of  the  farmers.

 The  farmers  of  Haryana  and  Punjab  were  forced  to  sell  whzat  at  the  rate  of  Rs.  75/-
 per  quintal,  but  later  on  in  the  markets  of  Haryana  and  Punjab,  wheat  was  sold  at  the  rate
 of  Rs.  130/-  to  Rs.  150/-  per  quintal.  A  Parliamentary  committee  should  be  set  up  to  enquire
 whether  the  wheat  was  sold  from  April  on  wards  in  Delhi  markets  at  the  rate  of  Rs.  150
 to  Rs.  175  per  quintal  or  not.  If  this  statement  proves  to  be  wrong.  I  am  ready  to  suffer
 the  punishment.

 Some  of  the  Maharashtra  firms  were  allowed  to  purchase  wheat  as  seed  in  Haryana.
 Onc  of  the  firms  purchased  ten  thousand  bags  of  wheat  at  the  rate  of  Rs.  110/-  and  Rs.  120/-
 in  Haryana  markets.  This  wheat  was  sold  at  a  high  profit,  as  the  wheat  sowing  season  has

 already  passed.  Now  it  has  been  said  that  the  matter  is  being  enquired  into,  but  no  action
 is  taken  on  the  Enquiry  reports.

 If  food  production  has  to  be  increased,  all  the  taxes  on  agriculture  be  withdr

 he  farmers  are  not  being  provided  with  fertilisers,  irrigational  facilities  and  power.
 okesman  of  the  Planning  Commission  has  said  that  the  production  of  fertilizer  thi

 ild  be  only  fifty  per  cent.  All  sorts  of  impediments  and  controls  should  be  done  away
 wi  tp  viding  agri- en  there  will  not  be  any  food  shortage  in  the  country  even  withou

 cultu  uts
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 |  ere  should  be  suitable  land  policy  and  it  should  not  be  changed  off  1d  on.  It
 is  sa  that  there  should  be  mechanisation  and  tractorisation  of  the  agricultu  1  land
 Nine  percent  of  the  land  holdings  is  upto  five  acres.  How,  could  such  a  sma  d  hol-
 din  be  mechanised,  In  Haryana,  the  land  revenue  has  been  increased  by  fou  es

 pe  en  on  the  tractor,  Rs.  150/-  has  been  levied  as  tax.

 There  are  various  Inter-State  Water  Disputes  which  are  pending  from  eight  to  t
 years.  There  is  Satluj-Beas  dispute  between  Punjab  and  Haryana.  Such  disputes  are
 creating  bad  blood  between  various  states.

 द
 The  prices  of  a  gricultural  inputs  are  being  increased  every  year.  The  Sugar  mills are  allowed  to  raise  the  prices  of  sugar,  but  the  farmers  are  not  paid  higher  price  for  sugar- cane.  Shri  Shinde  is  himself  a  farmer  and  he  should  place  his  view  points  proper!  be-

 fore  the  Government.  There  should  be  a  practical  planning  keeping  in  view  the  dif  cul-
 ties  and  all  the  problems  of  the  farmers  in  view.  The  people  should  not  be  misguid  1  by

 and nisleading  statements.  If  wheat  is  procured  from  the  farmers  at  the  rate  of  Rs.  105
 15  not  available  to  the  farmers  even  at  the  rate  of  Rs.  300/-  per  quintal,  the  middleman

 uld  be  benefited.

 hope  the  honourable  Minister  would  look  into  these  things.

 कारण श्री  कार
 ०  वी  ०  ष्  )  :  at  देश  में  जो  शअ्रशान्ति  विद्यमान  है  इसका

 उत्पादन  नहीं कमी  तथा  अन्य  अत्यावश्यक  वस्तुओं  की  कमी  होना  है  ।
 कृषि  क्षेत्र  मे ंप्रावश्यक

 हो  रहा
 है  ।  कृपि  क्षेत्र  सें  पर्याप्त  मात्रा  में  उत्पादन  न  होने  से  औद्योगिक  क्षेत्र

 भी प्रभावित  होता है
 ।

 देश  की  अर्थव्यवस्था  के  व्यापक  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  आवश्यक  है
 कि

 क  क्षेत्र  का

 तभी से  प  जाये  कौर  इस  क्षेत्र  के  लिये  संसाधनों  का  शभ्रावंटन  करने  के  {+  सर्वोच्च

 प्राथमिकता  जानी  चाहिये  |

 a
 ख  ध  कं  रोड़ alfa  को  बहुत  धक्का  लगा  ।  1971-72  की  तुलना  में  1972-73  में  एक

 टन  ख  का  कम  उत्पादन  वर्ष  1973-74  में  भी  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  क  ।  हई  है  ।

 में  पड़ा  असाधारण  सूखा  भी  हमारी  वर्तमान  असफलता  का  एक  कारण  है  ।  एक  कारण

 क  कुछ  वर्गों  के  लोग  कृषि  क्षेत्र  और  कृषक  समुदाय  की  आलोचना  में  हैं  ।

 कृषक  य  को  शरीक  झन  उपजाने  में  सहायता  देने  कि  बजाये  उन  पर  आक्षेप  किया  जाता  न्

 हमारे  शक्तिशाली  और  समृद्ध वर्ग  के  लोगों  द्वारा  क़षि  मंत्रालय  कौर  सरकार  घर  दबाव
 डाल

 जाता

 2 €  कृषकों  तौर  कृषक  समुदाय  की  आलोचना  करने  में  प्रसन्नता  प्राप्त  होती  है  ।
 बहुत  द्द्ख

 की  a
 क

 क  बहुत से  लोग  कृषि  को  fed  जाने  वाले  महत्व  को  नहीं  समझते

 थ

 दृष्टि  से  बहुत  अधिक  विकसित  देश  भी  oer  उद्योगों  की  तुलना  में  कृषि  उद्योग  को

 श्रमिक  महत्व  देते  हैं
 ।  इसी  कारण  वे  अधिक  उत्पादन  करते  हैं

 प्रौढ़
 अरन्य  देशों

 को  aa  |  निर्यात

 करते  हमें  भी  कृषि  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिये  ।

 वर्ष  1973 में  हमने  36.  14  लाख  टन  का  प्रख्यात  किया  झर  उस  Bie.  52  करोड़

 रुचि  ले  तो  वे  इस रुपये  की  विदेशी  खर्च  यदि  हम  किसानों  को  प्रोत्साहन  देने  में  थोड़ी  a

 aap  उपजा  सकते  हैं  शौर  इससे  हम  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 कर  सकते हैं  1
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 विकास  (Seka)

 बेहतर  जल  बेहतर  वीजों  और  उर्वरकों  की  सप्लाई  के  बिना  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं

 हो  सकती  |  जब  तक  श्रत्यधघिक  मात्रा  में  उर्वरकों  की  सप्लाई  नहीं  की  जायेगी तब  तक  कृषि  क्षेत्र  में  अधिक

 उत्पादन  करना  कौर  लक्ष्य  करना  संभव  नहीं  है  ।  लगातार  प्रचार  के  परिणामस्वरूप  भारतीय

 किसानों  ने  खेती  की  आधुनिक  पद्धति  को  अपना  लिया  है  मत  उन्हें  अधिक  उर्वरकों  की  आवश्यकता

 है  लेकिन  सरकार  उन्हें  पर्याप्त  मात्रा  में  उर्वरकों  की  सप्लाई  करने  में  सफल  रही  है  ।  वितरण  प्रणाली

 दोषपूर्ण  होने  के  कारण  किसानों  की  उर्वरक  नहीं  मिल  पाते  मत  समस्त  में  उर्वरकों  का  समान

 रूप  से  वितरण  किया  जाना  चाहिये  ।  उबर कों  की  गंभीर  कमी  इनका  arma  करने  से  पूरी  नहीं  होगी

 बल्कि  इसके  लिये  हमें  देश  में  ही  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करनी  होगी  ।

 उबर कों  की  खरीद  के  लिये  रखी  गई  राशि  पर्याप्त  नहीं  >  उक्त  राशि  में  भारी  ate
 की  जानी  चाहिये  ।

 हमें  भूमिगत  जल  का  भी  उपयोग  करना  चाहें  ।  केन्द्रीय  नलकूप  निगम  की  स्थापना  की  जानी

 चाहिये  जो  नलकूपों  के  माध्यम  से  आपकों  को  सहायता  देंते  के  उद्देश्य  से  देशव्यापी  आधार  पर  भूमिगत
 जल  का  उपयोग  करें  ।

 वर्तमान  निर्धारित  मूल्य  किसानों  की  श्रावश्यकताएं  पूरी  करने  में  gata  नहीं  है  ।  उक्त  wear

 उत्पादन  लागत  के  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाने  चाहियें  ।  यदि  सरकार  किसानों  उत्पादन  लागत

 के  अनुसार  मूल्य  निर्धारित  करती  है  तो  वह  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  पूंजी  बचा  सकती  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  अयोग  ने  अनेक  अन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  इन  प्रतिवेदनों  में  छोटे  तौर

 सीमान्त  किसानों  att  खेतिहर  मजदूरों  को  aaa  ala  बढ़ाने  के  लिये  सहायता  देने  के
 सुझाव

 दिये  हैं  ।

 सरकार  को  इस  मामले  में  किसानों  को  सहायता  देनी  चाहिये  ।

 > जहां  तक  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  संबन्ध  श्व ४  इस  मामले  को  उचित  ढंग

 से  नहीं  निपटाया  गया  इस  संबन्ध  में  सरकार  की  एक  निर्धारित  नीति  होनी  चाहिये  ।  छोटी-छोटी

 जोतों  वाले  किसान  ट्रैक्टर  ate  आयातित  मशीनों  शादी  का  प्रयोग  नहीं  कर  सकते
 ।  इस  प्रयोजन

 के  लिये  समस्त  देश  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कृषि  सेवा  केन्द्र  खोले  जाने  चाहियें  कौर  किसानों  को  किराये

 पर  मशीनें  उपलब्ध  करानी  चाहियें  ।

 कृषि  वैज्ञानिकों  का  एक  कृषि  संवर्ग  बनाया  जाना  कृषि  विद्यार्थियों  से  किसानों  को  शिक्षा

 देने  के  लिये  कहा  जाना  चाहिये  ।  इसके  वे  किसानों  को  आधुनिक  कृषि  तकनीक  की  शिक्षा  दे

 सकते  हैं  जिससे  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  मिल  सकती  है  |

 ‘a  dito  ए  ०  सामिनाथन  ट्रीय  )  :  भारत  एकਂ  कृषि  प्रधान
 देश  है  इसकी  श्र्थव्यवस्था

 मुख्यतया  कृषि  पर  निर्भर  करती  है  ।

 देश  में  खाद्य  उत्पादन  में  धीरे-धीरे  कमी  हो  रही  है
 ।

 1970-71  में  ब्रायन  का  उत्पादन  दस

 करोड़  84.  2  लाख  टर्न  ह्ञ्ना  जबकि  1971-72  में  खाद्यान्न  का  उत्पादन  दस  करोड़  लाख  टन

 1972-73  में  केवल  9.  52  करोड़  टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन
 |

 तमिल  में  दिये  TH  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  speech  delivered  in
 Tamil.
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 गार  भ्रनुदानों

 की  मांगें  1974-75

 कृषि  विभाग  ने  1973-74  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  लगातार  सूखा  पड़ने  के  कारण

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  गिरावट  भाई  यदि  इस  तक  को  स्वीकार  कर  भी  लिया  जाये  तो  केन्द्रीय

 सरकार  के  1974-75  के  बजट  में  सूखा  कौर  बाढ़  की  दोहरी  समस्या  से  निपटने  के  लिये  राज्यों  को

 वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  उपबन्ध  क्यों  नहीं  किये  गये  ?

 कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  संबंधी  केन्द्रीय  सरकार  की  नीतियां  उचित  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने

 आवश्यकताओं  की  अर  समुचित  रूप  से  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को

 कारगार  कौर  तेजी  से  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  खाद्यान्न  जैसी  अत्यावश्यक

 वस् तुझ ों  के  नृत्यों  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  कोई  ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।  सरकार  न  तो  भारत

 रक्षा  नियमों  के  श्रन्तगंत  इस  बारे  में  स्वयं  कार्यवाही  करती  है  कौर  न  ही  राज्य  सरकारों  को  कार्यवाही

 करने  की  श्रीमती  देती  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाड़ु  वनस्पति  विनियमन  रादेश  1973  तथा  चीनी

 1973,  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  1973  में  भेजा  को  कभी  तक  अनुमति

 नहीं  दी  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  उक्त  अधिनियम  के  दाण्डिक  उपबन्धों  को  कौर

 कटोर  बनाने  की  झ्रावश्यकता है  ।  सरकार को  इस  संबन्ध में  शीघ्र  कार्यवाही करनी  चाहिये  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  मोटे  wart  के  लाने  ले  जानें  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटाने  का
 किया  लेकिन  उक्त  महत्वपूर्ण  निर्णय  लेते  समय  राज्य  सरकार  की  सलाह  नहीं  ली  मोटे

 अनाज  के  लाने  ले  जाने  पर  से  रोक  हटाने  से  तमिलनाडु  में  मोटे  अनाज  के  मूल्यों  ग्रत्याघिक  वृद्धि

 हुई है
 ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऐसे  महत्वपूर्ण  मामले  में  राज्य  सरकार  से  सलाह  न  लेने  का  क्या  कारण  rg  |

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  पर  आरोप  लगाता  हं  कि  वह  मनमाने  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  कौर  केन्द्रीय

 कृषि  मंत्री  तमिलनाडु  की  47  करोड़  जनता  के  प्रति  न्याय  नहीं  कर  रहे
 > हँ  ||

 यह  विश्वास  किया  जाता है  कि  केन्द्रीय  सरकार  दक्षिणी  राज्यों  का  एक  जोन  बनाने के  लिये

 बढ़  संकल्प  यदि  केन्द्रीय  सरकार  दक्षिणी  राज्यों  के  लिये  एक  जोन  बनाती  तो  यह  बात  निश्चित

 है  कि  तमिलनाडु  जो  अपनी  आवश्यकता  से  झ्र धिक  aa  उगाता  कम  उत्पादन  करने -  वाला

 राज्य  हो  जायेगा  ।  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  स्पष्ट  उत्तर  देना  चाहिये

 ग्रामीण  रोजगार  संबंधी  द्रुतगामी  योजना  1971-72  में  प्रारम्भ  की  गई  रोजगार  के  अवसर

 लेकिन  इस  योजना  के  लिये  दी  जाने  वाली प्रदान  करने  के  लिये  यह  बहुत  उपयोगी  योजना  सिद्ध  हुई  है  |

 केन्द्रीय  सहायता  धीरे-धीरे  कम  होती  जा  रही  है  ।  यह  समाचार  प्राप्त  gat  है  कि  1974-75  में  उक्त

 योजना  समाप्त  हो  जायेगी  ।  ऐसा  किये  जाने  से  ग्रामीण  युवकों  में  meade  और  निराशा  उत्पन्न  होगी  ।

 योजना  को  न  केवल  1974-75  तक  बल्कि  पांचवीं  योजनावधि  तक  लागू  किया  जाना  चाहिये

 गत  दो  वर्षों  में  मूंगफली  ste  मूंगफली  के  तेल
 के  मूल्यों  में  असाधारण वृद्धि  हुई  है

 ।  मूंगफली  कौर

 मूंगफली  का  तेल  उचित  मुल्य  पर  लोगों  को  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  मूंगफली  आर

 मुंगफली  के  तेल  की  खरीद  शर  उसके  लाने  ले  जाने  पर  उपकर  लगाने  का  विचार  प्रकट  किया  है
 ।
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 राज्य  सरकार  ने
 इसके  केन्द्रीय  सरकार

 a  शभ्रनुमति  देने  का  अनुरोध  किया ।  केन्द्रीय  सरकार  ने
 Sa

 वर्तमान  परिस्थिति  म  किसी  प्रकार  गाने  की  अनुमति  नहीं दी  है  ।  कृषि  मंत्री  को  राज्य

 वास्तविक  मांग  पर  ध्यान देना  इस  संबन्ध  में  राज्य  सरकार  को  श्रीमती  देनी

 ।
 थ

 सरकार  F ी  चीनी  संबंधी  दोहरी  नीति  चीनी  मिलों  को  भारी  लाभ  कमाने
 में  सहायक  हुई  है  ।  सरकार

 चीनी  उद्योग
 राष्ट्रीयकरण

 करने  से  क्यों  ह्चिकिचाती  है
 ?  इस  बारे  में  सरकार

 क्र
 तक  निर्णय  ले

 क

 क्
 70  प्रतिशत  लेवी  att  30  प्रतिशत  खुले  बाजार  रित  करने  संबंधी

 नीति  से  ata  गर
 बढ़

 गई
 है

 ।
 यदि  सरकार  चोरबाजारी  को  रोकन  चाहती  है

 तो
 उसे  चीनी

 का  अधिक  ' मात्रा में  उपयोग  करने
 वालों

 के  लिये  चीनी  का  कोटा  arafza  कर करना

 ता  are
 संती  महो दय

 को  चीनी
 चोर

 रबाजारी  रोकने  के  तरीके  खोजन े'  चाहिये  तौर  वर्तमान  दोहरी  नीति  में
 में  उचित

 संशोधन

 करना

 क

 समाचार  प्रकाशित 1974  के  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  होने  वाले  टाइम्सਂ  में  aa स

 eur है  कि  निर्यात  के  लिये  यद्यपि  8  लाख  टन  चीनी  उपलब्ध है  लेकिन  aa  तक  केवल  ie  टन  चीनी

 ही
 निर्यात  किया  गया  है

 ।  इस  कारण  देश  को  400  करोड़  रुपये  की  विदेशी
 मुद्दा  की  हानि  होने

 की
 ah  omer  ।  इस  बारे  में  माननीय  मंत्री  को  वास्तविक  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये । |  सरकार  द्वारा

 इस
 संबन्ध  में  लक्ष्य

 को
 प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 f

 उर्वरकों  की  भारी  कमी के  कारण  ake  केन्द्रीय  सरकार  की  उर्वरक  संबंधी  गलत  नीतियों  के

 नक  खाद  की  50  किलो  की  बोरी  का  नियंत्रित  '  मूल्य  62  रुपये है है  जबकि  उ  125  अथवा

 130  में  बेचा  जा  रहा  है  ।  यदि  देश  में  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  भारी  ate  नहीं  हो  तो  wart

 ।  यदि कपास
 पीत  शीत

 तिलहन  जैसी  वाणिज्यिक  फसलों  के  उत्पादन  पर  इसका  भारी  प्रभाव

 hal
 नहीं  है  तो  सरकार  को  कमी  टूर  करने  के  लिये  श्रयेक्षित  मात्रा  में  उर्वरकों  का  ्

 rears  करने

 क

 ve

 नहीं  करना  चाहिये  ।

 (  वितरण क  सरकार  की  उर्वरक  बितरंण  संबधी  नीति  त्रुटिपूर्ण  रही  है  ।  आ्रायातित  satay

 ab राज्य  सरकारों
 के  माध्यम  से  किया  जाता  है  जबकि  देश  में  उत्पादित  उर्वरकों  का  वितरण

 ay एजेंसियों  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  गैर-सरकारी  एजेंसी
 यों  के

 माध्यम से

 उब  सका  का  वितरण  रोक  देने  का  प्रतिरोध  किया  लेकिन  राज्य  सरकार  के  इस  पर  कोई  ध्यान

 पा  में  माननीय  मंत्री  से  अपराध  करूंगा  कि  आयातित  अथवा  देश  में  उत्पादित

 वितरण  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  किया  जाय  ।

 थ्

 का

 ग  canes  में  3, 00,000  पम्प  सेटों  के 9,900,000  कि

 कनेक्शन दिये  गये  .  सरकार
 Fa  य  बल  3,00,000  पम्प  सेटों  के  लिये  बिजली

 क  खग  पियें  लाते पिए
 iad

 गये ं।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  को  अपेक्षित  मात्रा  में  उर्वरकों  की  सप्लाई

 करनी  चाहिये  ।
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 wert  की  मांगें  1974-75
 eee

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  स्थापना  wart  की  वितरण  शादी  के  लिये  की  गई

 लेकिन  उत्त  निगम  देश  में  श्राम  जनता  को  लाभ  पहुंचाने  में  अ्रसफल  रहा  है  ।  वास्तव में  मूल्य

 वृद्धि का  एक  कारण  उक्त  निगम  का  उचित  रूप  से  कार्य  न  करना  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  भ्र न्यायपूर्ण

 कार्य  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  निजी  स्वार्थ  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  में  भ्रष्टाचार  का  बोल  वाला
 as a है  कौर  उसने  समस्त  देश  अपनी  लूट  का  केन्द्र  बनाया  हुआ  है  ।  इससे  आप  कल्पना  कर  सकते

 कि  एफ०  सी०  श्राई०  को  कितनी  हानि  हो  रही  है  ।  इस  संस्था  को  प्रभावी  बनाने  हेतु  क्या  कार्यवाही
 की  जा  रही

 >
 दक्षिणी  राज्यों  के  लिए  एक  जोन  बनाये  जाने  के  बारे  में  की  जनता  रोप  (८

 मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  तमिलनाडु  की  जनता  के  हितों  का  ध्यान

 श्री  बसंत  सीटें  :  देश  में  कृषि  मंत्रालय  का  महत्वपूर्ण  स्थान  है  arc यदि  इसकी

 विधियों  की  समुचित  देख-रेख  की  जाये  तो  हमारी  बर्थ-व्यवस्था  को  घाटे  जाने से  रोका  जा  सकता

 मैं  गेहूं  के  थोक  व्यापारियों  के  सहयोग  से  हाल  में  अपनाई  गई  नीति  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  गत  वर्ष

 हमने  कहा  था  कि  गेहूं  के  थोक  व्यापार  का  सरकारीकरण  समाजवाद  की  हमारी  नीती  का  arta  है  ।

 हमने  सोचा  कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  में  उचित  मूल्य  पर  ale  उचित

 मात्रा  में  sare  का  वितरण  किया  जा

 जब  गेहूं  के  थोक  व्यापार  का  सरकारीकरण  नहीं  किया  गया  था  तब  2  करोड़  60  लाख टन

 उत्पादन में  से  1  करोड़  30  लाख  टन  गेंहूं  बाजार  में  था  जब  उसका  सरकारीकरण  हो  गया

 कौर  80  लाख  टन  का  हमारा  लक्ष्य  था  तो  हमें  42  लाख  टन  गेहूं  मिला  ।

 जब  इस  सभा  में  गेहूं  का  प्रति  क्विंटल  मूल्य  10  रुपये  झर  बढ़ाने  के  लिए  सभी  सदस्यों  ने  कहा

 तो  हमने  wart  करना  उचित  समझा  परन्तु  मूल्य  नहीं  बढ़ाया  ।  पहले  कृषि  मूल्य  न  मूल्य-वृद्धि

 के  विरुद्ध  था  aa  वही  कृषि  मूल्य  आयोग  मूल्य  105  रुपये  निर्धारित  करने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।

 105  रुपये  की  इस  दर  से  ate  नीति  में  परिवर्तन  करने  से  भी  क्या  हम  खाद्यानों  की  झ्रावश्यकता पूरी

 कर
 सकते  हैं

 ?

 को  दिये  गये  पत्र  का  उल्लेख  करते  हुए  कहना  हं  उनका  कहना है  कि  155  रुपये

 की  दर  से  गेहूं  खरीदेंगे  ate  सरकार  को  50  प्रतिशत  गेहूं  105  रुपये  की  दर  से  बेचेंगे  तो  30  रुपये का

 नुक्सान  होगा  |  इस  30  रुपये  के  नुक्सान  को  दूसरे  50  प्रतिशत के  साथ  जोड़ेंगे  तो  वह  165  रुपय

 हो  जायेगा  att  10  रुपये  प्रति  क्विंटल  का  खर्च  मिलाने  से  वह  175  रुपये  प्रति  क्विंटल  होगा  ।  अतः

 50  प्रतिशत की  हमारी  नीति  से  हमें  कठिनाई  होगी  ।  समाज  के  कमजोर  वर्ग  तो  पहले  से  ही  तकलीफ

 उठा  रहे  हैं  ।  वें  प्रौढ़  प्रतीक  महंगा  नहीं  खरीद  सकते  क्योंकि  उनकी  क्रय  क्षमता  बढ़ी  नहीं

 सरकार  को  चाहिये  कि  वहं  धनवान  जमींदारों  से  गेहूं  व्यापारियों  से  कहा  जाना  चाहिये  कि

 हम  50  प्रतिशत  व्यापार  नहीं  करना  चाहते  ।  सारा  उत्तरदायित्व  थोक  व्यापारियों  ake  खुदरा  व्यापारियों

 का  होना  चाहिये  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के  सारे  गोदाम  कौर  सभी  चीजें  उन्हें  दे  देनी  उन्हें

 विश्वास में  लिया  जाना  चाहियें ।
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 यदि  सरकार  कहे  कि  समूचे  देश  में  गेहूं  125  रुपये  से  अधिक  मूल्य  पर  नहीं  बेचा  जाना  चाहिये

 तो  मैं  विश्वास  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  व्यापारी  ऐसा  ही  करेंगे  कौर  वे  सारे  देश  में  इसी  भाव  पर  गेहूं ~~

 नि नी बेचेंगे  |  विश्वविद्यालय  के  छात्रों  a  श्रमिक  at  के  प्रतिनिधियों  को  सतकंता  एककों  के  रूप  में  कार्य

 करने  दिया  जाये
 ।

 उन्हें  न्याय  पंचायतों  की  शक्तियां  दी  जायें  ताकि  खुदरा  व्यापारी  को  अपराध  करने

 से  रोका  जा  सके  ate  मजिस्ट्रेट  की  सहायता  से  उसे  दंड  दिया  जा  सके  ।

 मेरा  मुद्दा  दूध  के  बारे  में  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमने  क्या  किया  है  ।  हमने  दूध  की  बाढ़
 at  की  बात  कही  परन्तु  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  1955  में  जब  हमने  देश  में  दूध  के  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  का  विचार  बनाया  था  तो  समय  2.  9.  करोड़  टन  दूध  का  उत्पादन  था  जो  लगभग

 20  वर्ष  अर्थात ्  1975  में  बढ़कर  2.  32  करोड़  टन  हुमा  Teg  प्रति  व्यक्ति  उत्पादन  147  ग्राम

 से  घट  कर  111  ग्राम  रह  गया  ।  डेरी  टीम  के  से  पता  चलता  है  कि  हम  आयातित  दुग्ध

 चूर्ण  पर  शभ्रधिकाधिक  निर्भर  होते  जा  रहे  हैं  ।  जब  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  की  स्थापना  की  गई  थी  तब

 यह  अनुमान  लगाया  गया  था  की  दूध  की  80  प्रतिशत  आवश्यकता  देश  में  ही  दूध  एकत्रित  करके  पूरी
 की  जायेगी  att  शेष  20  प्रतिशत  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिये  श्रायात  किया  जायेगा  परन्तु  aa  स्थिति

 बिल्कुल  विपरीत  हो  गई  है  ।  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  wa  80  प्रतिशत  आयातित  तायल

 पर
 निभा  करती  है  ।  कया  हम  प  ate  दुग्ध  चूर्ण  पर  अधिकाधिक  निर्भर  होते  जा  रहे  हैं

 या  हम  देश  में  ही  दूध  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  जा  रहे  सरकार  को  भूमिहीन  श्रमिकों को

 प्रोत्साहन  देना  उसे  उन्हें  गाय  भैंस  देनी

 ne
 हमें  आयात खाने  के  तेल  के  सम्बन्ध  में  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  हमें  एक  नीति  बनानी  यदि

 करना  ही  है  तो  हमें  खाने  के  तेल  का  अरयात  नहीं  करना  चाहिये  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  zi  लगभग

 रस्से 2  लाख  टन  खाने  के  तेल  का  आयात  करना  यदि  हम  केवल  तिलहनों  का  प्रख्यात  करें  तो

 देश  में  रोजगार-प्रधान  उद्योगों  को  सहायता  मिलेगी  ।  चीनी  के  सम्बन्ध  मैं  एक  बात  कहना  चाहूंगा

 क्योंकि  इससे  काफी  विदेशी-मुद्रा मिलती  है  ।  सरकार  चीनी  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने का  मि  ण्य

 क्यों  नहीं  करती
 ?

 यह  नीति है  ।  सरकार  को  किसी  भी  क्षेत्र  में  दोहरी  मूल्य  नीति  की  भ्र नू मति

 नहीं  देनी  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कठिनाई  से  सिंचाई  की  1.6  प्रतिशत सुविधा  हैं  जबकि  यह  भूमि  कृपि

 के  खाद्यान्न  उप जाया योग्य  है  ।  यदि  वहां  भूमिगत  जल  संसाधनों  को  काम  में  लाया  जाय  तो  वहां

 जा  सकता है  |

 रुई  के  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  न  मिलने  के  कारण  उत्पादन  कम  हो  गया  है  ।  वाणिज्य

 मंत्री  के  साथ  बैठ  कर  इस  बारे  में  एक  नीति  बनाई  जाये  ताकि  रुई  के  उत्पादकों  के  प्रति  न्याय  किया  जा

 सके  शौर  हथ  करघा  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  सकें ।

 श्री  त  माया तेवर  )  :  देश  की  कुल  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  में  भारतीय  कृषि  अर्थव्यवस्था

 का  +4  प्रतिशत  योगदान  है  ।

 a
 कृषि  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  का  मेरुदंड  है  ।  कृषक  न  केवल  प्रनाज  ही  उत्पन्न करते  र  अपितु

 कपास  जैसे  प्राय  सहायक  उद्योगों  को  कच्चा  माल  भी  सप्लाई  करते
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 1974  अनुदानों  की  मांगें  1974-75

 वा  क  a

 परन्तु  किसान  की  स्थिति  क्या  समाज मैं  उसका  क्या  स्थान  है  वह  ऋणी  के  रूप  में  जन्म

 लेता
 है

 कौर
 इस

 स्थिति  में  रहते  हुए
 मर

 जाता  है
 ।

 भारत  में  किसानों  को  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  द्वारा  दबाया  जाता  है  ।  ग्रामीण

 क्षेत्रों  के  मध्यम  वर्ग  के  ऋणदाता  कौर  धनी  लोग  उनका  शोषण  करते  हैं  ।  हमें  उनकी

 aaa  स्वतन्त्रता  के  लिए  संघर्ष  करना  होगा  ate  स्थायी  रूप  से  ऋणी  रहने  की  स्थिति  का  समाधान

 करना  होगा  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  दो  उद्देश्य  रखे  गये  हैं  ।  एक  है  गरीबी  दूर  करना  और  दूसरा

 निर्भरता  प्राप्त  करना  ।  जब  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  गरीबी  दूर  नहीं  की  जायेंगी  तंब  तक  वह  भारत  से

 दूर  नहीं हो  सकेगी  ।

 गरीबी  हटाने  से  पहले  हमें  भ्रष्टाचार  को  हटाना  होगा  जो  समूचे  देश  में  व्याप्त  है  ।  जब  तकਂ

 किसान  बिजली  ae  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रथा तथ  रिश्वत  नहीं  देते  तब  तक  उन्हें

 ये  चीजें  नहीं  मिलती  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  भष्टाचार  को  समाप्त

 पांचवीं  रोजना  के  लिये  कुल  परिव्यय  54,411  करोड़  रुपये  रखा  गया  इस  परिव्यय  में  से

 कृषि के  लिये  4,730  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  जो  कुल  परिव्यय  का  20.  1  प्रतिशत  है  ।  यह  खेद  की

 वात  है  कि  कृषि  के  लिये  बहुत  कम  राशि  रखी  गई  है  ।

 >
 ग्राम्य  भ्रमण  व्यवस्था  भारतीय  प्र र्थ व्यवस्था  का  महत्वपूर्ण  ग्रेग  ्  ।  उस  में  सुधार  किये  बिना

 न  सरकार  चल  सकती  zat  न  अन्य  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  शासक  दल  से
 b=  कि  वह  योजना  के  बुल  परिव्यय  में  से  कम  से  कम  10  प्रतिशत  के  विकास अनुरोध  करता  &

 वा  लिये  आबंटित  करे  ।  भारत  में  ग्राम्य  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  करने  का  यही  एक  मार्ग  है  ।

 कृषि  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिये  कृषकों  के  gal  को  तरजीह  दी  जानी  चाहिये  ।  कृषकों

 के  बच्चों  को  उसी  प्रकार  उचित  संरक्षण  प्रदान  किया  जाना  चाहिये  जैसाकि  संविधान  के  gears  तीन

 के  अनुच्छेद  15  शौर  16  के  aia  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों
 तथा  पिछड़े  वर्गों  के  लिये

 प्रदान  किये  गये  हैं  ।  सरकार  को  ग्राम्य  अर्थव्यवस्था  के  संरक्षण  और  कृषकों  के  संरक्षण  के  लिये  कानन

 बनाना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  पशुधन  के  संरक्षण  के  लिये  भी  कानून  बनाया  चाहिये  क्योंकि  वह

 ग्राम्य  अर्थव्यवस्था का  महत्वपूर्ण  प्रण  है

 फ़सल  बीमा  योजना  का  मामला  काफ़ी  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों के  विचाराधीन

 road ्  |  यह  योजना  शीघ्र  क्रियान्वित  की  जानी  चाहते  ताकि  बाढ़  ate  सुखे  से  प्रभावित  किसानों  का  संरक्षण

 किया  जां  सके ।

 मैं  सरकार  से  ATT }  करता  हूँ  कि  गंगा-कावेरी  परियोजना  को  ae  क्रियान्वित  किया  जाये  ।

 इस  परियोजना  को  क्रियान्वित  करने  से  maw  समस्याएं  हल  हो  सकती  हैं  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (1117 21118281711) :  There  can  be  no  two  opinions  about  the  fact
 that  agriculture  plays  a  very  important  role  in  the  economy  of  ourcountry.  We  had  to  suffer
 a  lot  due  to  severe  drought  in  1972-73.  As  a  result  of  that  drought,  our  economy  has  been
 affected  adversely.  In-fact  land  reforms  have  not  been  implemented  seriously  and  landless
 labourers  have  not  been  able  to  get  any  land.  They  have  to  depend  on  big  landowners.
 The  law  of  land  ceiling  has  not  been  enforced.  The  Central  Government  formulates  a
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 policy  and  then  leaves  it  to  states  to  implement  that.  Big  landowners  do  not  cooperate  in
 the  implementation  of  land  reforms  lest  it  should  achieve  any  success.  The  take  over  of
 wholesale  trade  in  wheat  has  proved  a  failure.  The  officials  of  Food  Corporation  are  playing
 in  the  hands  of  traders.  The  farmers  are  not  being  given  remunerative  prices  of  wheat  and
 they  are  switching  over  to  other  types  of  crops.  Then  opposition  parties,  big  businessmen
 and  farmers  organised  ‘bandhs’  and  tell  the  peasants  not  to  sell  wheat  at  Rs.  76.00  per
 quintal.  On  the  other  hand,  they  advise  the  consumers  to  request  the  Government  to
 release  stocks.  Asa  result  of  all  these  activities,  big  businessmen  and  landowners  have  made
 huge  profits.  The  businessmen  do  not  allow  foodgrains  to  enter  market.  They  purchase
 wheat  from  the  villages  to  avoid  levy.  The  officials  of  Food  Corporation  and  the  business-
 men  are  in  collusion  with  each  other  and  are  distributing  the  profit  among  themselves.
 In  these  circumstances,  small  farmers  have  to  face  great  hardships.  The  Government
 should  look  into  this  matter.  In  this  connection, I  may  point  out  that  whatever  assis-
 tance  has  been  given  by  the  Government,  only  big  landowners  have  been  benefited  by
 that  and  the  small  or  marginal  farmers  have  not  received  any  assistance.

 The  fertilizers  should  be  distributed  through  cooperatives  because  private  agencies
 loot  the  farmers.  Government  should  ensure  the  supply  of  fertilizers  and  power  to  farmers.

 Government  should  implement  minor  irrigation  and  lift  irrigation  schemes.  Tt  will
 help  in  increasing  the  production.  If  dams  are  constructed  over  tributaries,  they  will  be
 very  useful  for  irrigation  purposes.

 Agricultural  labourers  have  been  waiting  for  some  relief.  If  they  cannot  be  provided
 with  land,  they  should  be  given  dairy  facilities  on  some  cottage  industries  to  enable  them
 to  improve  their  economic  condition.  The  State  Governments  and  the  departments  con-
 cerned  should  give  loans  to  them.  The  Central  Government  should  provide  more  money
 to  the  Madhya  Pradesh  Government  to  enable  it  to  give  relief  to  the  small  farmers  of  the
 State.

 श्री  लालजीभाई  परमार  :  कृषि  मंत्री  ने  कुल  मिलाकर  792, 28,  36,000  रुपये  की

 रखी  + श  हमें  इस  राशि  की  मंजूरी  देने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  इस  मंत्रालय  को  स्वयं  विचार

 करना  चाहिये कि  इसने  प्रत्याशित  सफलता  प्राप्त  की  है  ate  उसके  उद्देश्य  पूरे  हुए  मेरे  विचार
 >

 में  यह  मंत्रालय  वांछित  परिणाम  प्राप्त  करने  में  श्रसफल  रहा  |
 खाद्य  उत्पादन  में  आशानुकूल  वृद्धि

 नहीं  हो  पाई  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  हमारी  योजना  कुछ  ठीक  ढंग  से  नहीं  बनाई  गई  ।  उसमें  कुछ

 अभाव  खटकता  है  ।  प्राजर्कल  देश  में  खाद्य  समस्या  को  ले  कर  देंगे  हो  रहे  यदि  उपलब्ध  अनाज  को

 उचित  ढंग  से  वितरित  करने  में  कुछ  कमी  है  तो  उस  कमी  को  दूर  करना  होगा  में  पूछना  हूं

 कि  गुजरात  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  से  पहले  ware  क्यों  नहीं  भेजा  गया
 ?

 यह  बहुत
 गम्भीर  मामला  >

 ण्  ।  गुजरात  के  दंगों  में
 130

 से  अधिक  निर्दोष  व्यक्तियों  की  जाने  गईं
 ।

 ग्र  मंत्री

 महोदय  को  दुगने  उत्साह  के  साथ  खाद्य  समस्या  को  हल  करना  सरकार
 जो

 भी
 नीति  बनाये  उसकी

 क्रियान्विति  भी  सुनिश्चित  उन्हें  भ्र पने  पर  कौर  ईश्वर  पर  भरोसा  रखना

 जब  हम  देश  में  वन  समाप्त  होने की  बाजार  ध्यान से  देखते  हैं  तो  हम  महसूस  करते हैं  कि  वन संरक्षण

 के  लिये  नियत  की  गई  धन-राशि  बहुत  कम  है  को  इस  a  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि

 जनता  की  इमारती  लकड़ी  तथा  प्राय  वन  उत्पादों  की  झवाश्यकताएं  पूरी  हो  सकें  ।  यह  संतोष  की  बात

 है  कि  पांचवीं  योजना  कृषि  के  सम्बन्ध  में  छोटे  तथा  किसानों  के  अधिक  योगदान  की  व्यवस्था

 की  गई  किसानों  की  श्रावश्यकताओ्रों  पर  ध्यान  देने  के  लिये  सहकारी  क्षेत्र  को  सुदृढ़  बनाये  जाना  चाहिये  ।

 इस  देश  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रख  कर  पर  गहन  विकास  के  क्षेत्रों

 की  तौर  अधिक  ध्यान  देने  की  झ्रावश्यकता  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  हैं  कि  कृषि  में  सुधार  करने  के  लिये

 देहातों  की  आवश्यकताओं  का  पता  लगाने  हेतु  सर्वेक्षण  किये  जाने  चाहियें  ak  उसके  बाद  उनके  विकास
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 की  योजना  बनानी  पंचायतों  को  सर्वेक्षण  करके  अपेक्षित  aes  उपलब्ध  करने  चाहियें ।  कृपि

 उत्पादन  सम्बन्धी  योजना  तैयार  करते  समय  सिंचाई  के  पहल  को  उचित  महत्व  दिया  जाना  इतने

 ag  को  योजना के  बावजूद  4  एकड़  भूमि  में  से  1  एकड़  भूमि  के  लिये  सिचाई  की  व्यवस्था  हो  पाई

 सिचाई  की  व्यवस्था  ऐसी  होनी  चाहिये  जिससे  अपेक्षित  मात्ना  में  पानी  मिले  कौर  साथ  ही  समय

 पर  भी  किसानों को  पानी के  उचित  उपयोग  के  बारे  में  शिक्षित  भी  किया  जाना

 s
 विकास  के  मांग अन्तर्राज्यीय  जल  विवादों  को  शीघ्र

 हल
 करना  चाहिये  ताकि  जल  संसाधनों के

 में  बाघा  न  पड़े  ।  wae  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  प्रकार  गुजरात  राज्य  में  भूमि  सुधार  लागू  किये

 उसी  प्रकार  सभी  राज्यों  में  लाग  fea

 Shri  Achal  Singh  (Agra):  Sufficient  attention  has  not  been  paid  towards  the  develop-
 ment  of  agriculture  in  previous  Five  Year  Plans,  as  a  result  of  which  our  economic  problems
 have  become  more  complicated  [tis  a  matter  of  satisfaction  that  Government  took  special
 care  of  agricultural  development  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  The  production  of  food-
 grains  was  100  million  tonnes  in  1971.  The  condition  would  have  considerably  improved
 had  there  been  timely  rains  But  it  is  matter  of  regret  that  the  price  of  wheat  was  fixed  at
 Rs.  76.00  per  quintal  whereas  grams,  Bajra  and  Jawar  were  being  sold  at  Rs.  150-200  per

 उ  would quintal  Our  experts  did  it  who  do  not  have  basic  knowledge  of  agriculture.
 submit  that  economic  condition  cannot  be  improved  without  paying  special  attention  to-
 wards  agriculture  The  Government  should  ensure  adequate  supply  of  fertilizers,  water
 and  power  in  order  to  increase  production.  I  welcome  the  new  wheat  policy  and  I  hope
 that  wholesale  traders  would  cooperate  and  this  new  policy  would  help  achieve  the  desired
 results.

 श्री  बसंत  साठे  पोठासोन  हुए  ।

 Shri  Vasant  Sathe  in  the  chair

 T  would  request  the  Government  to  distribute  foodgrains  in  all  the  statesin  sucha  way  thet
 the  difference  in  its  prices  is  reduced  to  the  minimum

 The  number  of  cattle  is  sufficient  but  sufficient  attention  is  not  paid  towards  their
 breed.  The  Department  of  Animal  Husbandry  should  be  more  vigilant.  The  villagers
 should  be  given  loans  to  maintain  cows  and  buffaloes  so  that  shortage  of  milk  is  removed

 We  should  make  every  effort  to  improve  economic  condition  of  the  country  by  in-
 creasing  food  production  so  that  opposition  parties  may  not

 explolt
 the  situation.  With

 these  words,  I  support  these  demands.

 श्रीमती  गायत्री  देवी  ह  सुझाव  देना  चाहती  हूं  कि  वह :  मैं  कृषि  मंत्री  महोदय  को  यह

 भविष्य  के  लिए  योजनायें  हमारे  देश  में
 श्राकाल पौर  ale  समस्यायें  उत्पन्न  होती

 ही  रहती हैं  |  इस  सम्बन्ध  में  स्थाई  योजनायें  बनाई  जायें  जिससे  देश  में  इन  सदस्यों को  नियंत्रण

 में  रखा  जा  सके  ।

 जहां  तक  किसानों से  खाद्यान्न  वसली  का  सम्बन्ध है  मझे  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 fara  मझे  इस  बात  पर  आपत्ति है  कि  फ़सल  काटने  के  बाद  लेवी  निर्धारित की  जाती है  ।  लेवी  फसल

 कटने  से  पहले  निर्धारित  होनी  चाहिए  जिससे  यह  निर्धारण  न्यायोचित  हो  सके  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  मंत्री

 महोदय को  पत्र  लिखा  था  किन्तु  उसका  संतोषजनक  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 >
 खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  वृद्धि  किये  जाने  की  मांग  न्यायसंगत है  ।  feat  यह  भी  सच  &

 fe  खाद्यान्न  उत्पादन
 में  कमी  लिए  स्वयं  सरकार

 ही
 उत्तरदायी

 क्या  कारण  है  कि  उन
 जना

 स्थानों  में  भी  बाढ़  है  था  सखा  प  1  हैं  पहले  ऐसी  घटनाएं  कभी  नहीं  होती  थीं  ?  इसका
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 Vaisakha  4,

 1896  (Saka)

 कारण  यह  '  नहीं है  वनों  द  ा

 था  प  है  नित  हैत

 व  होता  है
 ?  मेरा  भ्रनुरोध  है

 fe  सरकार  इस  सम्बन्ध  q  गम्भीरता से  रें  |  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दिनांक  ate

 के  स्टेट्समैन  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार  की  तौर  दिलाना  चाहती हूं  जिसमें  एक  मंत्री

 महोदय  ने  एक  बन  काटे  जानें  के  सम्बन्ध  में  पूछें  गए  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  कि  मनुष्य  अधिक  महत्वपूर्ण

 है  कि  वक्ष ।

 राष्ट्रीय  वन  विभाग  ते  1952  में  ara  सर्वेक्षण  में  सिफारिश की  थी  fe  भारत  में  33

 ठ्
 प्रतिशत  वनों  की  आवश्यकता है  |  किन्तु ort  केवल  17  प्रतिशत वन  @  जिन्हें  तेजी  से  काटा  जा  रहा

 क्योंकि  इससे  सरकार  तथा  धनी  कागज  उद्योगपतियों  को  लाभ  मिलता है  ri  मैं  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  करती  हू ंर  कि  वनों  के  महत्व  को  समझा  जाये  तथा  राज्यों को  समझाया  जाय े।

 सरकार  का  दावा  है  कि  प्रतिवर्ष वन  महोत्सव  के  दौरान  100  हजार  वक्ष  लगायें  जाते  हैं  ।  किन्तु

 प्राक्कलन  समिति का  इन  arrest  पर  कोई  विश्वास  नहीं  ।  सरकार  युविलिप्टस  वक्ष  लगाती  है

 जो  बहुत  धोखे  बढ़ता है  |  वृक्षों  के  कटने  से  भूमि  कटाव  होता  है  तथा  भाखड़ा  नंगल  बांध  के  द  रे  में

 यह  रिपोर्ट है
 किं  20  वर्ष

 पश्चात  गाद  जमने
 से

 यह  बांध  बेकार
 हो  यदि  यह

 बात
 सच  है  तो

 यह  एक  गम्भीर  समस्या  है  ।  एक  समस्या  यह  भी  है
 ि

 अ्रनाज
 को

 रखने  के  लिए  पत्तियों  का  प्रयोग

 किया  जाता है  जिससे  30  प्रतिशत wart  खराब  हो  जाता है  सरकार  ने  अभी  तक  ग्रामीण  जनता  को

 इस  दिशा  में  कोई  उपयुक्त  जानकारी  नहीं  दी  ह ैr  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  विकास  किये  बिना  हमारे  देश  की

 अर्थ  व्यवस्था  सुधर  नहीं  सकती ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  सड़के  बनाना  अदि  कार्य  mead

 अ्रावश्यक  कार्य  में  राजस्थान  नहर  की  जोर  भी  मंत्री  महोदय  क्र  ध्यान  दिलाना  चाहती
 ्र  तथा g

 अ्नराध  करती  Qe. 2 fir  उसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  सहायता  दे  ।  खाद्यान्न  के  भ्रावागमन  पर  लगे  प्रतिबन्ध

 को  हटाया  जायें  जिससे  प्रभाव  वाले  क्षेत्रों  में  खाद्यान  जा  सके  ।

 Shri  Tula  Ram  (Ghatampur):  rise  to  support  the  demands  of  the  Ministry  of  Food
 and  Agriculture  There  has  been  considerable  progress  in  the  field  of  Agriculture  in  our
 country  after  independence  During  the  pre-independence  days  most  of  our  farmers  were
 not  able  to  pay  land  revenue.  But  now  their  economic  condition  is  very  good.  Efforts
 have  bee1  made  by  the  Government  to  educate  the  farmers  in  the  adoption  of  improved
 methods  of  farming  by  giving  them  modern  implements  and  improved  varteties  of  seeds
 This  has  resulted  in  increasjng  per  acre  yield  from  5  maunds  to  40  maunds.  If  these  kinds
 of  seeds  with  all  other  facili  ies  are  provided  to  the  farmers,  I  hore  that

 agricultural
 produc-

 tion  would increase  to  100  maunds  in  an  acre  of  land.

 Unfortunately,  we  had  to  face  some  natural  calamities  like  drought  and  frost  du-
 as  a  result  of  which, ring  the  last  two  years,  the  production  of  foodgrains  declined  by  one

 crore  tonnes.  The  strike  organised  by  engineers  also  affected  the  production  of  foodgrains
 as  it  stopped  power  supply  to  tube-wells.

 Government  have  imposed  ceiling  on  land  but  they  have  not  made  surplus  land  ava  il-
 able  to  landless  labourers  and  the  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes.  1  suggest  tha  |
 (५0५४९111॥12111  should  take  immediate  action  in  this  regard

 would  also  like  to  draw  the  attention  of  the  Government  to  the  large  ravines  in  the
 district  of  Etawah.  I  suggest  that  Government  should  make  efforts  to  level  up  these  lands
 with  the  provision  of irrigation  facilities  so  that  lakhs  of  people  may  get  jobs  there

 So  far  as  the  chemical  fertilizers  is  concerned,  they  are  being sold  in  black-market  by
 private  dealers  at  the  rate  of  Rs.  100  per  bag.  1  suggest  that  chemical  fertilizers  should  be
 supplied  by  the  Government  at  subsidised r  ates  to
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 Power  is  supplied  to  the  agriculturists  at  a  higher  rates.  This  is  unfair  on  the  part
 of  the  Government.  I  demand  that  power  shéuld

 be  supplied  to  farmers  at  the  same
 rate  at  which  it  is  supplied  to  industries.

 J  also  suggest  that  remunerative  price  should  be  given  to  the  agriculturists  for  thei
 produce,  Price  of  agricultural  produce  should  be  fixed  keeping  in  view  the  agricultural
 expenditure  which  has  increased  considerably.  It  is  quite  strange  that,  at  present,  the  price
 of  wheat,  even  at  the  increased  rate,  is  such  less  than  gram  and  barley.  this  situation,
 farmers  are  shifting  towards  cash  crops  Government  should  look  into  it.

 The  food  policy  of  the  Government  is  city-oriented.  In  urban  areas  even  million-
 aires  get  ration.  The  rural  population  is  given  step-motherly  treatment.  Is  there  any
 justification  in  it?  In  view  of  the  fact  that  80  per  cent  of  our  people  live  in  villages,  their
 interests  should  be  protected  by  giving  them  adequate  quota  of  essential  commodities.

 While  concluding,  1  would  like  to  suggest  that  time  has  come  when  cooperative  far-
 ming  should  be  encouraged  In  these  days,  no  agricultural  worker  would  like  to  work
 in  the  fields  beyond  8  hours  a  day.  Therefore,  big  farmers  would  have  to  engage
 more  workers  resulting  in  reduction  in  margin  of  profit

 द् कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०  महोदय !  प्रसन्नता  की  वात  ः
 ् थि  इस  चर्चा  में  माननीय  सदस्यों  ने  मूल्यवान  सझाव  दिये  जो  मर  मंत्रालय  के  लिए  बहुत  उपयोगी

 रहेंगे  ।

 = यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सरकार  कोई  गलती  नहीं  करती  अथवा  मेरे  मंत्रालय  ने  कभी  के  ~

 गलती  नहीं  की  ।  fara  मैं  श्री  सर  पांडे  के  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  कि  देश  में  खाद्यान्न

 at
 के  उत्पादन में  कोई  ats  नहीं  ge  ।  महोदय  कृषि  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  सखा  wie  पाला

 ह ञ्  प्रवेश  कारणों  को  ध्यान  में  रखकर  वारिक  अंकड़े  देने  से  वास्तविकता  का  पता  प्  लग  सकता  ।

 इस  संबंध  में  ग्रोवर  वार्षिक  उत्पादन  के  आंकड़े  दना  अधिक  afar  संगत  होगा  ।  इस  प्रचार  प्रथम

 वर्षीय  योजना  अवधि  में  वार्षिक  उत्पादन  660  लाख  टन  था  सरा  योजना वधि  में  750  लाखਂ  टन

 तीसरी  में  लगभग  810  लाख  टन  तथा  चौथी  योजना  अवघि  में  1020  लाख  टन  रहा  इन  ग्राम  ़ा

 से  स्प  ज्ञात  द्वारा  कि  खाद्यान्न  के  उत्पादन  में  पर्याप्त  विधि  हई  a  |

 wet  तक  कृषि  संबंधी  नीति  शर  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  इनमें  कोई  बड़ा  दोष  नहीं  न्  वर्ष

 972-73  में  जब  उत्पादन  मं  100  लाख  टन  का  FAT
 दुई

 तो  सरकार  ने  उसके  कारणों  का  पता

 लगाया  ।  जिन  राज्यों  में  कृषि  उत्पादन  में  उल्लेखनीय  कमी ह
 ई  जैसे  कि  महाराष्ट  sie

 प्रदेश  शादी  उनमें  फसलों  पर  सूखे  का  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 पंजाब  में  गेहूं  की  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादिता  2406  किलोग्राम  a फ  fea  वातनाशक  तौर  महाराष्ट

 में  केवल  40  झर  498  किलोग्राम  ।  इसी  प्रकार  चावल  की  उत्पादिता  पंजाब  में  2044  किलोग्राम

 प्रति  क्या  जबकि  श्रासाम में कंवल में  केवल  970  कौर  मध्य  प्रदेश  में  81  किलोग्राम  a ह  ।  मत  भारत

 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कृषि  उत्पादिता  में  पर्याप्त  अ्रत्तर  है  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  पी०  To  सा मिना थन  का  कहना  न्यायसंगत  नहीं है  कि  कृपि  उत्पादन  घटता
 = जा  बरसी  ग  ती  ई  ani

 के  कारण  gam  की  an  waht  wee  x
 &  !

 जहां  तक  खाद्यान्न  की  प्रति  व्यक्ति  उपलब्धता  का  प्रश्न  1971-72 तक  स्थिति  अच्छी  थी
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 ee
 ae  इस  बात  |  ह  id  fa  किसानी  को  पर्याप्त  मात्रा

 में  उर्फ  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से  देश  में  उपलब्ध  कार्बनिक  खाद  का  उपयोग

 किया  जाना  चाहिए  तथा  उसे  व्यथ  ace  करना  देश  के  प्रहित  में  होगा  ।  यह  कहना  सच  हा  सकता  है

 कि  बीनिश खाद  देश  की  केवल  ४ प्रतिशत  मांग  को  ही  पूरा  कर  सकती  है  ।  उसके  बाद  हमें  कार्बनिक

 उर्वर  का  ही  प्रश्न  लेना  पड़ेगा  ।  माननीय  सदस्यों की  ag  मांग  न्यायसंगत है  वितरण

 ब

 यी
 अं

 बलि

 कए  ए

 फिल

 ह  एकक

 ee
 में  करई

 बार  स्थिति  को  स्पष्ट किया  गया  है  |  इस  दिशा  में  काय  करने  के  लिए  at  मस्तिष्क  में  बात

 ं  था  मेरा  विचार  है  कि  हम  स्थिति  का  सामना  करने  में  सफल  होंगें  ।

 af  सुधार  कार्यक्रम  क्रियान्विति  के  बारे  में  कई  बातें  उठाई  गई  faq तथा  कई  सु
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  कई  माननीय  सदस्यों  से  प्रश्न  किया  था  कि  जब  पश्चिम  बेग  ग्रा पका

 सरकार  थी  तब  आपने  कोई  कदम  क्यों  नहीं  उठाया ।  वास्तव  में  प्रजातंत्र  प्रणाली  के  तरन्त  त
 भूमि  सुधार

 जस न  को  क्रियान्वित  करने  में  अधिक  समय  लगना  स्वाभाविक है  ।  भारत  सरकार

 कमी  के  सम्बन्ध में  नए  मार्गदर्शी  सिद्धांत  बनाये  हैं  तथा  मेघालय तथ
 rr

 क

 बार

 ate  सभी  राज्यों ने  उसके  भ्रन्तर्गत  कानन बना  लिये  सरकार  का  विचार है  कि  कि
 अ्रतसची  के  अन्तर्गत  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  कानूनों  को  संवैधानिक  संरक्षण  दिया  ज  च

 oe

 हूं  के  सम्बन्ध  में  नई  नीति  के  बारे  यह ह  कहना  कि  सरकार  ने  नौकरशाहों  के
 परामर्श

 ह  नीति  निर्धारित  की  है  न्यायसंगत  नहीं  है
 ।

 राजनीतिक  स्तर  पर  मैं  तथा  मेरे
 वरि  र पहनेंगी

 स  नीति  का  उत्तरदायित्व  पूरी  तरह  ग्रीन  ऊपर  लेने  को  तैयार हैं  तो  सरकारी  कर्मचारियों  के  ऊपर

 ५  क्यों  लगाया  जाये  ?  इस  नई  नीति  का  मुख्य  उद्देश्य  व्यापारियों  के  माध्यम  से  था  किसानों

 वसूल  करना  है  ।  देश  में  करोड़ों  छोटे  किसानों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  खाद्यान्न  वसूली  पर  सरकार ह् ५

 ण  नियंत्रण  नहीं  चाहते  ।  लोक  वितरण  प्रणाली  को  त्यागने  अथवा  समाज  के  कमजोर  व  गों  को

 नत  सप्लाई  किं  जाने  के  उत्तरदायित्व  को  त्यागने  का  हमारी  कोई  मंशा  नहीं हे  किन्तु  का

 व्यवस्था  भी  करनी  है  जिससे  खाद्यान्न  छुपा
 न

 लिया  जाये
 ।

 ् _

 गुजरात  में
 जो

 कुछ  हु
 उसका  एक  कारण  खाद्य  समस्या  भी  थी  ।  यदि

 किसानों  को  उर्वरक
 आदि  मूल्यों  पर  नहीं  मिलेगा  तो  सरकार  खाद्यान्न  का  मूल्य  कम  केसे  निर्धारित  _  कर

 सकती
 है

 ।

 भरत  मूल र
 के  वारे में  कुछ  न  कुछ  ढील  देना  अनिवार्य  है  ।

 अन्यथा  कृषि  उत्पादन
 पर

 कटत  बुर

 घुमाव  पड़गा
 oe

 न  इन  सभी  पतलूनों  को  ध्यान  में  रखकर  नई  >  त  बनाई  है  ।

 स  |  |.
 पति  महोदय  :  क्या  नई  नीति  छोटे  मुख्यतः  किसानों

 को  ही  ध्यान  में  रखकर  बनाई  गई

 जे
 ह

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  76  रुपया  मलय  छोटे  किसानों ने  भी  स्वीकार  नहं  किया  at

 मोटे  शहनाज  पर  लगें  क्षेत्रीय  प्रतिबन्ध  को  हटाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  तमिल  मानना य

 प्रिय  सरकार  पर  गम्भीर  करार  लगाये  हैं  ।  जैसे  कि  यह  निर्णय  क  तमिलनाडु
 =

 के  सम्बन्ध  में  ही  किये  गये  मेरे  विचार से  देश  के  प्रत्येक  क्षेत्र  का  दश  far

 में  उत्पादित  खाद्यान्न भी  भाग  fea

 re  are

 करन

 करता

 ं

 कि

 मति

 का खण्डन क  निर्णय  तमिलनाडु देश  वासियों के  लिए  है  g  कि  प्रतिबन्ध  हटाने  का

 लिए  किया  गया  att में  खाद्यान्न  सम्बन्धी  देंगे
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 1896  )  अनुदानों  की  मांगें  1974-75

 एक  दक्षिणी चावल  क्षेत्र  बनाये  जाने  के  बारे  में  भ्र भी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  श्र
 राज्य  सरकारों से  परामर्श  किये  कोई  निर्णय  किया  भी  नहीं  जायेगा  ।  केरल  में  चावल  का  भाव

 तीन-चार  रुपया  प्रति  किलोग्राम  है  तथा  तमिलनाडु  में  एक  या  डेढ़  इससे  केरल
 की  जनता  में

 ग्र संतोष  होना  स्वाभाविक  है  ।

 आश्चर्य  की  बात  है
 कि

 जैसे  ही  यह  प्रस्ताव  किया  जाता  है
 कि

 तमिलनाडु  के  उत्पादन में  केरल

 a  कर्नाटक  की  जनता  को  भी  भागीदार  बनाया  जायें  तभी  इसके  विरुद्ध  कठोर  प्रतिक्रिया  उत्पन्न  हो

 जाती  है  ।  कया  इसे  देश-भक्ति  या  राष्ट्रीयता  की  संज्ञा  दी  जा  सकती  है  ?  मेरा  अनुरोध  है  कि
 ताड  सरकार  क्षेत्रीयता  या  संकुचित  विचार  धारा  का  शिकार  न  हो  ।

 कलकत्ता  तो  श्रीराम  को  भेजे  जाने  वाले  खाद्यान्न  को  तूतीकोरिन  में  उतारे  जाने  के  प्रश्न  पर
 यदि  गंभीरता  से  विचार  किया  जायें  तो  इसमें  निहित  औचित्य  ज्ञात  हो  जायगा  |  रूस  के  साथ  किये

 गये  करार  को  ध्यान  में  रखते  हुये  यदि  तूतीकोरिन  में  खाद्यान्न  न  उतारा  जाता  तो  हमें  विदेशी  मुद्रा
 में  भारी  विलम्ब  शुल्क  देना  पड़ता  ।  विशाखापत्तनम  तथा  कलकत्ता  पत्तनों  पर  स्थान  उपलब्ध  नहीं  था  ।

 परिस्थितिवश हमें  ऐसा  करना  पड़ा

 go  Homo  पार्टी  के  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  तमिलनाडु  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम

 में  संशोधन  fey  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 सभापति  महोदय  :  6  बजे  राधे  घंटे  की  चर्चा  आरम्भ  होती  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  कल  अपना

 भाषण  जारी  रख  सकते  = ह

 श्री  श्रष्णासाहिब  पी०  शिन्दे  :  मैं  केवल  3-4  मिनट  में  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 माननीय  सदस्य  श्री  सर  पांडेय  ने  कहा  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  सभी  संस्थानों

 a
 में  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  मैं  इसका  खंडन  करता  &  ।  हो  सकता  है  कि  कहीं  मानवीय  सफलताएं

 रही  हों  परन्तु  ये  संस्थान  देश  के  श्रेष्ठतम  संस्थानों  में  से  हैं  ।

 कहा  गया  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  के  कर्मचारियों  को  वेतनवद्धियां  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।

 तीसरे  वेतन  war  ने  स्वायत्तशासी  निकायों  के  कर्मचारियों  की  सदस्यों  पर  बिचार नहीं  किया

 mana  परिषद्  तीसरे  वेतन  आयोग  के  श्रन्तगंत  नहीं  भराती  ।  किन्तु  हमने  सैद्धांतिक  रूप  से  यह  स्वीकार

 किया  है  कि  तीसरे  वतन  आयोग  ने  जो  भी  सिफारिशें  की  हैं  वे  भारतीय  च्  परिषद्‌ के
 तीसरी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  पर  भी  लागू  होंगी  ।  प्रथम  श्रेणी  के  बारे में  भी  जहां  भारत

 सरकार  में  वही  वेतनमान  वे  वेतमान  लागू  होंगे  ।  अतएव  कर्मचारियो ंके  साथ  भेदभाव  का  कोई  प्रश्न  हो

 नहीं है  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  वैज्ञानिकों  को  कोई  पदोन्नति  नहीं  दी  जाती  ।  डा०  गजेन्द्र  गडकर  की

 अध्यक्षता  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  जांच  समिति  ने  इन  समस्याओं  पर  विचार  किया  |  यह

 समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  कि  पदोन्नति  के  लिये  वैज्ञानिकों  को  बार-बार  बुलाने  से  उनमें  निराशा

 उत्पन्न  होती  है  ।  अब  हमने  निर्णय  at है  ं  वैज  निक  aaa  कार्य  की  अवधि  का  मूल्यांकन  करेंगे
 श्र  फिर  स्वतः  पदोन्नति  के  अधिकारी  होंगे  ।  इस  :  यह  समस्या  अब  समाप्त  हो  गयी है
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 Vaishakha

 1898  (Saka)

 श्री  दरबारा  सिंह  ने  कहा है  कि  वृद्धि  दर  4.  5  प्रतिशत  के  स्थान  पर  6  प्रतिशत  होनी  चाहिय े।

 इतनी  बड़ी  जनसंख्या  वाले  किसी  भी  देश  में  वृद्धि  दर  इतनी  नहीं  है  ।  इस  बारे  में  सुझावों का  हम

 गत  करा ॥

 श्री  रणबहादुर  सिंह  )  सभापति  मैं  झ्रापको  पकी  दयालुता  के  लिये  धन्यवाद

 क  ७  ७  ०  ७  |  eee

 fe सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  द  यने ५.  जारी  करेंग े।

 नल

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  को  कर  से  छट

 TAX  EXEMPTION  TO  INDUSTIES  IN  BACKWARD  AREAS

 श्री  नरेन्द्र कुमार  साल्वे  मैं  सरकार  का  ध्यान  पिछड़े  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  कर  में

 छुट  देने  की  are  दिलाना  चाहता  ह  जिससे  कि  देश  की  शारीरिक  विषमताश्रों  को  दर  किया  जा  सके  i

 कुछ  क्षेत्रों  को  जो  पिछड़  हुए  नहीं हैं  wea  अनुसूची  में  सम्मिलित  गया  a  जबकि  कुछ

 क्षेत्रों  को  जो  वास्तव  में  पिछड़े हुए हुए हैं  इसमें  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  cava  इस  बारे  में  पुनर्विलोकन

 करके  नया  दृष्टिकोण  श्रपनाया  जाना  चाहियें  ताकि  वास्तविक  रूप  में  र  au  क्षेत्रों  की  बरा  मे

 लित  किया  जा  सके  कौर  कर  संबंधी  कुछ  रियायतें  दे  कर  झ्राधिक  विषमताओं  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 कुछ  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दी  जानें  वाली  we  से  भेदभाव  की  स्थिति  पैदा  हो  गयी  है  ।  आ्राठवीं  अनुसूची
 में  वर्णित  पिछड़े  क्षेत्रों  में  से  कुछ  को  योजना  areas  की  सिफारिशों के  प्राकार  पर  नये  औद्योगिक  उपक्रमों  के

 लिये  10  से  15  प्रतिशत  तक  राज  सहायता  प्राप्त  हो  रही  है  1  इस  प्रकार  कुछ  पिछड़े  क्षेत्र  तो  वास्तविक

 रूप  में  विकास  कर  रहे  हैं  जबकि  अन्य  भी  पिछड़  रहे  हैं  ।  आठवीं  अनुसूची  में  सम्मिलित  छः

 जिलों  में  तो  पर्याप्त  उद्योग  होंगे  ate  शेष  जिलों  में  पिछड़ापन  ‘at  रहेंगा  जिसके  फलस्वरूप  इन  जिलों

 में  असन्तुलन  wt  बढ़ेगा ।  इस  प्रकार  सहायता  प्रदान  करने  के  लिये  मंत्री  महोदय

 कोई  युक्तिपूर्ण  आधार  तैयार  करना  चाहिये  waar  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इन  पिछड़े  क्षेत्रों

 को  यह  सहायता  दो  या  तीन  वर्षों  तक  मिले  ate  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ga:  विषमता  पेदा  न  हो  ।

 जिनमें  प्रौद्योगिक सभापति  महोदय  में झापसे , यह यह  चाहूंगा  कि  कुछ  पिछड़े  क्षेत्र  तो  ऐसे  हैं

 के  लिये  श्राघारभूत  आवश्यक  ढाँचा  एवं  सुविधाएं  हैं  जबकि  कुछ  में  नहीं  हैं  तो  क्या  श्राप  इनमें

 किसी  प्रकार  का  भेद  नहीं  करेंगे  ग्र

 को  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  आपकी  बात  सही  है  ।  मुझे  श्राशा है  कि  इस  समस्या
 पर  तभी

 चित  ढ़ंग  से  विचार  किया  जा  सकेगा  शर  ऐसे  क्षेत्रों  को  चना  जायेगा  जहां  कम  खच  के  साथ  ग्रा धार भत

 आवश्यक  ढांचा  तेयार  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  गिरिधर  गो मांगो  )  :  यह  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उच्चयोगों  को  कर  मुक्त  करने  से
 ग

 लीग  सदन  हर  हो  पड़ेगा  reg  सातों  के  दिशा  का  दर  सुझा

 रत  से  वित्त  मंत्रालय  का

 उत्तरदायित्व  है  ।  वित्त  ही  नहीं  अरन्य  बातें  भी  उद्योगों  के  विकास  से  संबंधित  हैं  ।  इस  प्रकार  पिछड़े

 ao
 क्षेत्रों  में  उद्योगी  को  कर  से  छूट  का  पर्याप्त  महत्व  2  |  ह
 ———

 घंटे  की  चर्चा

 Half-an-hour  discussion. diecnee
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 टे  saat

 कि
 22  1674  i735  री  में  उद्योगों  को  कर  से  छूट

 मेरा  राज्य  खनिज  पदार्थों  में  समृद्ध  है  ।  परन्तु  प्रौद्योगिक  से  भ्रत्यन्त  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  वहां

 विद्यमान  Q  >  f& कि  क्षेत्रीय  लग्घा  ६९
 a

 की  जायें  । ।  प्रश्न यह  क्ाज्लतडार  र  से  टूर

 मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  न  केवल  औद्योगिक  दृष्टि  से  अपितु  sea  बातों  में  पिछड़े

 क्षेत्रों  के  विकास  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 मंत्री  महोदय  मेरे  जिले  में  कागज  सीमेंट  के  कारखाने  स्थापित  करने  पर

 ध्यान  दें  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हं  कि  विशेष  ध्यान  दिये  जाने  पर  भी  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 विकास  क्यों  नहीं  हो  रहा  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के ०  श्रार०  पिछड़े  क्षेत्रों  के  आधार  के  बारे  में  पता

 लगाने  के  संबंध  में  प्रश्न  पुछा  गया  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  तथा  राधिका  ate  क्षेत्रीय  विषमताएं

 दूर  करने  के  लिये  विभिन्न  प्रकार  की  रियायतें  देने  के  ममित  पर  योजना  झ्रायोग  ने  विचार  किया  है  ।

 x

 श्री  बी०  Sto  पांडे  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  तथा  कार्यकारी  दल  को  पिछड़े  क्षेत्रों  का  पता

 लगाने  का  कार्य  सौंपा  गया  था  ।  इस  कार्यकारी  दल  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  1969  में  अपना

 प्रतिवेदन  पेश  किया  था  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  में  तथा  मुख्य  मंत्रियों  तथा  सभी  राज्य  सरकारों  के

 साथ  विचार  विमर्श  करने  के  पश्चात्‌  कुछ  उपाय  सम्मुख  art  जिन  पर  निर्णय  लिया  गया  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  कि  जो  जिले  झा थिक  तथा  औद्योगिक  दोनों  ही  दृष्टिकोणों a  विकसित
 ~

 उन्हें  छोड़  दिया  जाय  किन्तु  जिन  जिलों  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिपे  अपेक्षित  न्यूनतम  ग्रा धार भूत  ढांचा

 एवं  सुविधायें  हैं  उन्हें  ग्रामीण  दृष्टि  से  विकसित  किन्तु  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  की  तुलता  में

 प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  बहुत  से  सदस्य  अनुभव  करते  हैं  कि  बतायी  गई  कसौटी  प्रयोग में  नहीं  लाई

 जाती ।

 श्री  के ०  कार  गणेश  :  मैं  केवल  जिलों  के  चयन  के  मुख्य  झ्राधार  का  उल्लेख  कर  सकता  हू ं।

 सभापति  महोदय  मंत्री  महोदय  का  उत्तर  संतोषजनक  नहीं है

 श्री  के०  श्रार०  गणेश  :  राजसहायता  देने  के  बारे  में  1971  में  यह  निर्णय  किया  गया

 था  कि  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  प्रत्येक  राज्य  में  दो-दो  जिलों  में  तथा  wa  राज्यों शर  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  में  एक-एक  जिले  में  निश्चित  राशि  के  केन्द्रीय  अनुदान  की  एक  योजना  बनाई  जायें  प्रिया  नये

 एककों  को  निर्धारित  पूंजी  पर  शारिवा  उन  एककों  में  जो  पर्याप्त  विस्तार  करना  चाहते  हैं  जिनकी

 पूंजी  50
 लाख  से  अधिक  नहीं  10  प्रतिशत  रीज्यसहायता दी  जाये  ।  मार्च .  1973  में  जिलों

 अथवा  राज्यसहायता  की  मात्ना  तथा  बातों  के  बारे  में  कुछ  परिवर्तन  किये  गए
 थे  |

 पिछले  पांच  वर्षों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  एककों  की  स्थापना  के  लिये  जारी  fea  गये

 लाइसेंसों  तथा  श्राव्य-पत्तों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :  वर्ष  1970  में  59  लाइसेंस  तथा  42

 जबकि  1973  में  103  लाइसेंस  और  127  आशय-पत्न  जारी  किये  गये  ।

 18]
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 वित्त  योजना  बनाई  गई  है  जिसके  कई  भाग  हैं  ।  इसके  अन्तर्गत ऋण  पर  ब्याज  की  सामान्य-दर  9.5

 प्रतिशत  के  स्थान  पर  8  प्रतिशत  ली  जाती  है  ।  ऋण  के  भुगतान  की  समय-सीमा  भी  तीन  के  स्थान  पर

 पांच  वर्ष  द  |

 केन्द्रीय  राजसहायता  के  अन्तर्गत  जो  विभिन्न  जिलों  को  दी  जाती  जिलों  की  संख्या  बढ़  गई

 मात्रा  में  भी  वृद्धि  की  गई  है  ate  इस  पर  निवेश  बढ़कर  एक  करोड़  रुपया  हो  गया  है  ।

 प्रत्यक्ष  कर  विधेयक  द्वारा  लाभ  में  से  20  प्रतिशत  कटौती  की  छूट  दी  गई  है  ।  यह

 उन  सभी  जिलों  की  उपलब्ध  होगी  जिन्हें  योजना  आयोग  ने  रियायती  वित्त  के  लिये  चुना  है  ।

 संस्थाओं  great  31  1973  तक  लगभग  67  करोड़  की  राशि  रियायत  वित्त  के  रूप  में

 स्वीकृत  की  गई  शर  1973  तक  a  25  करोड़  रुपए  केन्द्रीय  सद् टापता  दी  गई  ।  केन्द्रीय

 राजसहायता  प्रदान  करने  के  लिये  लगभग  2000  श्रावेदन-पत्न  विचाराधीन  हैं  ।  इससे  fag  होता  है
 >  | fe  पिछड़े  क्षेत्रों  की  सहायता  करने  में  काफी  कार्य  किया  गया  स

 अन्य  सुविधाओं  को  अधिक  उदार  बनाने  के  प्रश्न  पर  भारत  सरकार  तथा
 &

 योजना  आयोग  निरन्तर  विचार  कर  रहे
 =  |

 च  पश्चात  लोक-सभा  23  1974/3  1896  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिय  स्थगित हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Tuesday,  April  23,  1974/
 Vaisakha  3,  1896  (Saka)

 नाया
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